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 में  पर्यावरणीय  अभियान

 *762.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  नेशनल  ट्रस्ट  फॉर  आर्ट  एण्ड  कल्चर  हैरिटेज  ने  पिछले  महीने  में  हरिद्वार
 में  30  लाख  रुपए  की  लागत  से  कुंभ  मेले  के  तीर्थ  यात्रियों  से  गंगा  नदी  और  उसके  पर्यावरण  को

 दूषित  न  करने  के  लिए  आग्रह  करने  का  अभियान  आरम्भ  किया

 यदि  तो  इसके  कया  परिणाम  निकले  ओर

 क्‍या  सरकार  को  वाराणसी  में  जहां  प्रतिदिन  हजारों  तीर्थ  यात्री  आते  इसी
 प्रकार  का  प्रचार  अभियान  आरम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 इण्डियन  नेशनल  ट्रस्ट  फ्ार  भार्ट  एप्ड  कल्वरल  हैरिटेज  जो  एक  गेर  सरकारी  संगठन
 ने  हरिद्वार  एवं  ऋषिकेश  में  कुंभ  मेले  के  दौरान  एक  जन-जागरूकता  अभियान  तैयार  तथा  आरम्भ
 किया  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  अभियान  की  अनुमानित  लागत  32.26  लाख  रुपये  गंगा
 परियोजना  निदेशालय  ने  इस  अभियान-को  सहयोग  दिया  है  और  लामत  में  15  लाख  रुपये  का
 अंशवान  दिया

 अभियान  को  हाल  ही  में  आरम्भ  किया  गया  है  और  इस  तरह  अभी  तक  इसके
 प्रभाव  का  मूल्यांकन  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 वाराणसी  अथवा  अन्यत्र  जन-जागरूकता  अभियान  चलाते  समय  हरिद्वार  एवं  ऋषिकेश
 में  अभियान  से  एकत्र  अतुभव  को  ध्यान  में  रखा

 भी  के०  प्रश्नानी  :  पघंत्री  महोदय  ते  अपने  वक्‍तव्य  में  बताया  है  कि  नेशनल  ट्रस्ट

 1



 मौखिक  उत्तर  23  1986
 कीिसकसकसउस्‍  ५०.ब..->+मनननीनण न  न  ना  तन
 फार  आर्ट एण्ड  कल्चरल  हैरिटेजਂ  ने  हरिद्वार  में  कुंभ  मेले  के  दौरान  जन-जागरूकता  अभियान

 आरम्भ  किया  था  |  कया  मैं  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हूं  कि  द्वारा  लोगों  को  शिक्षित  करने

 के  गंगा  के  पानी  में  प्रदूषण  की  जानकारी  देने  के  लिए  तथा  इस  संबंध  में  श्रावश्यक  कार्यवाही

 करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 क्री  जियाउरंहमान  अंसारो  :  गंगा  जल  को  प्रदूषण-मुक्त  रखने  के  लिए  यह  जन  जागरूकता

 कार्यक्रम  बनाया  गया  था  और  जो  उपाय  किए  गए  वे  हैं  वाले  उन्होंने  प्रदूषण  की  समस्या  पर

 दो  दूरदर्शन  फिल्में  बनाई  हैं  और  नदी  प्रबन्ध  के  समेकित  तरीके  बनाए  (2)  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन

 दिए  (3)  नदी  के  जल  को  प्रदूषित  न  करने  का  संदेश  देने  वाले  पोस्टर  अनेक  भाषाओं  में  लगवाये

 (4)  रेडियो  पर  भी  ऐसे  ही  संदेश  दिए  (5)  भजन  (6)  पैनल  तथा  विज्ञापन

 (7)  गंगा  पर  (8)  गंगा  सेवा  शिविर  तथा  संबंधित  गतिविधियों  में  भाग  लेने

 वालों  को  कलेंडर  तथा  पोस्टर  देना  ।

 श्री  के०  प्रधानी  :  मैं  एक  ओर  प्रश्न  पूछना  चाहता  हुं  :  कपड़े  मुर्दे  घान  के  खेतों

 में  प्रयुक्त  उवंरक  तथा  कीटनाशक  फंकने  से  गंया  जल  प्रदूषित  होता  है  ।  कया  मैं  मंत्री  जी  से  पूछ
 सकता  हूं  कि  क्‍या  केन्द्रोय  गंगा  प्राधिकरण  अथवा  किसी  अन्य  विभाग  ने  इसे  रोकने  के  गंगा

 को  प्रदूषण  मुक्त  बनाने  के  लिए  कोई  प्रावधान  किया  है  ?

 क्री  जियाउरंहमान  अंधारी  :  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  इसी  काम  के  लिए  अर्थात्‌  गंगा  को

 प्रदूषण  मुक्त  बनाने  के  लिए  बनाया  गया  है  और  कुछ  ऐसी  योजनायें  हैं  जिनमें  तीन  राज्य  शामिल

 हैं  अर्थात्‌  बिहार  ओर  पश्चिम  बंगाल  ।  इन  राज्यों  को  अपनी  योजनायें  स्वीकृति  हेतु
 कैन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  को  भेजने  के  लिए  कहा  गया  कार्य  चल  रहा

 हुई

 ड०  डो०  एन०  रेड्डी  :  हमें  बताया  गया  था  कि/कंभ  मेला  दिवस  ऐसे  अप्रैल  को
 लगभग  25  लाख  तीथ्थंयात्रियों  के आने  को  आशा  कया  हरिद्वार  के  कुंभ  मेले  में  हाल  में  ही  हुई
 दुर्घटना  ओर  कुछ  वर्षों  पूर्व  दुर्घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  भविष्य  में  ऐसे  मेलों  पर
 प्रतिबंध  लगाने  पर  विचार  करेगी  ?

 शो  पो०  कुलनवईबेलू  :  मेलों  पर  प्रतिबंध  लगाना  जन-विरोधी  होगा  ।

 डा०  डो०  एन०  रेडडो  :  25  लाख  तीथंयात्रियों  के  लिए  प्रबंध  नहीं  किया  जा
 क्या  इतनी  बड़ी  धनराशि  केवल  इसलिए  खर्च  करना  सही  है  कि'*'**ਂ  मुझे  यह  भी

 बताया  गया  है  कि  साधुओं  के  पास  खतरनाक  हथियार  मेरे  विचार  में  मंत्री  जी  को  संतोषजनक
 उत्तर  देना

 प्रधान  मंत्री  राजोब  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  को  यह  नहीं

 मालूम  कि  कुछ  भावनायें  भारतीथों  की  आत्मा  में  काफी  गहरी  हैं  और  ऐसे  मेलों  पर  प्रतिबंध

 लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं जब इतनो बड़ी संछ्या में लोगों को जो भावनायें विरासत में मिली उनका प्रश्न हो तो हमें यह देखना चाहिए कि हम श्रेष्ठतम प्रबंध करें और देखें कि ऐसी दुषटनायें न हों । प्रतिबंध लगाने पर यह सरकार कभी विचार नहीं करेगी ।



 $  1908  (  )_  मौखिक  उंत्तर छ  आखए  जज  at  ~~ अना  आये

 पर्यावरणौय  प्रवन्ध  व्यवस्था  में  विशान  ओर  प्रोद्योगिकी

 $763.  डा०  ठो०  कल्पना  वेवो  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  का  सम्मेलन  3  से  8

 1986  तक  दिल्‍ली  में  हुआ  जिसका  मुख्य  विषय  प्रबन्ध-व्यवस्था  में  विज्ञान

 ओर  प्रौद्योगिकीਂ  था  और  इसमें  विभाग  के  कर्मचारियों  ने  भी  भाग  लिया  और

 यदि  तो  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  के  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  क्‍या  हैं
 ओर  उन  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिकी  तथा
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बो०  :  ओर  एक  विवरण
 के  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 हां  ।

 |  विज्ञान  कांग्रेस  के  सत्र  में  दी  गई  सिफारिशों  को  1986  में  भारतीय

 विज्ञान  कांग्रेस  एसोसिएशन  द्वारा  अंतिम  रूप  प्रदान  किया  इसमें  प्रमुक्ष  सिफारिश

 (1)  पर्यावरण  पर  सलाहकार  निकाय  को  (2)  राष्ट्रीय  संरक्षण  नीति  का  विकास

 3)  पर्यावरणीय  प्रबंध  संस्थानों  को  (4)  क्षेत्रीय  नीतिथो  के  साथ  पर्यावरण  का
 एकीक  रण  ।

 इन  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  हाल  में  प्राप्त  किया  गया  है  तथा  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी
 विभाग  की  सचिव  को  अध्यक्षता  में  एक  अन्त:मंत्रालयी  कायंबल  द्वारा  ये  परीक्षणाधीन

 डा०  टी०  कल्पना  देवो  £  देश  को  अथंब्यवस्था  तथा  देशवासियों  के  स्वास्थ्य  पर  प्रदूषण  से  पड़ने
 बाले  कुप्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  केन्द्र
 सरकार  प्रदूषण  को  केन्द्र  की  सूची  या  समवर्ती  सूची  में  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्‍या  वे  भारतीत  पर्यावरण  प्राधिकरण  बनायेंगे  जिसमें  प्रदूषण  संबंधी  आंकड़े

 अनुसंधान  एवं  विकास  तथा  प्रदूषण  नियंत्रण  कार्यों  को  समन्वित  ढंग  से  किया  जा  सके  ।

 ओर  शिवराज  बो०  पादिल  :  ये  विषय  पहले  ही  समवर्ती  सूची  में  इस  संबंध  मे  केन्द्र
 सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दोनों  द्वारा  काम  किया  जाता  अब  एक  ऐसा  विभाग  है  जो  देश
 में  परिस्थिति  विज्ञान  तथा  प्रदूषण  से  संबंधित  कार्य  करता  है  और  इस  संबंध  में  पहले  ही  आवश्यक
 उपाय  किए  जा  चुके  हैं  ।

 डा०  टो०  करुपना  देवी  :  क्‍या  सरकार  सभी  नदियों  के  लिए  एक  आयोग  बनाएगी  ताकि
 सभी  विशेषकर  खनन  उद्योगों  जिनसे  प्रदुषण  फैलता  है  पर  एक  अनिवाय॑  शुल्क  लगाया

 जाए  ओर  इस  शुल्क  का  केन्द्रीय  सहायता  के  साथ  उस  क्षेत्र  मे  उपयोग  किया  जाये  जहां  से  इसे

 एकत्रित  किया  गया  हो  ।
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 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  बास्तव  में  यह  प्रश्न  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  लिए
 था  क्‍योंकि  वही  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  के  लिए  निश्िि  देते  ये  ब्योरा  पर्यावरण  विभाग  से  प्राप्त

 हो  सकता  है  किन्तु  जहां  तक  मैं  समझता  वातावरंण  को  प्रदूषण  मुक्त  रखने  के  लिए  जो  आवश्यक

 किया  जा  रहा  जहां  तक  नदिपों  आदि  लिए  के  आयोग  नियुक्त  करने  का  प्रश्न  उसका
 उत्तर  सदन  में  दिया  जा  चुका  है  ।  अन्य  बातों  के  संबंध  में  आवश्यक  जानकारी  पर्यावरण  विभाग  से
 प्राप्त  हो  सकती  है  ।

 जजिय  —____———

 भ्रो  जी०ओ०  स्वल  :  यूरोप  ओर  उत्तरी  अमरीका  में  समस्या  एसिड  वर्षा  को  है  जिससे

 जंगल  नष्ट  हो  गए  हैं  ओर  नदियों  से  मछलियां  नहीं  रहीं  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम  भो

 हिमालय  क्षेत्र  मे  बनों  को  निर्मेम  कटाई  के  साथ  इस  समस्या  का  भो  सामना  कर  रहे  हैं  ।  हम  इसके
 संबंध  में  क्या  कर  रहे  हे  ओर  अन्य  कोन  सी  पर्यावरण  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  हैं  ओर॑  उनसे
 निपटने  के  लिए  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 भरी  शिवराज  बी०  पाटिल  :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  इस  प्रश्न  को  पर्थावरण  विभाग
 भेजना  ठीक  रहेगा  ।  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  इसलिए  दे  रहा  हूं  क्योंकि  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी
 विभाग  निधि  देता  इस  बात  पर  में  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  में  वातावरण  अभी  इतना  प्रदूषित
 नहीं  हुआ  कि  एसिड  वर्षा  होने  लगे  ।  विभिन्‍न  स्थानों  पर  निगरानी  केन्द्र  हें  जो  रीडिग  लेते  हैं  ओर
 पता  लगाते  हैं  कि  वातावरण  प्रदूषित  हो  गया  है  ।  अब  बंजर-भूमि  विकास  बोर्ड  भी  स्थापित  किया
 गया  है  ताकि  बंजर-भूमि  का  विकास  किया  जा  सके  ओर  देश  के  सभी  भागों  में  ६रियाली  बढ़ाई

 प्रदूषण  रोकने  के  लिए  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  इसके  अतिरिक्त  भी  कई  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 )

 भ्रो  इन््रजोत  गुप्त  :  यह  प्रश्न  प्रधान  मंत्री  जो  से  पूछा  गया  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको
 मंत्री  उत्तर  देते  रहे  हैं

 ओर  यह  कहते  रहे  हैं  कि  यह  प्रश्न  पर्यावरण  बिभाग  के  लिए  पर्यावरण
 मंत्री  को  उत्तर  देने  से  रोकने  को  कोई  बात  नहीं  वे  उनके  पीछे  हो  बंठे  व ेउत्तर  दे  सकते  थे

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  वक्तव्य  अत्यंत  निराशाजनक  है  क्योंकि  इसमें  केक्स  यही
 कहा  गया  है  कि  कुछ  ओर  संस्थान  अथवा  निकाय  अथवा  बोर्ड  तथा  इसो  प्रकार  के  प्रशासनिक
 प्रबंध  किए  जा  रहे  हैं  ।  कितु  जहां  तक  मैं  समझता  प्रशश  वास्तव  में  यह  है  कि  इंडियन  साइंस
 कांग्रेस  में  पर्यावरणीय  प्रबंध  में  विज्ञान  ओर  प्रोग्नोगिकी  विषय  पर  उस  समय  बहां  एकत्रित  सभी
 विद्यात  वंज्ञानिकों  द्वारा  गहराई  से  विचार  किया  गया  होगा  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  कुछ  नये

 संस्थानों  ओर  सलाहकार  निकायों  की  स्थापना  करने  के  जिनके  बारे  में  यहां  कहा
 गया  क्या  इस  बात  पर  कोई  प्रकाश  डाला  गया  है  कि  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  का  प्रयोग  हमारे
 देश  में  प्रदूषण  ओर  पर्यावरण  को  हो  रहे  नुकसान  को  समस्या  से  प्रभावी  ढंग  से  निपटने  के  लिए
 कंसे  किया  जाए  ।

 भो  शिवराज  बो०  भारतोय  विज्ञान  कांग्रेस  देश  के  युवा  वंज्ञानिकों  को  ओर

 विदेशों  से  वेज्ञानिकों  को  यहां  आने  ओर  कुछ  महत्त्वपूर्ण  मामलों  पर  चर्ना  करने  का  अवसर  देती
 है  ।  में  उन्होंने  पर्यावरण

 की  समस्याओं  पर
 विचार  किया  था  ओर  यही  चर्चा  का  मुख्य

 विषय  चर्चा  के  वेशानिकों  ने  अपने  शोध  पेपर  में  कुछ  सुझाव  दिये  उत्तर  में  उम
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 सभी  सिफारिशों  का  जिक्र  नहीं  किया  जा  लेकिन  हमें  उनसे  सिफारिश  प्राप्त  हुई  हैं  ।  मुख्य
 ओर  महत्त्वपूर्ण  सिफारिश  यह  है  कि  एक  सलाहकार  निकाय  होना  एक  राष्ट्रीय  नीति  होनी

 एक  संस्थान  होना  पर्यावरण  के  संबंध  में  क्षेत्रवार  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ताकि

 भारत  सरकार  ओर  राज्य  सरकारों  द्वारा  पर्यावरण  को  उचित  महत्त्व  दिया  जा  सके  ।  ये  सिफारिश

 को  गई  उन्होंने  वन  विकास  और  अन्य  बातों  पर  विस्तार  से  विचार

 मेरे  पास  यह  सब  सिफारिशें  इन  सबके  बारे  में  पूरी  जानकारी  दे  पाना  न  तो  मेरे  लिए  सम्भव

 न  हो  आवश्यक  अगर  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  मैं  इसकी  एक  प्रति  उन्हें  दे  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  |

 भ्ो  शिवराज  बो०  पाटिल  :  मैं  योड़ा  सा  सुधार  करना  चाहता  हूं  ।  महू  सम्मेलन  1986  में

 हुआ  पहले  नहीं  ।

 सफाई  योजना  का  प्रथम  चरण

 *  764.  डा०  बी०  एल०  इलेश  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1.25  करोड़  रुपये  को  गंगा  सफाई  योजना  के  प्रथम  चरण  का

 हरिद्वार  में  हाल  के  कुम्भ  मेले  के  दोरान  किया  गया  ओर

 पदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  भोर  अनुभव  प्राप्त  हुए  जिनका  उफ्योग  गंगा  नदी

 इन  स्थानों  से  नीचे  के  स्थानों  को  ऐसी  सफाई  के  कार्यों  मे ंउपयोग  किया  जा  सके  ?

 पर्याधरण  ओरं  बन  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  लियाउरंहमान  :  तथा
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 हरिद्वार  के  लिए  मंजूर  की  गयी  स्कोमों  में  निम्नलिश्ित  मर्दे  शामिल  हैं  :-

 ज्यालापुर  तथा  मायापुर  में  विद्यमान  पम्पिग  स्टेशनों  की  मरम्मा
 नवबीक  रण  ओर  डीजल  उत्पादन  सेटों  के  लिए  अतिरिक्त  ब्ययस्था  ।

 लाइनों  की  सफाई  ।

 --55  नये  गल्ली  पिटूस  का  निर्माण  तथा  33  विद्यमान  गली  पिट्स  की  मरम्मत  ।

 मंदिर  ललिता  राक  नाखा  तथा  भीमगोडा  के  लिए  नये  पश्पिग
 स्टेशन  मुहैया  करना  ।

 अन्य  नालों  का  गुरुर्वाकषंण  द्वारा  विपथन  ।

 उपसोकत  सभी  काय  पूर्ण  हो  चुके  भीमगोडा  ओर  ललिता  राव  जेनरेटर  तथा  पम्पिण
 स्टेशमों

 के  लिए  स्थायी  कक्षों
 को  पूरा  करने  का  काम  लम्बित  होने  से  अपशिष्ट  जल  से  बहाव  को

 विपधित  करने  के  लिए  अस्थायी  ढांधों  में  पम्पों  को  स्थापित  किया  गया  हर-की-पोड़ी  और
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 कि  ससफ  सन  a  रकम

 सुभाष  घाट  में  नदी  में  अपशिष्ट  जल  के  सीधे  प्रवाह  को  रोका  गया  है  ।  ट्रंक  सीवर  लाइनों  की

 सफाई  की  जा  चुको  है  और  मुछ  शाखा  सीवरों  क्री  सफाई  का  काय्य  चल  रहा  इसके

 8  नालों  से  अपशिष्ट  जल  को  नदी  से  दूर  कनखल  मलजल  फार्म  को  ओर  विपधित

 करना  सम्भव  हुआ  है  ।  स्कीमों  को  कुल  लागत  62.43  लाख  रुपये  इसके  भारत

 हैवी  इलेक्िट्रकल्स  लिमिटेड  ने  अपने  कारखाने  और  नगर  क्षेत्र  से  बहिस्राव  को  गंगा  में

 विसर्जित  होने  से  रोकने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  ।

 ऋषिकेश  के  लिए  98.75  लाख  रुपये  की  कुल  अनुमानित  लागत  पर  निम्नलिखित  स्कीोमों
 को  मंजूरी  दी  गयी  थी  :---

 --30  गली  पिट्स  की  सफाई  एवं  मरम्भत  ओर  40  नये  गली  पिद्स  मुहैया

 कुण्ड  में  पम्पों  की  मरम्मत  ।

 में  विद्यमान  आक्सीकरण  तालाबों  पर  पम्पों  को  व्यवस्था  ।

 जल  को  सरस्वति  नाले  से  रोकना  तथा  त्रिवेणी  घाट  से  विपयन  ।

 पर  2.6  कि०  मी०  सोवर  विधना  ।

 पर  नया  कुंड  एवं

 जल  को  रोकने  के  लिए  नव  स्व  आश्रम  में  1.3  कि०  मो०  की  सीवर

 लाइन  बिछाना  ।

 पिद्स  सह्दित  सेप्टिक  टेंक  मुहैया  करना  एवं  लक्ष्मण  झूला  मे  विद्यमान  सेप्टिक
 टरक  को  मरम्मत  ।

 रेती  में  पसम्पिग  स्टेशन  को  छोड़कर  उपरोक्त  सभी  काय॑  पूर्ण  हो  चुके  हैं  ।

 कुम्भ  मेले  के  संदर्भ  में  ये  कार्य  शीघ्र  पूरे  किये  गये  थे  ताकि  नदी  में  अपशिष्ट  जल  का

 प्रवाहु  तोथ  यात्रियों  द्वारा  स्तान  एवं  ध।भिक  कार्यों  क ेलिए  नदी  जल  के  सीधे  प्रयोग  को  प्रभावित

 1.  उत्तर  प्रदेश  प्रदूषण  नियंत्रण  बोढ  तथा  जल  प्रदूषण  के  निवारण  एव  नियंत्रण  के

 केन्द्रीय  बोड  ने  ऋषिकेश-हरिद्वार  म॑  नदी  जल  गुणवत्ता  के  प्रबोधन  के  लिए  पहल  से  ही  उपाय

 किये  भव  तक  आआप्त  परिणाम  प्रोत्साहक  जीव-रसायन  आक्सीजन  मांव  तथा

 बिलयित  आक्धतोजन  जा  नदा  गुणवत्ता  के  महत्वपूर्ण  सूचक  के  सम्बन्ध  म॑  पारेणाम

 निम्न  प्रकार  से  है  :--

 प्र।चल  1980-81  एवं  1982  के  तीन  वर्षों  का  समाप्त  के
 का  भोसत  से  फरवरी  पश्चात्‌

 के  दोरान  1986
 ह

 1  2  3

 1,  जो4-रसायन  आक्सोीजन  मांग  3.17  1.8
 ग्रा०  प्रति

 3  या  इससे  कम

 $
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 न्‍ सनम  मामा नाना
 1  2

 2.  विलयित  आक्सीजन  6.8  7.6

 ग्रा०  प्रति

 5  या  इससे  अधिक

 2.  अपशिष्ट  जल  को  नदियों  में  जाने  से  रोकता  तथा  गंगा  कार्यकारी  योजना  के  अधीन

 शहरों  में  उपचार  स्थलों  की ओर  विपयन  केलि  जेव-रसायन  आवसीजन  मांग  ओ  ह्वास  तथा
 विलयित  आक्सीजन  की  वृद्धि  की  आशा  की  जाती  हे  ।

 ]

 डा०  बी०  एल०  होलेश  :  दवाइयां  बनाने  वाली  जो  आई०  डी०  पी०  एल०  की  हरिद्वार  की

 फैक्ट्री  ह ैउससे  जो  रसायनिक  गन्दगी  गंगा  में  जाती  है  उससे  जो  प्रदूषण  होता  है  उसके  निवारण  के

 लिए  क्‍या  शासन  ने  कोई  वंज्ञानिक  परीक्षण  कराया  है  और  आई०  डी०  पी०  एल०  को  अंडर

 पोल्यूशन  ऐक्ट  कोई  नोटिस  या  उसका  चालान  किया  है  ?  यदि  तो  उसका  व्योरा  क्‍या  है  ?

 झी  जियाउरंहमान  अंसारी  :  आई०  डी०  पी०  एल०  से  जो  प्रदूषण  गंगा  का  होता  है  उसके

 लिए  ट्रीटमेंट  प्लान्ट  लगा  दिया  है  ओर  जो  फंसिलिटीज़  इंडस्ट्रियल  एफ्लूएंट  को  गंगा  में  ले

 जाती  थीं  उसके  लिए  वह  फैसिलिटीज  वहा  क्रियेट  कर  दी  हैं  जिससे  वह  एफ्लूएंट  गंगा  में  न  जाने

 पाये  ।

 डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  दूसरा  सबाल  है  कि  हरिद्वार  के  ऊपरी  क्षेत्र  में  गंगा  नदी  में
 अधजली  लाशों  को  फेंक  देने  से  जो  गंगा  में  प्रदूषण  होता  है  उसको  रोकने  के  लिए  शासन  क्या  उपाय
 कर  रहा  है  ?

 भरी  जियाउरहमात  अंसारी  :  यह  जो  गंगा  ऐक्शन  प्लान  है  उसका  मेन  स्ट्रेस  जो  ध्यूमन
 बेस्ट  और  सीवरेज  गंगा  में  डाला  जाता  उससे  ज्यादा  पोल्यूशन  होता  उसको  डाइवर्ट  करके
 के  उस  को  गंगा  में  डालना  था  उसको  दूसरे  परपजेज  के  लिए  इस्तेमाल  इरीगेशन  के  लिए
 इस्तेमान  इस  बात  पर  है  जहां  तक  अधजली  लाशें  गंगा  में  डाले  जाने  का  सवाल  मेरा
 ख्याल  है  कि  धाटों  पर  जो  लाशें  जलाई  जाती  वे  पूरे  तौर  पर  जलाई  जाती  कितनी  श्रधजली

 हैं  और  कितनी  अधजली  नहीं  इसका  कोई  ब्योरा  हमारे  पास  नहीं  है  ।

 ]
 थी  सुरेग्न  पाल  सिंह  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  समस्त  गंगा  घाटी  में  कितनी  औद्योगिक

 इका  हयां  जिनसे  गंगा  का  पानी  प्रदूषित  होता  है  और  इनमें  से  कितनी  इकाइयों  में  बहिष्प्रवाही
 संसाधन  संयंत्र  लगाये  हैं  ?

 श्री  जियाउ  रहमान  अंसारो  :  यह  प्रश्न  गंगा  सफाई  योजना  के  प्रथम  ऋषिकेश  और
 हरिद्वार  से  संबंधित  है  ।  कुछ  उद्योग  जो  गंगा  नदी  में  प्रदूषण  पैदा  करते  हैं  की  पहचान  की  गई
 मेरे  पास  इस  समय  उनकी  सूची  नहीं  मैं  इसे  माननीय  सदस्य  को  भेज  दूंगा  ।

 डा०  जो०  विजय  रास  राज  :  कुम्भ  मेले  में  50  लोगों  की  मृत्यु  हो  गईं  थी  ।  यह  इसलिए
 कि  उस  समय  कुछ  बशिष्ट  लोग  वहां  पर  पवित्र  स्नान  कर  रहे

 थे***
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  कैसे  रोक  सकते  असंगत  ।

 भरो  अशुतोध  लाहा  :  क्‍या  सरकार  ने  प्रथम  रण  में  गंगा  को  सफाई  के  प्रश्चात्‌  भ्री  इसके
 पानी  फो  स्वच्छ  रखने  के  लिए  कोई  उपाय  किए  हैं  ?  अगर  तो  वे  कोन-कोन  से  उपाय  हैं  ?

 श्री  जियाउरंमान  अंसारो  :  इन  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  के  स्थानीय
 प्राधिकारी  हन  योजनाभों  की  देखरेख  करेंगे  ।  इसके  अलावा  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण

 ओर  स्थानीय  प्राधिकारी  नियमित  रूप  से  इन  पर  निगरानी  करते  रहेंगे  ।  ये  स्थानीय  त्रिकाय  इन

 योजनाओं  की  नियमित  देख-रेख  के  लिए  जिम्मेदार  होंगी  ।

 अण्डमान  ओर  निकोथार  ह्ीपसमूह  में  विदेशों  राष्ट्रिकों  को  धसपेठ

 *765.  रो  सनोरंजन  भक्त  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अण्डमान  भोर  निकोबार  दीपसमूह  संघ  राज्यक्षेत्र  मे ंबिदेशी  राष्ट्रिकों

 के  प्रवेश  करने  के  बारे  में  कोई  जानकारी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 क्या  सरकार  बंगाल  की  खाड़ी  के  द्वीपों  में  क्रातंकवादियों  के  संभावित  प्रवेश  को  रोकते

 के  लिये  कोई  उपाय  कर  रही  है  !

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  ओर  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :

 और  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  का  विदेशी

 नागरिक  1963  द्वारा  संचालित  किया  जाता  कोई  भी  विदेशी

 राष्ट्रिक  विशेष  अनुमति  के  बिना  द्वीपसमूह  में  प्रवेश  नहीं  कर  सकता  अंडमान  ओर  निकोबार

 द्वीपसमृह  में  विशिष्ट  स्थानों  में  प्रवेश  करते  अथवा  रहने  के  लिए  विशेष  अनुमति  गृह  मंत्रालय  या

 विदेशियों  को  परमिट  जारी  करने  के  लिए  विशेष  रूप  से  प्राधिकृत  अधिकारियों  द्वारा  ही

 जाती  है  ।

 इस  प्रकार  की  कोई  गतिविधि  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई  तथापि  कड़ी

 निगरानी  रखी  जा  रहो  है  ।

 क्री  सतोरंजन  भक्त  :  सबसे  पूरक  प्रश्न  पूछने  से  मैं  अपका  संरक्षण  भाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  आपके  जाने  पर  सेक  है  ?

 क्री  मनोरंजन  भक्त  :  मेरा  प्रश्न  बिल्कुल  स्पष्ट  लेकिन  मंत्री  जी  ने  न  तो  मेरे  प्रश्न

 का  उत्तर  दिया  न  ही  इसे  नकारा  मंत्री  ने  मात्र  यह  बताया  है  कि  एक  विदेशी  कंसे  इस

 द्वीप  समूह  में  प्रवेश  पा  सकता  है|  लेकिन  मेरा  प्रश्न  क्या  सरकार  को  आण्डमान  ओर

 निकोबार  द्वोपसमूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विदेशों  राष्ट्रिकों  के  प्रवेश  करने  के  बारे  में  कोई  जानकारी

 इसको  उन्होंने  चतुराई  से  छोड़  दिया  मैं  आपका  संरक्षण  इाहता  हूँਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्ष्या  आपको  मेरा  संरक्षण  प्राप्त  है  ?

 श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :  हां  ।
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 ह हााााआआआआआआआआआआणणाणणणणाणणाणाणाणाणणणणाकप
 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  प्रश्न  पृछिए  ।

 री  मनोरंजन  भक्त  :  प्रएन  के  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  दिया  जाना  अन्यथा  प्रश्न

 पूछना  ही  असंगत  हो  जाता  अब  मैं  अपना  प्रथम  पूरक  प्रश्न  पूछ  रहा  अण्डमान  और
 निकोबार  द्वीपसमृह  में--आप  सामरिक  दृष्टि  से  इसकी  महत्वपूर्ण  स्थिति  और  भौगोलिक  स्थिति
 को  जानते  ही  हैं--प्रत्येक  वर्ष  तट  रक्षकों  द्वारा  या  निकोबार  द्वीपसभूह  प्रशासन  द्वारा  15-16  नावों
 को  जब्त  कर  लिया  जाता  इन  नावों  द्वारा  विदेशी  इस  द्वीप  में  अनधिकार  प्रवेश  के  लिए  आते

 इसके  मैं  समझता  हूं  मंत्री  को एक  जानकारी  होगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  प्रश्न  पूछिए  |  आप  काफी  समय  ले  रहे  हैं  ।

 भी  ममोरंजन  भक्त  :  मैं  प्रश्न  ही  पूछने  जा  रहा  हूं'**

 एक  माननीय  सदत्य  :  वह  पिछड़ा  क्षेत्र  भी  है  ।

 थी  मनोरंजन  भक्त  :  यह  पिछड़ा  क्षेत्र  भी  दुर्भाग्यवश  अध्यक्ष  महोदय  ने  इस

 हीपसमूह  का  दौरा  नहों  किया  है  ।  जब  अध्यक्ष  महोदय  एक  दफा  इस  द्वीप  का  दौरा  कर  लेगे  तो  मैं
 समझता  हमें  कुछ  और  सहायता  प्राप्त  होगी***(व्य  थघान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  एक  समझौता  किया  प्रधानमंत्री  और  मैं  दोनों  वहां  का  दोरा
 करेंगे  ।

 क्री  मनोरंजन  भक्त  :  धन्यवाद  ।  प्रश्न  यह  है  कि  कई  द्वीपों  पर  लोग  रहते  ही  नहीं
 एक  तिलांग  पर  75  विदेशी  रह  रहे  थे  और  कुछ  वहां  जन्मे  भी  हुए  लेकिन  उन्हें
 वहां  से  हटा  दिया  गया  ।  अतः  मेरा  प्रश्त  यह  है--क्या  इन  द्वीपों  में  प्रवेश  पाने  वाले  सभी  लोगों
 की  जांच  का  गृह  मंत्रालय  ने  कोई  विशेष  प्रबन्ध  किया  है  और  क्‍या  जल  पोतों  या  हवाई  जहाजों  से
 आने  वालों  की  जांच  की  जाती  है  कि  क्‍या  उनमें  से  कोई  विदेशी  तो  नहीं  ।  मेरा  पहला  प्रश्न

 यह  है  ।

 भ्री  राम  सिबास  सिर्धा  :  यह  सही  नहीं  है  कि  मैंने  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का

 उत्तर  नहीं  दिया  उन्होंने  यह  नहीं  पूछा  कि  कितने  व्यक्तियों  ने  अवैध  रूप  से  प्रवेश  किया  ।

 अगर  उन्होंने  यह  पूछा  होता  तो  मैंने  अवश्य  उत्तर  दिया  होता  ।  उन्होंने  पूछा  था  कि  क्‍या  सरकार
 को  विदेशों  राष्ट्रिकों  के  बारे  में  कोई  सूचना  जिसके  उत्तर  में  मैंने  उस  प्रक्रिया  को  बताया  है
 जिससे  विदेशी  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  प्रवेश  करते  हैं'*ਂ  माननीय  सदस्य  ने  प्रवेश  के

 तरीकों  के  बारे  में  प्रकाश  डाला  उन्होंने  ट्राउलरों  के  बारे  में  बताया  यह  सत्य  है  कि  पड़ोसी
 देशों  के  कई  ट्राउलर  अवेध  रूप  से  हमारी  जल  सीमा  में  प्रवेश  करते  लेकिन  प्रशासन  और

 रक्षा  सेनाओं  द्वारा  निगरानी  रखे  जाने  के  उनमें  से  अधिकतर  लोग  पकड़े  जाते  नावों  को

 जब्त  उन  लोगों  को  सजा  दी  जाती  आज  भी  ऐसे  कई  मामले  सामने  आते  हैं  ओर  इस

 बारे  में  सरकार  द्वारा  निगरानी  रखे  जाने  से  अच्छे  परिणाम  सामने  आए  जहां  तक  काफी  संख्या

 में  खाली  पड़े  द्वीपों  का  संबंध  यह  सत्य  है  कि  काफी  द्वीप  खाली  लेकिन  हम  रक्षा  प्राधिकारियों

 से  संबंध  बनाए  हुए  वहां  पर  सेना  की  बटालियमनें  तैनात  तट  रक्षक  गार्ड  भी  हैं  ओर  हम  रक्षा

 प्राधिकारियों  से  संबंध  बनाये  हुए  ताकि  इन  द्वीपों  की  सुरक्षा  बनाये  रखी  जाए  ।
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 “

 क्जकोरुणन  जब्त  ;  रन करो
 को  कलग  प्रकार  को  समस्पएं  हैं  जोर

 जततब्या

 की  भी  क्षमता  सीमित  लेकिन  समस्या  न्‍यह  है  कि  जातीय  लोग  श्रीलंका  से  आकर

 वहां  बस  रहे  हैं  और  उन  पर  कोई  निगरानी  नहीं  रखी  जा  रही  ।  इसीलिए  इन  द्वीपों  की  जनसंख्या

 तेजी  से  बढ़  रही  इसके  फलस्वरूप  काफी  संख्या  में  लोग  वनों  को  काट  रहे  हैं  और  द्वीपों  के

 वातावरण  को  दूषित  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब्र  प्रश्न  पूछिए  ।

 श्रो  सनोरंजन  भक्त  :  इसके  हैं  मंत्री  महोदय  से  विशेष  रूप  से  पूछ  रहा  हं  कि

 क्या  वे  किसी  प्रकार  की  जांच  या  परमिट  प्रणाली  या  पहचान-पत्र  प्रणाली  लागू  करेंगे  ताकि  यह

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  कोई  भी  जातीय  विदेशी  इन  द्वीपों  में  आने  की  कोशिश  नहीं

 रहा  है  ।

 थी  राम  मिवास  मिर्धा  :  जैसा  कि  मैंने  विदेशी  को  इन  द्वीपों  में  प्रवेश  करने

 के  लिए  अनुमति  लेनी  होती  क्योंकि  यह  प्रतित्रन्धित  क्षेत्र

 उस  द्वीप  में  काफी  लोग  तमिल  भाषी  हैं  ओर  वहां  से  आये  तमिल  भाषोी  श्रीलंका  में

 राष्ट्रियों  के  दो  मामले  हमारे  सरक्ष  आये  समुचित  काययंवाही  की  गई  थी  ओर  उन्हें  वापिस

 भेज  दिया  गया  उसके  बाद  से  इस  प्रकार  का  कोई  मामला  हमारे  ध्यान  में  नहीं  आया  है  और

 मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  पूरी  सतर्कता  बरती  जा  रही  वास्तव  में

 हमारे  देश  के  नागरिक  वहां  जाते  उनके  जाने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  किन्तु  उस  भूमि  पर

 प्रवेश  करने  से  पूर्व  विदेशियों  की  पूरी-पूरी  संवीक्षा  भली  भांति  की  जाती  यहां  तक  उनके

 ठहरने  की  अवधि  और  वे  कहां-कहां  जा  सकते  हैं  इस  पर  प्रतिबंध  और  अध्यक्ष  महोदय  के

 माध्यम  से  मैं  इस  सभा  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  इन  द्वीपों  की  सामरिक  स्थिति  के  प्रति  पूरी

 तरह  से  जागरूक  है  ओर  उनकी  रक्षा  करने  के  लिए  हम  हर  संभव  प्रयास  करेंगे  ।

 किन्‍्हीं  स्थानों  में  ठहरे  हुए  हैं  ?  यदि  हां  तो  ऐसे  कितने  लोग  हैं  और  वे  किन-किन  राज्यों  में  ठहरे

 हुए  हैं  !

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  कया  पूछ  रहे  हैं  !

 श्री  स्रेश  क्रूप  :  दक्षिणी  राज्यों  में  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  के  बारे  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  यह  प्रश्त  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  से  संबंध

 रखता  आपके  पास  यदि  उससे  सबधित  कोई  प्रश्न  तो  भाप  पूछ  सकते  हैं  ।  भाप  जो  चाहें

 बह  प्रश्न  नहीं  पूछ  सकते  ।  व्यर्थ  ही
 आप  अन्य  विषय  क्यों  उठा  रहे  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  के  दक्षिणी  भागम  से  क्षिस  प्रकार

 असंगत  है''****
 ०००

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  संशोधन  प्रश्न  पूछा  जा  सकता  है  ।

 को  एन०  थी०  एन०  सोभु  :  विदेशियों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  सरकार  वास्तव  में
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 सावंजनिक  निर्माण  विभाग  के  तमिल  कर्मचारियों  को  झोंपड़ियां  और  मकान  गिरा  रही  कया

 सरकार  ऐसा  करना  बन्द  करेगी  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ।

 राम  निवास  मिर्धा  :  तमिल  भाषियों  के  किसी  भी  घर  को  गिराने  का  कोई  भी  मामला

 नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  कोई  भी  मामला  कदापि  नहीं  है  ।

 ]

 श्रोम्ततो  विज्ञावतोी  अध्यक्ष  जैसा  कि  हमारे  पूर्व  वक्‍ता  ने  कहा  हैं  कि
 अंडमान  निकोबार  आयलेंड  एक  सेंसिटिव  जगह  यह  ऐसा  टापू  जहां  कुछ  जगहों  पर  लोगों

 का  निव्रास  नहीं  ऐसी  महत्वपूर्ण  जगह  पर  हमारी  नोसेना  और  मभिलिट्री  रहती  ऐसी  हालत
 में  हमारी  बंगाल  की  खाड़ी  जेसी  कि  सूचना  मिली  कुछ  दिनों  से  अराजक  तत्वों  द्वारा  या

 विदेशियों  के  द्वारा  घुसपंठ  शुरू  की  जा  रही  है  ।  ऐसी  जगह  जहां  पर  लोग  नहीं  रह  रहे  हैं  मोर

 संरक्षण  की  दृष्टि  से  हमारे  लिए  बह  महत्वपूर्ण  जगह  में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहती
 क्या  आपने  बहां  पर  जानकारी  ली  है  कि  वहां  इस  तरह  के  तत्व  घुसपंठ  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  ने  अभी  इसके  बारे  में  जवाब  दिया  है  ।

 श्रीमती  विद्याबतो  चतुर्थदी  :  हसका  जवाब  कहां  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  सुना  नहीं

 ]

 येलेर  जलाशय  परियोजना  के  लिए  आरक्षित  बन  क्षेत्र  हस्तांतरण

 *766.  श्री  एन०  बेंकट  रत्नस  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  अपनी  येलेरु  जलाशय  परियोजना  के  लिए  आरक्षित  वन
 क्षेत्र  के  हस्तांतरण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  हस्तांतरण  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जिया  उरंहमाम
 :

 हां  ।

 तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  आवश्यक  सूचना  प्रस्तुत  न  करने  के  कारण  प्रस्ताव

 पर  अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  जा  सका

 श्री  एन«  वेंकट  रत्तम  :  राज्य  सरकार  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को

 सारी  सूचना  दे  दी  गई  है  ।  इसके  वह  जो  भी  कह  रहे
 वह  स्पष्ट  रूप  से  समझ  में  नहीं

 भा  रहा  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकार  से  किस  प्रकार  की  सूचना  मांगी  गई  थी

 ओर  कब  मांगी  गई  थी  ?
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 कर  ---  en  -  बा

 श्री  जियाउरंहमान  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष  1984  में  प्रस्तुत

 किया  गया  था  ओर  राज्य  प्रकार  ने  अधूरी  सूचना  दी  थी  |  राज्य  सरकार  को  अनेक  अनुस्मारक
 जारी  किये  गये  थे  किन्तु  राज्य  सरकार  ने  इस  विभाग  के  किसी  भी  पत्र  का  न  तो  उत्तर  ही  दिया

 और  न  संचना  ही  भेजी  ।  इसलिए  अन्ततोगत्वा  मामला  बन्द  करना  पड़ा  हसे  पुनः  खोला

 गया  ।  और  हसके  बाद  भी  प्रत्युत्तर  में  अधूरी  सूचना  ही  मिली  ।  स्वीकृति  देने  के लिए  कुछ

 भूत  आवश्यकता  पूरी  करनी  होती  है  ।  कुछ  परियोजनाओं  जंगल  का  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  नष्ट  कर

 दिया  गया  ऐसी  स्थिति  में  परियोजना  में  दोबारा  वनरोपण  के  बारे  में

 लागत  लाभ  बेदखल  किये  गये  लोगों  विशेषकर  जब  बेदखल  किये  गये  लोगों  में  अधिकांश

 व्यक्ति  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  के  पुनर्वास  की  योजना  आदि  के  बारे  में

 जानकारी  दी  जानो  चाहिये  ।

 हमें  ये  सब्॒  ब्योरे  आज  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  वनरोपण  के  लिए  मुआवजे  की  कोई
 योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  पुनर्वास  योजना  के  बारे  में  भी  कोई  स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई  ये

 भूत  जानकारियां  अभी  तक  प्राप्त  नहों  हुई  है  ओर  जब  तक  यह  सूचना  प्राप्त  नहीं  हो  जाती  है
 तक  तक  हमारे  लिए  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  करना  संभव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 झो  एन०  बेंकट  रत्नस  :  इस  परियोजना  का  मुख्य  प्रयोगन  विशाखापटनम  इस्पात
 सन्यत्र  को  1275  क्युसेक  पानी  सप्लाई  करना  है  ओर  आप  भी  मानते  हैं  कि  यह  बहुत  ही
 पूर्ण  इस्पात  संयन्त्र  है  किन्तु  मुझे  यह  सुनकर  आश्चयं  हुआ  है  कि  अब  वह  बंद  पड़ा  है  ।  जब  तक

 इसकी  स्वीकृति  नहीं  मिल  जायेगी  तब  तक  आगे  बढ़ना  संभव  नहीं  है  भोर  परियोजना  के  कुल
 147  करोड़  रुपये  के  व्यय  में  से  राज्य  सरकार  62  करोड़  खर्च  कर  चुकी  है  ओर  आगे  काम

 इसलिए  नहीं  चल  पाया  कि  सरकार  ने  स्वीकृति  नहीं  दी  ।  अब  आप  कहते  हैं  कि  पूरी  फाइल  बंद

 कर  दी  गई  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  विशाखापटनम  इस्पात  संयंत्र  किस  प्रकार  चल  पायेगा  ?  जब

 तक  विशाखापटनम  इस्पात  संयन्त्र  को  पानी  नहीं  मिलेगा  तब  तक  यह  ओर  नहीं  चल  सकेगा  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  किन्तु  सूचना  तो  आपको  देनी  ही  होगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  तो  दी  जा  चुकी  है  ।

 श्री  एन०  बेंकट  रत्नम  :  राज्य  सरकार  से  हमें  जो  सूचना  मिली  बह  यह  है  कि  पूरी
 जानकारी  बहुत  पहले  हो  केन्द्र  को  दे  दी  गई  ओर  अब  आप  यह  कहते  हैं  कि  सारा  सामला
 बंद  कर  दिया  गया  है  यह  तो  आश्चयें  की  बात  है  ।

 प्रधान  मंत्रो  राजोब  :  यद्यपि  माननीय  मंत्री  सारी  सूचना  दे  जुके
 तो  भी  मैं  स्पष्ट  कर  दूं  कि  मेरे  विचार  से  कोई  नई  बात  नहीं  पूछी  गई  तथ्य  यह  है  कि  ज॑सा
 कि  मंत्री  महोदय  कह  चुके  ऐसे  पांच  मुद्दे  हैं  जिनके  बारे  में  पर्याप्त  सूचना  नहीं  दी  गई  है
 ओर  मैं  दो  मुद्दों  का  उल्लेख  करूंगा  जिससे  यह  पता  चल  जायेगा  कि  कभी-कभी  राज्य  सरकार

 किस  प्रकार  की  कार्यवाही  करती  दो  प्रश्न  एक  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  पुनर्वास  के

 के  बारे  में  जो  संभवतः  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  जो  क्षेत्र  लिया  था  रहा  है  उसमें
 1599  परिवार  अथवा  10,121  व्यक्ति  रहते  हैं  और  इसमें  1134  व्यक्ति  अनुसूचित  जनजातियों
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 --  ज्जज्ा

 ओर  1957  व्यक्ति  अनुसूचित  जातियों  के  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  कुल  मिलाकर  10,100
 व्यक्तियों  में  स ेलगभग  3000  व्यक्ति  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों के  हैं  ।  राज्य
 सरकार  इन  गरीब  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  की  व्यवस्था  किये  बिना  ही  इस  योजना  को  कार्यान्वित

 कर  रही  हम  इस  तरह  की  परियोजना  को  कंसे  स्वीकृति  दे  सकते  हैं  ?

 1525  हेक्टेयर  वनभूमि  को  जलमग्न  किया  जा  रहा  है  किन्तु  उस  वन  के  विकल्प

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मुझ्ते  सही-सही  आंकड़ों  का  तो  पता  नहीं  है  किन्तु  पिछले  7  या  8  वर्ष

 के  दोरान  लगभग  आमन्ध्र  प्रदेश  में  लगभग  30  प्रतिशत  वन  समाप्त  कर  दिया  इस  प्रकार  वमों

 को  तेजी  से  साफ  किया  जा  इसका  प्रभाव  हम  देश  में  स्पष्ट  देख  रहे  हैं  ।  वनों  की  कटाई  के

 कारण  सूखे  का  वातावरण  बनता  जा  रहा  है  और  जलवायु  में  परिवततेन  हो  रहा  है  ।  पिछले  वर्ष  हो

 हमने  सूखे  पर  बहुत  अधिक  राशि  व्यय  की  है  इतनी  बड़ी  राशि  पहले  कभी  भी  व्यय  नहीं  की  गई

 थी  ।  यदि  अब  भी  हम  अपने  वनों  की  ओर  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  हम  किस  प्रकार  जीवित  रह  सकेंगे  ?

 ओर  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपनी  राज्य  सरकार  पर  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  दवाव  डालें  कि  जब  तक  सारी  आवश्यकतायें  पूरी  न  हो  तब  तक  परियोजनाओं  को

 शुरू  न  किया  जाये  ओर  धन  व्यय  न  किया  जाये  गन्यथा  हम  बड़ी  अजीब  स्थिति  में  पड़  जायेंगे  ।

 एक  राज्य  60-70  करोड़  रुपया  व्यय  करके  यह  कहता  कि  हम  इन  व्यक्तियों  को  नहीं  बसा

 सकते  हमें  नहीं  पता  कि  हम  आपको  वन  कहां  से  देंਂ  और  नतीजा  यह  होता  है  कि  परियोजना

 में  देरी  हो  जाती  है  ।  यदि  कोई  राज्य  किसी  परियोजना  के  बारे  में  वास्तव  में  गंभीर  है  तो  हम  भी

 उप्तसे  यही  आशा  करते  हैं  कि  कार्य  आरम्भ  करने  से  पहले  वह  अपेक्षित  सूचना  हमें  दे  दें  ।  वास्तव

 यदि  किसी  राज्य  को  इस  बात  की  चिन्ता  नहीं  है  कि  ये  10,000  व्यक्ति  कहां  बसाये  जायें

 तो  उसके  लिए  हम  भी  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 थ्रो  एन०  बेंकट  रत्नम  :  उत्तर  मुद्दे  स ेहटकर  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  दूसरा  प्रश्न  पूछिये  ।  मैं  आपको  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने
 का  अवसर  देता  आपने  दो  प्रश्न  पूछे

 थी  एन०  बेंकट  रत्नम  :  दूसरे  अनुपूरक  प्रश्न  का  उत्तर  मुद्दे  से  हटकर  दिया  गया

 कुल  1225  हेक्टेयर  भूमि  का  प्रश्न  जब  तक  इसकी  स्वीकृति  नहीं  दी  तब  तक

 विशाखापटनम  इस्पात  संयन्त्र  को  पानी  नहीं  दिया  जा  सकता  जबतक  इसे  स्वीकृति

 नहीं  मिलती  विशाखापतनम  इस्पात  संयन्त्र  को  पानी  नहीं  मिलिगा  ।  जब  तक  पानी  की  सप्लाई

 नहीं  इस्पात  संयनत्र  '**

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  वस्तु  एक  दूसरी  से  जुड़ी  हुई  हमें  इसे  पूर्ण  तौर  पर  लेना

 चाहिए  ।  यही  बात  है'*ਂ

 भरी  राजीब  गांधो  :  मुझे  एक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  मैं  मानमीय
 सदस्य  के  प्रश्न  से  सम्बन्धित  कुछ  बातों  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  जिनके  बारे  में  मैं  आश्वस्त  नहीं

 हूं  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  क्‍या  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  हमे  10,121  लोगों  को  डूब  जाने
 देना  चाहिए  क्‍योंकि  हमें  विशाखापतनम  इस्पात  संयम्त्र  को  पानी  देता  है'**
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 भरी  सो०  णंगा  रेड्डो  :  नहीं  महोदय  ।  हम  उनके  पुनर्वास  को  व्यवस्था

 झरो  बो०  शोभनाड्रोशबर  राव  :  वन  अधिनियम  के
 लागू  होने  से  बहुत  पहले  ही  यह

 परियोजना  शुरू  हो  चुकी  थी।'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  उत्तम

 बधास )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।  कृपया  बंठ  जाइये  ।  श्रीमान  राठोड़  ।

 क्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  महोदय  ऐसा
 दर

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  आपको  इसके  लिए  अतिरिक्त  समय  आप  ऐसा  नहीं  कर
 कते  ।  मैं  आपको  अतिरिबत  समय  दूंगा  ।  आप  इस  बारे  में  इतना  उत्तेजित  क्‍यों  हो  रहे  बेठ

 जाइये  ।  नियमानुसार  कायंवाही  चलने  दीजिये  ।

 प्रो०  मधु  बण्डब्ते  :  जब  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  एक  प्रश्न  पूछा  है  तो  माननीय  सदस्य  को
 जवाब  देने  को  अनुमति  अवश्य  मिलनी  चाहिए  ।

 भी  उत्तम  राठोड़  :  जब  एक  सिचाई  १रिथोजना  तेयार  की  जाती  है  तो  जिन  लोगों
 को  डूबने  की  सम्धावना  होती  उनके  लिए  पुनर्वास  को  व्यवस्था  होती  उनको  मुआवजा  दिया
 जाता  है  ।  कुछ  राज्यों  में  उनको  बदले  में  भूमि  भी  दी  जाती  अतः  मेरे  विचार  में  सरकार  का

 दावा  इतना  सही  नहीं  है  ।

 जहां  तक  वृक्षारोपण  व  सम्बन्ध  तो  सरकार  को  वन  क्षेत्र  के  बारे  में  इतना  भावुक

 नहीं  होना  चाहिए  |  यहां  तक  कि  सड़कों  के  निर्माण  में  बिजली  की  लाइनों  के  निर्माण  टेलीफोन

 की  लाइनों  के  निर्माण  में  वन  विभाग  थाधा  डाल  रहा

 अध्यक्ष  सहोबय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाये  रखिये  ।  ब्यवधान  मत  डालिए  ।

 श्री  उत्तम  राठोड़  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  वनरोपण  वाली  बात  को  कहां

 तक  ले  जा  Li)  ब्+

 प्रो  के०  के०  तिबारो  :  वनरोपण  बहुत  आवश्यक  है  ।

 )  राजोब  गांधो  :  माननीय  सदस्य  शायद  पर्यावरण  को  होने  वाली  हानि  के  खतरों

 से  अनभिन  हूँ  ।  मैं  इस  समस्या  को  विकटता  से  सम्बन्धित  कुछ  बातों  की  ओर  उनका  ध्यान  दिलाना

 चाहता  राज्यों  में  वनों  की  कटाई  इस  स्तर  तक  पहुच  गई  आन्ध्र  प्रदेश  में  बन  क्षेत्र  में

 36.5%  की  कमी  हुई  असम  में  वन  क्षेत्र
 में  35%  की  कमी  हुई  )  मैं  वूसरे

 राज्यों  का  भी  जिक्र  कर  रहा  हूं  ।  बिहार  के  वनक्षेत्र  में  312८  को  कमी  हुई  मैं  दशम्ंयों  को
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 यान फ़फरफकफफ  ऑककक्न-नायययया  -  —  जज

 नहीं  ले  रहा  हूं  ।  गुजरात  में  बन  क्षेत्र  में  742८  कमी  हुई  है  |  हरियाणा  में  वन  क्षेत्र  में  76%
 हुईं  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  वत  क्षेत्र  672८  कम  हुआ  जम्मू  और  काश्मीर  में  वन  क्षेत्र  में  31%

 की  कमी  आई

 कुछ  राज्यों  में  वत्  बहुत  कम  प्रतिशत  के  हिसाब  से  व्तों  की  कटाई  बहुत  अधिक

 होगी  ।  कुछ  राज्यों  जहां  अधिक  हैं  यद्यपि  वतों  की  कटाई  बहुत  अधिक  फिर  भी  वनों  की

 कटाई  का  प्रतिशत  कम  नजर  आता  परन्तु  इनकी  संख्या  30%,  40%  और  50%
 एक  राज्य  में  यह  80%  से  90%  तक  है  ।  पंजाब  में  यह  81%  राजस्थान  में  यह  80.7%

 बनों  की  कटाई  इन  स्तरों  पर  हो  रही  है  ।

 अब  हमें  मह  निश्चित  करना  है  कि  हमें  वास्तव  में  क्या  पर्यावरण  विभाग  के

 अनुसार  हम  किसी  भी  परियोजना  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  खगा  रहे  हमते  कई  नियम  बना  रखे  हैं  कि

 यदि  आप  इतने  अधिक  वनों  की  कटाई  करने  जा  रहे  हैं  तो  मेहरबानी  करके  आप  बराबर  की  भूमि
 पर  अम्य  क्षेत्र  में  वन  लंगाइये  या  हमें  लगाने  दीजिये  ।  हम  यह  नहीं  कह  रहे  हैं  कि आप  इस

 योजना  को  पूरा  नहीं  कर  सकते  ।  परस्तु  हम  आरम्भ  में  देखना  चाहते  क्योकि  जब  हम  पिछली

 बातें  याद  करते  यह  कुछ  वर्ष  पूर्व  पूछा  गया  था  ।  सब  बात  यह  है  कि  एक  भी  राज्य  ने  यहां  से

 स्वीकृत  किसी  भी  परियोजना  के  अनुसार  वन  लगाने  के  लिए  कोई  भी  उपाय  नहीं  किया  है  जबकि

 इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  बन  लगाये  जायेंगे--इस  बात  का  एक  भी  दुष्टांत

 महीं  है  ।  अब  हमें  यह  निर्णय  करना  है  कि  क्या  हम  वास्तव  में  अपने  पयविरण  के  बारे  में  गम्भीर  हैं
 या  नहीं  ।  यदि  हम  इस  बात  को  गम्भी  रतापू्वंक  नहीं  यदि  हम  भविष्य  के  बारे  में  नहीं  सोचते
 और  यदि  हम  बर्तमान  में  ही  जीता  चाहते  यदि  लोगों  का  यही  निर्णय  है  तो  हम  ऐसा  कर  सकते

 परन्तु  हमें  खतरों  से अवग॒त  होना  चाहिए  जिन्हें  हम  अपने  देश  में  खुले  तौर  पर  आमन्त्रित  कर

 रहे  उन  खतरों  के  बारे  में  जिन्हें  हम  आने  वाली  पीढ़ियों  के  लिए  उत्पन्त  कर  रहे  मैं  उन

 माननीय  सदस्यों  जिन्होंने  यह  प्रश्न  किया  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  अ'ने  राज्यों  को  यह  निर्देश

 दें  कि  वे  बराबर  के  क्षेत्र  में  बत  लगाने  का  कार्य  क्रम  शुरू  करें  और  मैं  एक  बार  फिर  निवेदन  करता  हूं
 कि  करके  हमें  परिमोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  के  बारे  में  न  कहें  जब  तक  कि  विस्थापित
 व्यक्तियों  के  लिए  वेकल्पिक  प्रबन्ध  नहीं  कर  लिए  जाते  ।”  यदि  आपको  उन  गरीब  लोगों  के  हितों
 का  खयाल  नहीं  है  तो  हमें  तो  उनके  हितों  की  परवाह

 क्रो  एम०  रफुमा  केन्द्र  सरकार  की  यह  कहने  की  आदत  है  कि  राज्य  सरकार

 जानकारी  नहीं  भेज  रही  जल  कभी  असंगत  बातें  पूछी  जाती  हैंतो  शायद  राज्य  सरकार

 जानकारी  देने  की  स्थिति  में  न  हो  ।  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  महोदय  से  निवेदत  करता  हूं  कि  वे

 केवल  इस  परियोजना  के  लिए  ही  नहीं  परन्तु  सभी  परियोजनाओं  के  बारे  में  श्री  जो  जानकारी

 एकत्र  करने  के  लिए  राज्यों  में  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को  भेजें  ।  तब  अपने  आप  ही  पूरी
 जानकारी  एकत्र  की  जा  सकेगी  और  सभी  समस्याओं  का  हल  हो  सकेगा  ।

 श्री  राजन  गांधी  :  माननीय  मम्त्री  को  यह्‌  बात  असंकवत  लगती  कि  ]  0,000  लोग

 बेघर  होने  जा  रहे  हमारे  विचार  में  यह  संगत  बात
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 ——  —  कसा  5: सस

 भरी  वो०  शोभनताद्रीशवर  यह  परियोजना  सत्तर  के  दशक  में  शुरू  की  गई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  से  कोई  फके  नहीं  पड़ता  कि  यह  कब  शुरू  की  गई  Be’

 )

 श्री  एम०  रघमा  रेडडो  :  इसके  संबंध  में  असंगति  का  कोई  प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 श्री  राजीव  गांधी  :  मुझसे  एक  प्रश्त  पूछा  गया  मुझे  उस  प्रइन  का  जबाब  देने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है--यदि  मैं  गलत  नहीं  हूं  तो--यदि  भाप  चाहते  हैं  तो
 मैं  अभी  उसकी  प्रतिलिपि  पढ़कर  सुना  सकता  हुं--कि  केन्द्र  द्वारा  असंगत  प्रश्न  पूछे  जा  रहे  हैं  ।

 हम  जो  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं
 वे  10,000  लोगों  के  विस्थापन  से  संबंधित  क्या  माननीय  सदस्य  यह

 सोचते  हैं  कि  10,000  लोगों  के  विस्थापन  का  प्रश्न  असंगत  है  ?  हम  नहीं  सोचते  कि  यह  फबल  है
 और  हम  आपको  अनुमति  नहीं  देंगे'*****  न  )

 श्री  सो०  जंगा  रेडडो  :  जब  हम  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  के  लिए  कर  रहे

 अ्रध्यक्ष  महोवय  :  आपको  प्रश्न  का  जवाब  मिल  गया

 क्री  राजीव  गांधी  :  वास्तविकता  यह  है  कि'''**ਂ  )

 अध्यक्ष  महोबय  :  कृपया  वेठ  जाइये  ।  मेहरबानी  करके  अपना  स्थान  भ्रहण  कीजिये  ।

 श्री  राजोब  गांधो  :  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  इस  सभा  के  कुछ  सदस्य  तथा  कुछ  राज्य  सरकारें
 10,000  लोगों  के  विस्थापन  को  असंगत  मानती  हैं  ।  पर  हम  ऐसा  नहीं  मानते  ।

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  हम  भी  नहीं  मानते''****  )

 श्री  राजोब  गांधो  :  यदि  राज्य  सरकार  इसे  असंगत  नहीं  मानती  तो  मेरी  समझ्म  में  यह
 नहीं  आता  कि  हमें  किसी  अधिकारी  को  राज्य  में  क्‍यों  भेजना  चाहिए  और  राज्य  सरकार  इस  प्रश्न
 का  उत्तर  क्‍यों  नहीं  दे  सकती  तथा  इन  लोगों  के  पुनर्वास  की  योजना  की  जानकारी  हमें  क्‍यों  नहीं
 दे  सकती  ।  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  राज्य  सरकार  को  यह  बात  स्यायसंंगत  नहीं  लगती  है  1

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  अगला  श्रीमान  इन्द्रजीत  गुप्त  ।

 सरकारी  कार्यालयों  में  सरक्षा  ब्यवस्था  ओर  सफाई  का  काय॑

 गर-सरकारो  क्षेत्र  को  सौंपना

 *767.  श्री  इखजीत  :

 श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिहिको  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  प्रसिद्ध  इंदिरा  गांधी  अंतर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  सहित
 सरकारी  कार्यालयों  में  सुरक्षा  व्यवस्था  और  सफाई  का  काय  गैर-सरकारो  क्षेत्र  को  सौंपने  का

 सिर्णय  किया  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  भोर  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 आम्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  और  जी  नहं
 श्रीमान  ।  इंदिरा  गांधी  अस्तर्राष्ट्रीय  हृवाई  अड्डे  पर  विमान  अपहरण  विरोधी  तथा  सुरक्षा  संबंधी

 जिनमें  यात्रियों  की  उनके  हैँइबंगों  के  सामान  की  विमान  तक

 पहुंचने  के  मार्गों  की  परिधि  की  गश्त  आदि  शामिल  पुलिस  द्वारा  किए  जाते  किसी

 प्राइवेट  एजेंसी  द्वारा  नहीं  ।  कुछ  क्षेत्रों  जैसे  कि  कारगो  प्राइवेट  निगरानी  कार्मिक

 लगाए  गए  हैं  जो  नागरिक  विमानन  सुरक्षा  निदेशालय  के  पूरे  नियंत्रण  तथा  देखरेख  में  हैं  ।  सफाई
 कार्य  के  लिए  जिन  प्राइवेट  कामभिकों  को  नियुक्त  किया  जाता  है  उन्हें  प्रवेश  देने  से  पहले  उनकी

 तलाशी  ली  जाती  है  ओर  जांच  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  नई  दिल्‍ली  जोन  के  कुछ  भागों  में  प्राइवट  एजेन्सियों  को

 सफाई  के  काम  के  लिए  थोड़ी  संख्या  में  अस्थाई  तोर  पर  काम  चलाने  के  लिए  नियुक्त  किया  गया

 उचित  जांच  के  बाद  ही  उन्हें  प्रवेश  करने  दिया  जाता  है  ।  सरकारी  कार्यालयों  की  सुरक्षा
 व्यवस्था  किसी  प्राइवेट  एजेन्सी  को  नहीं  सौंपी  गई  हैं  ।

 श्री  इगम्द्रजोत  गुप्त  :  मेरे  विचार  में  जो  जवाब  दिया  गया  है  शायद  वह  जिन  बातों  पर
 प्रकाश  डालता  है  उसकी  अपेक्षा  कहीं  अधिक  उन्हें  छिपा  रहा  यह  वह  मसला  जिससे  हम

 बहुत  ज्यादा  सम्बन्धित  विशेष  तोर  पर  जासूसी  गतिविधियों  में  हाल  ही  में  हुई  बद्धि  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  और  इस  देश  में  जो  कुछ  उद्घाटित  हुआ  है  उसको  ध्यान  में  रखते  जिसमें  से

 कुछ  तो  महत्ववूर्ण  सरकारी  विभागों  में  भी  पायी  गयी  हम  बहुत  चिंतित  हैं  ।

 सबसे  पहले  मैं  विशेष  तौर  पर  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मेरे  द्वारा  दी  गई  सूचता
 मलत  यदि  ऐसा  है  तो  उन्हें  यह  कहना  चाहिए--मैं  तीन  विशेष  क्षेत्रों  का  उल्लेल  कर  रहा  हूं
 जिनके  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां  गैर  सरकारी  एजेन्सियों  को  त॑नात  किया  गया  है
 अथवा  नहीं  ।  एक  इलंक्ट्रोलिक्स  बिभाग  है  और  विशेष  तोर  पर  उनके  लोधी  रोड  स्थित  नये

 काम्पलेम्स  में  जो  वे  शीघ्र  ही  बदलने  जा  रहे  हैं  या  वे  पहले  ही  बदल  चुके  मुझे  ज्ञात  नहीं  है  ।

 इलेक्ट्रोनिक्स  आयोग  ओर  हलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  भी  |  यह  पहली  बात  दूसरे  नम्बर  पर

 अन्तर्राष्ट्रीय  कारगो  काम्पलेक्स  आता  है  ।  इस  बारे  में  कुछ  जिक्र  किया  गया  था  परल्तु  यह  स्पष्ट

 नहीं  क्‍या  इन्दिरा  ग्रांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  भड्डे  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कारगो  काम्पलंक्स  के

 लिए  हवाई  पतन  प्राधिकरण  ने  गर  सरकारी  सुरक्षा  सेवाओं  की  व्यवस्था  के  लिए  निविदायें  जारी
 की  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हुं  भोर  मैं  यह  भी  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि
 त्रिवेद्रम  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  सफाई  संबंधी  कार्य  गर  सरकारी  ठेकेदारों  को  पहले  ही  दिये
 जा  चुके  हैं  ।  अतः  मेरे  में  सभा  को  विश्वास  में  लेना  बेहतर  होगा  क्योंकि  इन  सफाई  कार्यों
 का  बहुत  लोग  यह  अर्थ  लगा  सकते  हैं  कि  सफाई  कमंचारी  वहां  लागबਂ  आदि  कर  रहे  हैं  ।

 ऐसा  नहीं  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  की  सफाई  करने  से  अभिप्राय  सभी  जिनमें  कम्प्यूटर
 मशीनों  सहित  हवाई  अड्डे  के  विभिन्‍न  भागों  अल्मारियों  ओर  वह  सारा  सामान  जिसका
 निरीक्षण  किया  जाना  है  ओर  जिसकी  सफाई  की  जानी  से  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  इंदिरा  गांधी  हवाई  बड़ड़े  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  कारगो  काम्पलेक्स  में  तथा  त्रिवेर्द्रम  अन्तर्राष्ट्रीय
 हाई  भड्डे  पर  भऔर  हलैक्ट्रोमिक्स  आयोग  के  परिसर  में  ऐसा  वास्तव  में  किया  गया  है  अथबा

 बह  विचाराधोन  है  कि  गेर-सरकारी  लोगों  को  यह  कार्य  सौंपा  जाये  ओर  यदि  ऐसा  है  तो

 17
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 झो  अंदंण  नेंह्रू  :  जहां  तेक  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  का  सम्बन्ध  हाल  ही  में  उन्होंने  एक
 नया  कम्प्यूटर  खरीदा  इस  समय  वे  दो  पृथक  परिसरों  से  कायें  संचालन  कर  रहे  अब  वे

 एक  हौ  परिसर  में  जा  रहे  हैं  ।  इसमें  लगभग  चार  से  छः  महीने  का  समय  लगेगा  ।  इस  कारण  वे

 स्‍्थाईं  सुरक्षा  कर्मचारी  नहीं  रखना  चाहते  क्योंकि  चार  महीने  बाद  उनकी  कोई  आवश्यकता  नहीं

 होगी  ।  उंस्होंने  आठ  या  दस  लोगों  को  काम  पर  रखा  अतः  इसे  गेर-सरकारी  संस्था  को  देने

 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्‍योंकि  यह  एंक  अत्थाई  प्रवन्ध  है  ।

 हवाई  भडडे  पर  कार्गो  काम्पलेक्स  के  संबंध  में  कार्गों  टमिनल  में  कुछ  समय
 के

 लिए
 परका  री  लोगों  को  निगरानी  करने  के  लिए  रखा  गया  यह  कोई  नई  बात  नहीं  ऐ
 1976  और  1977  से  चला  आ  रहा  है''*''*****
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 श्री  इसाजीत  नभृप्त  :  ये  किसके  कमंचारी  हैं  ?

 श्री  करण  मेहरू  :  ये  गर-सरकारी  ठेकेदार  हैं  ।  निविदा  दरें  मांगी  गयी  इंस  प्रकार

 तागर  बिमानन  मंत्रालय  द्वारा  हमें  सूचना  दी  गयी

 इसके  बाद  मैं  यहां  पर  बता  देना  चाहता  हूं  कि  ये  सेवाएं  सुरक्षा  निदेशक  के  नीचे  आती

 जो  एक  अरई०  जी०  रेंक  के  अधिकारी  हैं  भर  गैर-सरकारी  एजेन्सियों  से लंगाये  लोग  अधिकतर

 लोग  ध्षैनिक  अपने  काम  में  ये  भलीभांति  प्रशिक्षित  होते  हैं  और  नागर  विमानन  -

 मंत्रालय  द्वारा  हमें  बताया  गया  है  कि  ये  लोग  पूर्णतया  सक्षम  हैं  ओर  इस  विशेष  कार्य  के  लिए  वे

 पहले  से  ही  प्रशिक्षित  किन्तु  ये  वहां  सुरक्षा  निदेशक  के  पूर्ण  नियंत्रण  के  तहत  काय  करते  हैं  ।

 इस  बारे  में  मैं  पहले  ही  अपने  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  ।  इस  प्रकार  वे  सुरक्षा  निदेशक  के  नीचे  काये

 करते  हैं  भोर  ऐसा  ही  होता  आया  यह  कोई  नई  बात  नहीं  जंसाकि  मैंने  पहले  कहा  है

 ऐसा  बर्ष  1977  से  चलता  आरा  रहा  है  ।  और  उन्होंने  लोगों  को  भर्ती  किपा  है  |  जहां  तक  त्रिवेन्द्रम

 का  संबंध  मुझे  नागर  विमानन  मंत्रालय  से  पूछना  पड़ेगा  ।  हमारे  पास  तथ्य  नहीं  हैं  ।

 श्री  इंद्रजीत  गुप्त  :  मैं  यह  प्रश्न  इसलिए  उठा  रहा  हूं  क्योंकि  देश  में  हमें  उस  समंय

 उपंलब्ध  रिपोर्टों  स ेआप  यह  स्मरण  कर  सकते  हैं  कि  एयर  इण्डिया  के  वायुयान  कनिष्क  की  दुखद
 घटना  होंने  से  पहले  यह  सूचना  दी  गयी  थी  कि  टोरन्टो  हवाई  अड्डे  पर  किसी  गेर-सरकारी  पार्टी

 से  संबंधित  दी  अधिकारियों  को  वायुयान  में  सामान  लादने  से  पहले  इसकी  जांच  करने  का  कार्य

 सौंपा  गंया  था  ।  और  इसके  बाद  एक्सरे  मशीन  खराब  हो  गयी  थी  ओर  बाद  में  जो  कुछ  हुआ
 उसके  बारे  में  आप  जानते  ही  हैं  ।  किन्तु  मुझे  बताया  गया  है  कि  यहु  मामला  अब  भी  जांच  अधीन

 है  |  गर-सरकारी  पार्टी  से  संबंधित  ये  दो  अधिकारी  कौन  थे  जो  कनिष्क  में  लादे  जाने  से  पहले
 कनवेयर  बेल्ट  पर  सामान  का  निरीक्षण  कर  रहे  थे  ?  इस  प्रकार  मेरा  अनुमान  है  कि  टोरल्टी  में

 भी  उनके  पास  निरीक्षण  तथा  प्रशासन  संबंधी  पूर्ण  अधिकार  थे  ।  इसके  बावजूद  भी  ऐसी  घटनायैं

 होती  हम  खतरे  उठाने  की  स्थिति  में  नहीं  हं  ।  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यंह
 संचिवालय  सुरक्षा  जिस  पर  यहां  पर  स्थित  अधिकतर  सरकारी  कार्यालयों  तथा  संस्थाओं

 इत्वादि  के  सुरक्षा  प्रबन्धों  का  उत्तरदायित्व  Bo

 प्रो०  सथ  दष्डबते  :  ओर  संसद  की  सुरक्षा  का  भी  ।

 शो  इसालीत  गुप्त  :  क्‍या  यह  सुरक्षा  बल  हवाई  अड्डे  इत्यादि  सहित  इन  सभो  स्थांगों
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 की  निगरानी  करने  के  लिए  अच्छो  तरह  प्रशिक्षित  है  ओर  संख्या  में  भी  पर्याप्त  है  ?  क्या  मर
 सरकारी  संस्थाओों  को  यह  कार्य  सोंपना  बचत  की  दृष्टि  से  आवश्यक  है  ओर  नहीं  तो  फिर

 किसलिए  ?  ओर  क्या  यह  नई  भर्ती  पर  प्रतिबंध  लगा  होने  के  कारण  है  ?  मैं  सुरक्षा  के  मामले  प्रें

 इन  कारणों  को  उचित  नहीं  मानता  ।  ओर  सुकझे  पता  चला  है  कि  केन्द्र  में  ऐसी  कोई  सर्वोच्च

 समिति  नहीं  है  जो  समस्त  देश  के  इन  समी  नाजुक  क्षेत्रों  में  इन  सभी  नाजुक  गतिविधियों  को
 समन्वित  करती  हो  ।

 श्रो  अरुण  नेहुकू  :  जहां  तक  सब्रिवालय  सुरक्षा  संगठन  का  संबंध  इसका  मूल  कारये
 सभी  केन्द्रीय  मंत्रालयों  में  सुरक्षा  और  नियंत्रण  के  लिए  साधन  प्रदान  करना  वास्तव  रक्षा

 तथा  रेल  मंत्रालयों  की  अपनी  सुरक्षा  व्यवस्था  इस  यह  संगठन  सिफं  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  के  जिए  यह  अलग-अलग  कार्यालयों  के  लिए  नहीं  है  ।  ओर  इस  समय  इस  विशेष

 संगठन  के  पास  हवाई  अड्डे  की  विशेष  सुरक्षा  के लिए  न  तो  श्रम  बल  है  और  न  ही  विशेष
 प्रशिक्षण  का  प्रबंध  जहां  तक  हवाई  अड॒डा  प्राधिकरण  का  संबंध  वागर  विमानन  मंत्रालय

 इस  बारे  में  बहुत  स्पष्ट  है  और  इसने  देखा  है  कि  यह  व्यवस्था  पिछले  7  या  8  वर्षों  से  बहुत  अच्छे

 ढंग  से  कार्य  कर  रही  है  ।  ओर  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  समभ्नी  लोगों  की  हवाई  अड़डे  में

 अन्दर  जाने  से  पहले  साधारण  सुरक्षा  कर्मचारियों  द्वारा  जांच  की  जाती  इस
 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  पास  पहले  से  चली  भा  रही  व्यवस्था  को  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 क्री  सना  प्रताप  नारायण  सिह  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि

 कम्प्यूटर  को  इलेक्ट्रॉनिक्स  विभाग  में  स्थापित  किया  जा  चुका  है  ओर  जब  कम्प्यूटर  संगठन  को

 एक  हो  भवन  में  रला  जाएगा  तो  वे  सुरक्षा  की  देखभाल  करने  वाले  कमेबारियों  पर  नियंत्रण  रख

 सुकेंगे  ।  मैं  आदरणीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  प्रशासनिक  सुधार
 विभाग  ने  पहले  सिफारिश  की  थी  कि  कुछ  नाजुक  सरकारी  विभागों  स्लासकर  इलेक्ट्रॉनिक्स
 विभाग  में  फोटोस्टेट  मशीन  होनी  क्योंकि  यह  भ्रन्तरिक्ष  आणविक  ऊर्जा

 विभाग  ओर  सुरक्षा  विभाग  से  विभिन्‍न  सूचनाएं  प्राप्त  करता  अगर  ऐसा  है  तो  इस  विभाग

 ने  इलेक्ट्रोंनिक्स  विभाग  में  फोटोस्टेट  मशीन  के  संबंध  में  सुरक्षा  के  लिए  क्‍या  किया  है  ?

 ओर  अरुण  नेहरू  :  हम  इलेक्ट्रॉनिक्स  विभाग  तथा  कार्मिक  एवं  प्रशासनिक  सुधार  विभाग
 से  सूचना  प्राप्त  करेंगे''*

 डा०  दो०  बेंकठेशा  :  अभी-अभी  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  सरकार  इस  देश

 के  कमजोर  वर्गों  और  खासकर  सफाई  काये  से  संबंधित  लोगों  के  बारे  में  बहुत  चितित  है।इस
 देश  के  मेहतरों  में  अंशकालिक  और  ठेक्ेदारी  व्यवस्था  बहुत  प्रचलित  मैं  माननीय

 प्रधानमंत्री  से जानना  चाहुता  हूं  कि  कया  इस  एकाथिकारी  नीति  को  समाप्त  करके  इन  मेहतरों
 को  नौकरी  की  सुरक्षा  एवं  अन्प्न  सुविधाएं  दी  जा  रही  बस  यही  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 करी  अरुण  नेहरू  :  श्रीमान  मैं  नहीं  जानता  कि  वह  किस  एकाप्विक्रार  के  ढ़ारे  में
 जिक्र  कर  रहे  नागर  विमानन  मंत्रालय  ने  सुझाव  दिया  है  कि  निविदाएं  आमंत्रित  की

 ओर  उन्होंने  देखा  है  कि  ग्रह  व्यवस्था  सुचारू  रूप  से  कायं  कर  रही  इस  विषय  पर  कोई
 विश्चित  नीति  नहीं  है  ।  कई  बार  बे  ठेका  दे  देते  हें  भोर  कई  बार  भर्ती  कर  लेते  तो  इसमें
 एकाधिकार  का  प्रश्न  ही  कहां  उठता  है  ?
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 ]
 गंभोर  अपराधों  को  जांच  कंंद्रीय  जांच  ब्यरो  हारा  किया  जाता

 *768.  डा०  चरद्रशेक्षर  जिपाठी  :  गया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंभीर  अपराधों  की  वेन्‍्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  किये  जाने  के  बारे  में  देश

 के  विभिन्न  भागों  में  जोरदार  मांग  की  भा  रही

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  पुनगंठन  करने  का
 पे  भोर

 यदि  तो  इस  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  इसका  पुनगंठन  कब  तक  किये

 जाने  की  संभावना  है  ?

 ]
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  ग॒ह  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  पो०  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 संविधान  के  अनुसार  साबंजनिक  शान्ति  और  पुलिस  राज्य  के  विषय  अतः

 को  जांच  करना  ओर  अपराधियों  के  विरुद्ध  इस्तगासे  की  कारंवाई  करना  राज्य  पुलिस  अपराधों का

 ही  दापित्व  होता
 है

 ।  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  राज्य  पुलिस  बल  का  स्थान  नहीं  ले  सकता  बल्कि

 यह  तो  एक  पूरक  संगठन  है  जिसे  निम्न  मुख्य  श्रेणियों  के  विशिष्ट  अपराधों  की  जांच  करने  के

 लिए  केद्द्र  दवा  पित  किया  गया  है

 (i)  ऐसे  मामले  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाध्वीन  सरकारी  कर्मचारी  अंतग्नंस्त

 (ii)  ऐसे  मामले  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  अथबा  किसी  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  अथवा
 किसी  सांविधिक  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गठित  तथा  वित्तपोधित  किया
 जाता  के  हित  भअन्तग्रंस्त  और

 (  पर iii)  ऐसे  केन्द्रीय  कानूनों  के  उल्लंघन  से  संबंधित  मामले  जिन्हें  लागू  किए  जाने  के  साथ
 भारत  सरकार  बिद्ेष  रूप  से  संबंधित

 र

 2.  फिर  भी  राज्य  पुलिस  बलों  के  क्षेत्राधकार  में  आने  वाले  अपराधों  को  केन्द्रीय
 अन्वेषण  ब्यूरो  को  सौंपे  जाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  समय-समय  पर  अनुरोध  प्राप्त  होते  रहते

 प्रत्येक  मामले  के  गुण  दोषों  पर  बिचार  करने  के  बाद  ही  ऐसे  भामले  केन्द्रीय  अन्वेषण  ४  प्रो
 को  सोंपे  जाते  हैं  ।

 3.  केन्द्रीय  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  लिए  एक  उपयुक्त  ढांचे  की  व्यवस्था  करने
 की  आवश्यकता  के  प्रति  जागरूक  है  ताकि  ब्यूरो  अपने  कार्य  को  प्रभावी  ढंग  से  कर  सके  ।  इस
 प्रयोजन  के  लिए  सरकार  समय-समय  पर  भ्रस्ताबों  की  जांच  करती  है

 ।
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 डा०  चराहोलर  शज़िपाठी  :  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  कानून  भोर
 व्यवस्था  राज्य  सरकारों  के  कार्यक्षेत्र  के  अंत्गंत  आता  है  फिर  भी  गम्भीर  अपराधों  की  विवेचना
 राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  पर  सी०  बो०  आई०  से  कराई  जाती  इसी  संदर्भ  मैं  जानना

 भाहता  हूं  कि  वर्ष  1984-85  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  कितने  गम्भीर  मामले  सी०

 बो०  आई०  को  प्राप्त  हुए  जिसमें  उनसे  विवेचना  का  अनुरोध  किया  गया  था  और  इस  समय  उन

 मामलों  की  स्थिति  क्‍या  कितने  मामलों  में  विवेचना  पूरी  कर  ली  गई  कितने

 विचा  राधीन  हैं  ।

 ]

 की  पी०  चिदस्वस्स  :  फिलहाल  मैं  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  सौंपे  गये  मामलों

 की  संख्या  बतामे  के  योग्य  नहीं  हूं  कितु  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  राज्य  संघोय

 उच्चतम  न्यायालय  भौर  उच्च  न्यायालयों  के  कहने  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ढ्वारा  वर्ष  1983,
 1984  और  1985  में  लिए  गये  मामलों  की  संख्या  6.',  40  और  28  है|  इनमें  से अधिकतर

 मामले  अलग-अलग  अवस्थाओं  में  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  में  मुकदमा  चल  रहा  है  भोर  कुछ  की  जांच

 हो  रही  है  ।

 ]

 डा०  चम्प्रदोखर  त्रिपाठी  :  मंत्रो  जी  के  उत्तर  से  सारी  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  होती  ।

 मैंने  अपने  मूल  प्रएन  में  पूछा  था  कि  गम्भीर  अपराधों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  किए

 जाने  के  बारे  देश  बिभिम्न  भागों  जोरदार  मांग  को  जा  रही  उन  मामलों  की  संख्या

 बढ़ती  जा  रही  उसे  देखते  हुए  क्या  सी०  बी०  आई०  का  विस्तार  या  पुनगंठन  किया  जाएगा  ।

 उसका  कारण  यह  भो  है  कि  पिछले  वर्षों  में  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  की  सं€या  2262

 बताई  गई  इसके  अतिरिक्त  न्यायालयों  में  ऐसे  भी  मुकदमे  लम्बित  हैं  जो  पिछले  4-4  साल

 से  चल  रहे  हैं  ओर  उनमें  निर्णय  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  सी०  बी०

 आई०  द्वारा  चाजज-शीटिड  मुकदमे  4-4  या  5-5  सालों  से  जब  न्यायालयों  में  लम्बित  हैं  तो

 अपराधियों  को  कंसे  दण्ड  मिलेगा  और  अपराधों  की  रोकथाम  करने  में  शासन  कंसे  सक्षम  होगा  ।

 श्री  पो०  चिदस्वरम  :  यह  सच  है  कि  अधिक  से  अधिक  राज्य  सरकार  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  ज्यादा  से  ज्यादा  मामले  सेने  का  अनुरोध  कर  रही  किन्तु  हम  सभो  मामलों

 को  नहीं  ले  सकते  क्‍योंकि  भावश्यक  तौर  पर  यह  राज्य  सरकारों  तथा  राज्य  पुलिस  का

 दायित्व  है  |  किन्तु  हमारे  पास  आये  प्रत्येक  मामले  के  गुणाबगुणों  को  देखते  हम  कुछ  मामलों

 फो  जांच  के  लिए  स्वीकार  करते  जांच  के  लिए  मामलों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  ने  निर्देश  बना  रखे

 जहां  तक  न्यायालयों  में  मुकदमों  के  लंबित  होने  का  संबंध  आप  ओर  सदन  सभी  जानते

 हैं  कि  यह  हमारे  नियंत्रण  में  नहीं  अपराधिक  मामलों  का  लंबित  होना  सभी  राज्यों  में  एक
 समस्‍या  हमारा  प्रयास  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  सके  मामलों  का

 निपटारा  नलवी  से  जल्दी  हो  बहुत  से  दण्ड  न्यायालयों  में  बहुत  मधिक  भपराधिक  मामले rows  फ
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 लंबित  पड़े  केन्द्रोय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जिन  मामलों  की  जांच  को  गई  है  उनके  लिए  जब  तक
 बिशष  अदालतें  नहीं  बनाइ  जातोी  हैं  तब  तक  हमारे  लिए  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहता  संभव  नहीं  होगा
 कि  जिन  माम्ननों  की  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  दव।रा  की  गयी  है  उन  पर  किसी  तारीख  विशेष  तक
 अथवा  किस  समय  बिक्षेष  के  अन्दर  मुकदमा  चलाया  जायेगा  ।

 श्री  पो०  नामप्याल  :  जब  कभी  किसी  राज्य  पुलिस  द्वारा  जांच  के  दोरान  कोई  संदिग्ध

 अपराधी  पुलिस  हिरासत  में  मर  जाता  है  तो  ऐसे  मामलों  में  यह  होता  है  कि  राज्य

 पुलिस  उसी  विभाग  के  किसी  बड़े  पुलिस  अधिकारी  पर  जांच  का  भार  सोंप  देती  ऐसे  मामलों
 में  लोग  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  से  संतुष्ट  नहीं  होते  ।  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 सरकार  विचार  करेगी  कि  ऐसे  सभी  मामलों  की  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  जाए  डिद्नफ़े
 कि  ऐसे  मामलों  में  ठीक  ढंग  से  जांच  हो  सके  ।

 श्रो  पी०  विदम्बरम  :  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  काम  इस  प्रकार  का  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  स्थापना  भ्रष्टाचार  के  मामलों  में  जांच  करते  के  लिए  की  मढी
 थी  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  से  हमने  कुछ  मामले  राज्य  सरकारों  को  सहमति  से  लिए  हैं  और
 हम  कुछ  अपराधों  के  बारे  में  कानून  के  तहत  जांच  कर  रहे  हम  राज्य  पुलिस  द्वारा  दर्ज
 मामले  तब  तक  नहीं  ले  सकते  जब  तक  कि  राज्य  सरकार  जांच  का  भार  हमें  नहीं  सॉपती  है  भोर
 हम  उसे  स्वीकार  नहीं  करते  हैं  ।  यह  संभव  नहीं  है  कि  फेल्द्रीय  जांच  ब्यूरो  साधारण  अप्राधिक
 कानून  के  तहत  कुछ  साधारण  अपराध  के  मामले  जांच  हेतु  ले  ।

 प्रशनों  क ेलिखित  उत्तर

 ]
 ढो  द्वारा  मेज़े  गए  आंकड़े

 1769.  श्री  संतोष  सोहन  देव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बी  द्वारा  विभिन्‍व  क्षेत्रों  में  भेजे  गए  आंकड़ों  का  किसी
 संस्था  द्वारा  अध्ययन  ओर  विश्लेषण  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  अब  तक  एकत्र  किए  गए  आंकड़ों  का  देश  में  विकासात्मक  गतिविध्नियों
 को  बढ़ावा  देने  हेतु  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  है  ?

 पिज्ञात  तथा  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  एवं  महासागर  परमाणु  अंतरिक्ष  तथा
 इलंकट्रों निको  बिश्रागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :  बी  उपग्रह
 लम्बी  टूरो  के  रेडियो  और  दूरदशशन  कार्यक्रम  प्रसारण  तथा  संचारजाल  एवं
 विज्ञान  के  लिए  एक  बहुउद्देशीय  प्रचालनात्मक  उपग्रह  इनमें  से  केवल  एरू  द्वी  ऐसा  क्षेत्र
 जिसके  स्वयं  उपग्रह  द्वारा  आंकड़ों  का  निर्माण  किया  जाता  है|  वह  क्षेत्र  भौसमविज्ञानीय  उपयोगों
 से  संवधित  जिसमें  अत्यन्त  उच्च  बिभेदन  रेडियोमीटर  एच०  आर०  के  माध्यम
 से  मेघ  प्रतिविम्बिकी  आंकड़ों  का  निर्माण  किया  जाता  भारतीय  मौसमविज्ञान  विध्रग  द्वारा
 विधोष  रूय  में  स्थापित  सुविधा  श्रर्यात्‌  मौसमविशानीय  आंकड़ा  उपयोग  सई  दिल्‍ली  में
 वी०  एच०  आर०  आर०  आंकड़ों  को  प्राप्श  और  संशाहित  किया  नाता  है  ।
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 बोी०  एचं०  भार०  आर०  के  संसाधित  आंकंडों  न ेमौसम  की  भविष्यवाणी  की

 क्वालिटी  में  सुधार  किया  है  ओर  उनेकी  विश्वसनीयता  के  स्तर  को  बढ़ाया  आंकड़ों  के  शीघ्र

 उपलब्ध  होने  से  मौसम  की  तूफान  की  चेतावनी  भौर  बाढ़  की  भविष्यवाणी  समय
 से  काफौ  पहले  जारी  करना  संभव  हो  गया  मौखम  के  बारे  में  समय  पर  और  सही  सूचना
 प्राप्त  होने  से  कृषि  कार्यों  में  सहायता  मिली  है  तथा  इससे  बाढ़ों  एवं  चक्रवाती  तूफामों  के कारण
 जीबन  भौर  सम्पत्ति  को  होने  वाली  क्षति  को  कम्र  करने  में  भी  मदद  मिली

 समेकित  प्राभीण  ऊर्जा  भायोजना  कार्यक्रम  का  विस्तार

 0770.  भ्री  रामाभ्य  प्रसाद  सिह  :

 आऑींमती  लमंग्ती  पहनाथके  :

 क्या  योजना  मंत्री  बताने  की  क्रेपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  आयोजना

 कार्यक्रम  का  अन्य  राज्यों  में  विस्तार  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  भौर  इस  कार्यक्रम  को  किन-किन  राज्यों  में

 कार्यान्वित  किया

 यहें  कार्यक्रम  पहुलि  किन  राज्यों  में  आरम्भ  किया  गया  और

 उन  राज्यों  में  उक्त  कार्यक्रम  के  अम्तगेंत  अब  तक  किए  गए  कार्यों  का  ब्यौरा

 क्‍या  है  ?

 पोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लाश  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 ए०  के०  :  हां  ।

 से  एक  विवरण  सदन  के  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 हु
 बिवरण

 एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  योजना  योजना  आयोग  ग्रामीण  ऊर्जा  योजना
 अभ्यास  के  भाग  के  रूप  वर्ष  1981  में  महाराष्ट्र  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  में  शुरू
 किया  गया  था  ।  बाद  1984-85  तक  चार  ओर  राज्यों  अर्थात्‌  हिमाचल

 तमिलनाडु  और  दिल्‍ली  में  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  किया  गया  ।

 छठी  योजना  में  इस  कार्यक्रम  का  प्रयोजन  प्रायोगिक  आधार  पर  राज्य  स्तरीय  ग्रामीण  ऊर्जा
 कार्यक्रमों  की  योजना  बनाने  और  कार्यान्वित  करने  के  लिए  नीति  का  विकास  और  परीक्षण  करना
 था  ताकि  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  की  योजना  वैनमि  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  न  केबल
 प्रोद्योगिकी  को  समर्थन  मिले  बल्कि  सामाजिक-अआधिक  ओर  प्रशासनिक  पहलुओं  को

 भी  समयथंन  प्राप्त  हो  ।  इस  उद्देश्य  के  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  जिला/खंड
 स्तर  पर  विभिस्न  विभागों  और  परियोजना  एंककों  के  साथ  कार्यक्रमों  का  समन्वय  करने  के
 निर्मित्त  राज्य-एकंक  स्थापित  किए  गए  ।

 एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  योजमा  कार्यक्रम  की  मुख्य  विशेषता  एक  खंड  स्तरीय  एकीकृत
 ग्रामीण  ऊर्जा  योजनातैयार  करना  है  जिसे  जरिए  खंड  के  तिर्वाह  और  उत्पादनकारी

 23
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 ताओों  को  पूर्ति  करने  के  सभी  ऊर्जा  वाणिज्यिक  और

 गैर-बाणिज्यिक  के  इष्टतम  सम्मिश्र  का  निर्धारण  किया  जाता  है  ।

 छठी  योजना  में  उमर्यक्त  आठ  राज्यों  में  20  खंड  स्तरीय  योजनाएं  छुरू  की  गई  और

 चने  हुए  र'/ज्यों  में  स्टाफ  और  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  योजनाएं  और  परियोजनाएं  तैयार  करने  में

 डनके  प्रदर्शन  आदि  के  लिए  राज्य  के  बजट  से  इस  कार्यक्रम  पर  3.93  करोड़
 रुपये  का  कुल  व्यय  हुमा  ।

 छठी  योजना  की  अवधि  में  चुने  हुए  राज्यों  में  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  योजना

 कार्यक्रम  के  अनुभव  के  आधार  इस  कारयंक्रम  को  सातवीं  योजना  की  अवधि  में  सभी  राज्यों
 व  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  शुरू  फरने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  किए  जाने

 वाले  खंडों  की  संख्या  में  हर  वर्ष  ऊतरोत्तर  वृद्धि  की  जाएगी  ताकि  सातवीं  योजना  के  अंत

 सभी  राष्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कम  से  कम  100  खंड  स्तरीय  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्ना  योगना

 परियोजनाएं  स्थापित  की  जा  सके  ।  सातवीं  योजना  में  केन्द्रीय  क्षेत्रक  में  5.91  करोड़  रुपये  ओर
 राज्य  क्षेत्रक  में  41.85  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया

 अध्यन्त  गशेबो  को  हालत  में  रहने  बाले  लोगों  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 *77].  श्री  चितामणि  जैना  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  ने  विकासशील  देशों  में  अत्यन्त  गरीबी  की  हालत  में

 रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  भारत  में  ऐसे  लोगों  की  अनुमानित
 संद्या  कितनी  है

 सर्वेक्षण  कब  किया  गया  था  और  हसके  क्या  निष्कर्ष  ओर

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  कार्यवाही  की  गई

 पोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  मंत्री

 ए्‌०  के०  :  विकासशील  देशों  में  नितांत  गरीबी  में  रहने  वाले  व्यक्तियों

 का  पता  लगाने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  खाद्य  और  कृषि  संगठन  द्वारा  किए  गए  किसी

 सर्वेक्षण  की  योजना  आयोग  को  जानकारी  नहीं  है  ।

 से  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 विवेशी  संस्थाओं  को  गतिविधियां

 #772,  श्री  उत्तम  राठौड़  :  कया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  विदेशी  संस्थाओं  को  राजपन्र  में  अधिसूचित  करके  1985

 मैं  यथासंशोधित  विदेशी  अभिदाय  1976  की  धारा  2(8)  के  अनुसार
 डनको  भारत  में  कार्य  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  ऐसी  विदेशी  संस्थाओं  के  संबंध्  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 २4
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 |
 संसाधन  विकास  भौर  शह  संत्री  पी०  बी०  नरसह  :

 जी
 श्रौमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  जंसा  अभिक्रियक  )

 +773.  श्री  धी०  तुलसोराम  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  में  जैसा  एक

 युक्त  क्लीवाणु  साधन  स्थापित  करने  फा  सरकार  का  विचार

 बदि  तो  यह  कहां  स्थापित  किया  जाएगा  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रॉलिकी  और
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्म  ही  नहीं  उठता  ।

 कामिनी  किस्म  का  रिएक्टर  एक  स्यूट्रान  स्लोत  रिएक्टर  है  जिसका  उपयोग  अन्य
 कार्यों  के  अलावा  न्यूट्रान  रेडियोग्राफी  की  सहायता  से  फास्ट  ब्रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  के  ईंधन  पिनों  के
 निरीक्षण  के  लिए  भी  किया  जा  सकता  कामिनी  किस्म  का  एक  रिएक्टर  कलपाक्कम
 में  इन्दिरा  गांधी  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  में लगाया  जा  रहा

 ताइजीरिया  में  भारतीय  पूल  के  लोगों  के  लिए  भारत  में  शिक्षा  सुविधायें

 *774,  श्री  के०  मोहन  वास  :  क्या  विदेधा  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नाइजीरिया  में  कार्य रत  भारतीय  मूल  के  लोगों  ने  उनके  मंत्रालय  को  कोई
 अभ्यावदन  भेजा  जिसमें  शेक्षिक  सुविधाओं  के  मामले  में  उन्हें  भारत  में  हो  रही  कठिनाइयों  की
 ओर  उनका  ध्यात  भाकषित  किया  गया

 यदि  तो  उस  अभ्यावेदन  का  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भोर  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामतिवास
 से  भारतीय  राष्ट्रिकों  और  नाइजीरिया  में  का्यंरत  भारतीय  मूल  के  लोगों  से

 कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जो  नाइजीरिया  में  मेडिकल  कालेजों  भौर  विश्वविद्यालयों  द्वारा  दी
 जाने  बाली  डिग्रियों  के  बारे  में  हैं  जिन्हें  भारत  में  मान्यता  नहीं  दी  जाती  है  ।  इसके  परिणामस्वकृप
 इन  मेडिकल  कालेजों/विश्वविद्यालयों  में  जो  भारतीय  विद्यार्थी  पढ़  रहे  वेन  तो  समकद्ष
 भारतीय  संत्थानों  में  स्थानानतरित  हो  पाये  हैं  भोर  न  ही  उस  व्यवसाय  की  भारत  में  प्रेक्टिस  क

 सके  हैं  जिसके  लिए  उन्होंने  नाइजीरिया  में  योग्यता  प्राप्त  की  इस  मंत्रालय  ने  भारतीय
 चिकित्सा  परिषद्‌  को  इस  बात  के  लिए  राजी  करने  के  लिए  प्रयत्न  किया  है  कि  बहु  इस
 नाइजीरियाई  डिप्रियों  में  स ेकम  से  कम  कुछ  डिग्रियों  को  मान्यता  प्रदान  करे  ताकि  भारतीय  मूल

 25



 समिश्षित  उत्तर  23  1986

 के  विद्याथियों  की  चिन्ता  कम  की  जा  सके  |  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  बताया  है  कि  परिषद्‌
 मामले  की  जांच  कर  रही  है  और  इस  पर  यथाशीघ्र  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ।

 दिल्‍ली  की  गलियों  से  पकड़े  गये  आवारा  बच्चे

 *775.  भी  बालासाहिब  बिल्ले

 कभी  एन०  टोस्बी  सिह  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  दिल्‍ली  की  गलियों  से  भावारागर्दी  करते  हुये  किशोरावस्था

 के  कितने  लड़के  ओर  लड़कियां  पकड़े

 वे  किस  भायु-वर्ग  के

 ऐसे  मामलों  में  आमतौर  पर  किस  प्रकार  काय्यंवाही  की  जाती  भर

 कया  न्यायालयों  द्वारा  उनको  सजा  सुनाए  जाने  के  बाद  उन्हें  जेलों  में  छोटे  स्तर  के

 काम  दिए  जाते  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  ओर  गह  मंत्री  पी०  थो०  नरसह  :  पिछले  तीन

 बर्षों  के  दोरान  आवारागर्दी  के  आधार  पर  दिल्‍ली  की  गलियों  से  पकड़े  गये  लड़कों  और  लड़कियों
 के  ब्यौरे  मीचे  दिये  गये  हैं  :---

 बष  1983-84  1984-85  1985-86

 लड़के  2517  1122  1265

 लडकियां  274  273  329

 लड़के  16  वर्ष  से कम  आयु  के  भोर  लड़कियां  18  वर्ष  से  कम  आयु  की  ।

 बाल  1960  के  अन्तगंत  कारंवाई  की  जाती  इन  बच्चों  को  या  तो

 इनके  माता-पिता/कानूनी  अभिभावकों  को  वापस  सौंप  दिया  जाता  है  या  समाज  कल्याण  निदेशालय

 द्वारा  संचालित  बाल-सदनों  में  भेज  दिया  जाता  है  ।

 इन  बच्चों  को  जेल  में  नहीं  भेजा  जाता  इन्हें  समाज  कल्याण  निदेशालय  द्वारा
 संचालित  बाल-सदनों  में  भेजा  जाता  है  जहां  उन्हें  उपयोगी  कला  और  शिल्प  में  व्यावसायिक

 प्रशिक्षण  दिया  जाता  उनके  लिए  शिक्षा  सुविधा्ों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  और  उमके  पुनर्वास
 के  लिए  अन्य  कदम  उठाये  जाते  हैं  ।

 बायु  प्रदूषण  के  नियंत्रण  संबंधो  अध्ययन

 *776.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  धनबाद  में  वायु  प्रदूषण  निर्धारित
 करने  तथा  उस  पर  नियंत्रण  करने  के  संबंध  में  अध्ययन  किया  गया  जिससे  निर्धारित  बचाव

 सीमा  से  अधिक  मात्रा  में  घूल  की  वायु  में  विद्यमानता  का  पता  लग  और
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 क्‍या  सिक्किम  के  संबंध  में  भी  ऐसा  ही  अध्ययन  किया  गया  है  अथवा  करने  का
 बिचार  है  ताकि  वायु  प्रदूषण  को  न्यूनतम  स्तर  तक  रोके  रखना  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ?

 पर्यायरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लियाउरंहमान  अंसारी  )  :  हां  ।

 नहीं  ।

 सीमा  पर  तंनात  सेनाओं  के  कमंश्रारियों  को  अतिरिक्त  प्रोत्साहम
 /777.  777.  श्री  मूल  बरद  डागा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमा  पर  तैनात  सेनाओं  के  कमंचारियों  को  राशन  भत्ते

 का  लाभ  मिलता  है  और  शांति  वाले  स्थानों  पर  तैनात  ऐसे  कमंचारियों  को  यह  लाभ  नहीं
 दिया

 क्‍या  अब  शांति  बाले  स्थानों  पर  तैनात  सेनाओं  के  कर्मचारियों  सहित  सभी  कर्मचारियों
 को  मुफ्त  राशन  का  लाभ  मिलता

 यदि  तो  क्या  सीमा  पर  त॑नात  कर्मचारियों  का  मनोबल  बढ़ाने  के  लिए  उन्हें  शांति
 वाले  स्थानों  पर  तेनात  कमंथारियों  की  भपेक्षा  भतिरिक्‍त  प्रोत्साहन  देने  का  सरकार  का  विचार

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अदण  :  भर
 फील्ड  एवं  शांति  क्षेत्रों  में  तीनों  सेनामों  के  जे०  सौ०  ate  तथा  अन्य  रकों  को  हमेशा  मुफ्त  राशन
 का  लाभ  दिया  जाता  है  |  फील्ड  क्षेत्रों  मे ंसभी  अफसर  मुफ्त  राशन  का  लाभ  पाने  के  हकदार  हैँ  ।

 गेजियर 1983  में  कर्नल  तथा  उनके  समकक्ष  रेंक  के  अफसरों  और  1984  में  ब्रिगेडियर

 एवं  उनके  समकक्ष  रेंक  के  अफसरों  को  शांति  वाले  क्षेत्रों  में  मुफ्त  राशन  का  लाभ  दे  विया  गया  ।

 ओर  फीड  क्षेत्रों  में  ततात  रक्षा  काभिकों  को  उच्च  तुंगता/प्रतिकुल  जलबायु

 निवास-पृथवक रण  विशेष  मुआवजा  भत्ते  के  रूप  में  अतिरिवत  प्रोत्साहन  पहले  से  ही

 मंजूर  है  ओर  प्रोत्साहन  देने  के  प्रश्न  पर  चतुर्थ  बेतन  भायोग  की  सिफारिश  प्राप्त  होने  के  बाद

 विच्ञार  किया  जा  सकता

 दिल्‍ली  में  ओर  इसके  आस-पास  तस्करों  को  गतिविधियां

 *778.  प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  क्या  गृह  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  हाल  हो  में  पकड़े  गये  तस्करी  के  मामलों  और  भारी  मात्रा  में  पकड़ी  गई

 सोना  ओर  विदेशी  मुद्रा  का  ब्योरा  क्‍या

 (a)  इन  मामलों  में  की  गई  जांच  का  ब्यौरा  क्या  और

 राजधानी  में  ओर  इसके  आस-पास के  क्षेत्रों  में  तस्करी  के  धंधे  में  संलग्न  तस्करों  की

 गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  !

 मानव  संसाथन  विकास  एवं  गृह  मंत्री  पो०  बो०  मरसिह  :  (१)  1986  के
 ह
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 दोरान  और  13  1986  तक  दिल्‍ली  पुलिप्त  ने  1404.868  किलोग्राम  चरस  और  हिरोईन

 पकड़ी  10  1986  तक  वित्त  मंत्रालय  के  राजस्व  बिभाग  ने  61.44  लाख  रुपए  मूल्य  कौ

 बिदेशी  मुद्रा  पकड़ो  ओर  सीमा-शुल्क  राजस्व  ओर  भासूचना  वित्त  मंत्रालय

 ने  इसी  अवधि  के  दोरान  2.41  करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  निषिद्ध  सोना  पकड़ा  है  ।

 चूंकि  मामले  की  जांच-पड़ताल  विभिन्न  स्तरों  पर  को  जा  रही  इस  समय

 उनके  ब्योरे  बताना  उचित  नहीं  होगा  ।

 राजधानी  में  और  इसके  आस-पास  तस्करों  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए
 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :---

 (i)  अन्तर्राज्जीय  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  कार्य  कर  रहे  दवाईयों  के  कुछ  सक्तीय

 अवेध  व्यापारियों  का  पता  लगाया  गया  एन  पर  ओर  ओषध  का

 अवध  धंधा  करमे  वालों/तस्करों  जो  अवध  व्यापार  करने  वालों  से  माल
 प्राप्त  करते  सतत  निगरानी  रखती  जा  रही  है  ।

 (ii)  ओषध  का  अवध  धंधा  करने  वालों/व्यापारियों/तस्करों  को  पकड़ने  भौर  औषध
 को  जब्त  करने  के  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  के  प्रवेश  भर  निकासो  मार्गों
 पर  विशेष  सतकंता  रखी  जा  रही  पर्याप्त  मात्रा  में  औौषध  बरामद  किया
 गया  है  ।

 (iii)  मादक  ओषध्च  भोर  मनोत्तेजक  पदार्थ  1985,  14  1985  को
 अधिनियमित  ओर  लागू  किया  गया  जिसमें  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत
 अपराधों  के  लिए  सख्त  सजा  का  प्रावधान

 नेशनल  बालंटियसं  को  धंगलादेश  के  रास्ते  चोनो  हथियारों  को  सप्लाई

 *779,  श्रो  मुरलीधर  माने  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ट्राइबल  नेशनल  बालंटियर्स  को  बंभलादेश  के  रास्ते  चोनो  हथियारों
 के  सप्लाई  किये  जाने  के  मामलों  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 सीमावर्ती  राज्यों  में  हथियारों  को  अवंध  सप्लाई  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  एथं  गृह  संत्री  पी०  थों०  मरसह  ओर

 टी०  एन०  वी०  को  बंगलादेश  के  जरिए  हाल  के  वर्षों  में  चीनी  हथियारों  की  सप्लाई  प्रमाणित

 करने  के  बारे  में  अभो  तक  कोई  विशेष  जानकारी  नहीं  मिली

 सोमाओं  पर  सतक  ता  रखी  जा  रही  सुरक्षात्मक  कार्रवाहयां  जारी  हाल  हो
 में  सरक्षा  का  मिकों  की  टी०  एन०  वी०  उम्रवादियों  से  दो  मुठभेड़ें  हुईं  जिसमें  सुरक्षा  कार्मिकों  मे

 कुछ  हथियार  भोर  गोला  बारूद  बरामद  करने  में  सफलता  प्राप्त  की  ।  इसके  अतिरिक्त  चालू  वर्ष

 1986  के  दौरान  सुरक्षा  कार्मिकों  ने  5  टी०  एन०  वी०  उग्रवादियों  को  गिरफ्तार  किया  जड़कि
 जार  अन्यों  ते  भात्मसमपंण  कर



 3.  है  1908  लिखित  रत्तर

 रक्षा  सेनाओं  मे ंमहिलाओं  को  भ्तो

 *780,  श्री  थक्कस  पुरुषोसमन  :  क्‍या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  की  रक्षा  सेनाओं  में  महिलाओं  की  भरती  की  जाती

 यवि  तो  उनमें  स ेकितनी  महिलाएं  अधिकारी  ग्रेड  में  काम  कर  रही  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  अरुण  :  ओर

 सशस्त्र  सेना  चिकित्सा  सेवा  में  महिलाओं  की  भर्ती  की  जाती  इस  समय  सेना  में  3064

 .  महिलाएं  हैं  जेसाकि  मीचे  के  विवरण  में  बताया  गया  है  :--

 सेना  चिकित्सा  कोर  295

 सेना  दंत  चिकित्सा  कोर  15

 मिलिटरी  समर्सिंग  सर्विस  2754

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अनुसंघान  के  परिणामों  का  प्रसार

 *781,  श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंघान  परिषव्‌

 बंज्ञानिक  ओर  ओद्योगिक  अनुसंघान  परिषद्‌  आदि  की  भौर  अत्य  अनुसंधान  संस्थानों  में  वि

 बेज्ञानिक  प्रपोगशालाओों  के  बीच  तथा  उद्योग  ओर  प्रयोक्‍्ताओं  तथा  जनता  के  बीच  तालमेल को
 अत्यधिक  कमी

 कया  सरकार  देश  में  सभी  वंज्ञानिक  संस्थानों  की  एक  समेक्तित  निर्देशिका  अथवा

 मंत्रालयवार  संस्थानों  को  सूची  तंयार  जिससे  कि  उनके  स्थानों  ओर  उप-एककों  के  पते  तथा
 कार्य  के  समालोचनात्मक  कार्य रत  कमंचारियों  की  संबया  और  वाधषिक  बजट  आदि  का
 ब्यौरा  दिया  गया  भौर

 क्‍या  उक्त  निर्देशिका  का  वार्षिक  प्रकाशन  भी  निकाला  जिसमें  जनता  भौर
 अन्य  वेज्ञानिकों  तथा  उद्योगपतियों  आदि  की  जानकारी  के  लिए  संस्थान-वार  बहुत  महत्वपूर्ण
 निष्कर्षों  के  साथ-प्ताथ  उनके  व्यावहारिक  प्रयोग  का  ब्यौरा  दिया  गया  हो  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  इलक्द्रानिकी
 झोर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वी०  :  यद्यपि  आई०  सी०

 ए०  आई०  सी०  एम०  आर०  और  सी०  एस०  आई०  आर०  जंसे  अभिकरण  उद्योगों  तथा
 अंतिम  उपयोगकर्ताओं  को  अपनी  सुविधाओं  और  उपलब्धियों  से  सुपरिचित  कराने  के  लिए  समय«
 समय  पर  प्रकाशन  निकलते  रहते  हैं  तथापि  उनके  आपसी  लाभ  को  बढ़ाने  के  लिए  उनके  बीच

 अधिक  अन्योस्यक्तिया  को  प्रोश्साहित  करना  वांछनीय  होगा  ।

 वंशानिक  बाधिक  रिपोर्ट  भौर  अपनी  प्रयोगशासाक्षों  के  अनु _  धान

 rad
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 कार्य  के  उनको  प्राप्त  सुविधाएं  भौर  उनको  उपलब्धियों  को  दर्शाने  वाली  डायरेक्टरियां

 अवधिक  रूप  से  निकालते  रहते  ऐसे  प्रकाशन  मंत्रालय  वार/विभाग  वार  निकाले  जाते  हैं  ।

 बंशानिक  अभिकरणों  के  द्वारा  निकाले  जाने  वासे  प्रकाशनों  के  अतिरिक्त  सरकार

 मे  वेज्ञानिक  सूचनाभों  के जनसाधारण  में  प्रसार  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  हैं  ।

 [  भगुवाद  ]

 मुस्लिम  समुदाय  को  अस्य  पिछड़े  वर्गों  को  सूचौ  में  ह्ञामिल  करना

 7330.  भ्रो  संपद  साहबुह्ीत  :  क्‍या  कल्याण  संज्ो  महू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंडल  आयोग  की  पिछड़े  वर्गोंਂ  संबंधी  सिफारिशों  पर  विधार  करने  और
 उनको  कार्यास्वित  करने  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 (a)  3  1985  के  दिन  किन-किन  राज्यों  ने  शिक्षा  और  सरकारी  रोजगार  के

 मामले  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के लिए  भारक्षण  लागू  किया  है  ओर  कितना  भारक्षण  किया  गया

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  समस्त  मुस्लिम  समुदाय  को  अथवा  मुस्लिम

 समुदाय  के  कुछ  विशिष्ट  वर्गों  को  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सूचो  में  शामिल  किया

 क्‍या  सरकार  को  ऐसा  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 समस्त  मुस्लिम  समुदाय  को  संविधान  के  अनुच्छेद  16  (4)  के  अर्थ  के
 भीतर  एक  पिछड़े  वर्ग  घोषित

 करने  को  मांग  की  गई  भोर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 कह्याण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिधर  :  मण्डल  आयोग  द्वारा  तेयार

 की  गयी  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  पर  जनमत  प्राप्त  करने  का  निर्णय  किया  गया  आयोग  की

 सिफारिशों  पर  विचार  करने  का  प्रश्न  केवल  तभी  उठेगा  जब  अन्य  पिछड़े  वर्गों  को  मान्यता  देने  के

 विषय  में  अंतिम  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ।

 निम्नलिखित  राज्यों  ने  भन्‍्य  पिछड़े  बगों  के लिए  शिक्षा  ओर  सावंजनिक  रोजगार

 में  आरक्षण  प्रारम्भ  कर  दिया  है  :--

 (1)  भागप्र  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  हिमाचल

 (7)  जम्मू  और  कश्मीर  शंक्षिक  संस्थानों  (8)  (9)

 (10)  (11)  (12)  तमिलनाडु  ओर  (13)  उत्तर  प्रदेश  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा

 1985-86  के  दोरान  दी  गई  सूचना  के  आधार  पर  आरक्षण  के  प्रतिशत  को  प्रदर्शित  करने  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 कर्नाटफ  तथा  केरल  सरकार  मे  संपूर्ण  मुस्लिम  समुदाय  को  अन्य  पिछड़े  बगों  की

 सूची  में  शामिल  कर  लिया  आंध्र  मध्य

 तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  ने  मुस्लिम  समुदाय  के  निर्दिष्ट  वर्गों  को  अन्य  पिछड़े  बर्गों

 की  सूची  में  शामिल  किया  हरियाणा  ने  धर्म  का  विचार  किए  बिना  छियासठ  समुदायों  को

 पिछड़े  वर्गों  के रूप  में  घोषित  करमे  की  सूचना  दी  है  ।



 3  1908  लिक्षित  उत्तर

 तथा  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  मांग  करते  हुए  कि  संविधान  के  अनुच्छेद
 16  (4)  के  अधीन  सम्पूर्ण  मुस्लिम  समुदाय  को  पिछड़े  वर्ग  के  रूप  में  घोषित  किया  केन्द्र

 सरकार  को  अखिल  भारतीय  मुस्लिम  नई  दिल्‍ली  मुस्लिम

 परिषद्‌  कलकत्ता  तथा  पश्चिम  बंगाल  मुस्लिम  लीग  कमेटी  कलकत्ता  से  तीन  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 जो  संविधान  फे  अनुच्छेद  16 (4)  के  अर्थ  के  भीतर  मुस्लिम  समुदाय  को  पिछड़ा  वर्ग  घोषित

 करने  के  बारे  में  प्रशत  के  भाग  के  उत्तर  में  मण्डल  आयोग  के  बारे  में  दी  गयी  स्थिति  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  कोई  विचार  नहीं  किया  गया

 विवरण

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  शैक्षणिक  शंस्थानों  में  सेवाओं  में  आरक्षण  का

 आरक्षण  का  प्रतिशत  प्रतिशत

 1  2  3  4

 1.  आन्भ्न  प्रदेश  25%  25%

 2.  असम  15%  भौर  अस्य  पिछड़े  15%  मोर  अन्‍य  पिछड़े  वर्गों

 बर्गों  सहित  सहित
 3.  बिहार  10%  12%  पिछड़े

 8%  वर्ग )
 3%  आधथिक  रूप  से

 पिछड़े  ब्गं  )
 4.  गुजरात  10%,  5%  ।  और  11)

 आदियें  डिग्री  कोसे

 5%  में  स्नातकोत्तर  10%  और  IV
 पाठयक्रम )

 5.  हरियाणा  10%  10%
 60%

 6.  हिमाचल  प्रदेश  2%  से  5%  तक  के  बीच  5%
 7.  जम्मू  और  कश्मीर  4%  गुज्जर  और  पिछड़े  वर्ग

 2%  भन्य  सामाजिक  जातियां

 28%  पिछड़े  क्षेत्रों  के निवासी

 8.  कर्नाटक  50%  48%
 9.  केरल  5%  सेजों  में  विजशान  और  40%

 कला  विषयों  के  स्मातकोत्तर
 कोरसों

 25%  प्रशिक्षण  कालेजों
 में  और  तकतीकी  क्िक्षा

 31
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 1  2  3  4

 10.  महाराष्ट्र  10%  10%

 11.  पंजाब  5%  5%

 50%  50%

 13.  उत्तर  प्रदेश  15%  15%  तर  ओर

 ८,
 न्‍ननीननगनगनत2ल्‍२62न>२2२७«+«न्‍क्‍  जन  जनन  जज  -

 टिप्वणी--शैक्षिक  संस्थामों  क ेलिए  ऊपर  दिखाये  गये  आरक्षण  सभी  श्रेणियों  के  शिक्षा  संस्थानों  पर

 लागू  नहीं  ये  आरक्षण  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकारों  ह्वारा  निदिष्ट  श्रेणियों
 के  लिए  लागू  होते  हैं  ।

 आदिवासी  परिवारों  से  गरोथो  उस्पूलन

 7331.  श्रीमती  सुमति  उरांव  :  क्‍या  कह्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1981-82,  1982.83  और  1983-84  के  दौरान  गरीबी  उन्मूलन  कायेक्रम  के
 भ्ंतर्गत  आदिवासी  परिवारों  के  लिए  मध्य  गुजरात  और  राजस्थान  में  कुल
 कितनी  राशि  व्यय  को  गई

 कया  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि  उन  परिवारों  पर

 खर्च  की  गई  राशि  से  इनको  वास्तव  में  कितना  लाभ  हुआ  है  ओर  क्या  यह  राशि  उन्हें  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊार  उठाने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  इस  सत्रेक्षण  के  क्‍या  परिणाम  हैं  और  इन  राज्यों  में  कितने  परिवारों

 को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाया  गया  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप-मंत्री  गिरिघर  :  ($)  भनुमान  है  कि  1981-82
 से  1983-84  तक  की  अवधि  के  दोरान  मध्य  ग्रजरात  और  राजस्थान
 राज्यों  में  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  में  लगभग  253.70  करोड़  रुपए  की  धनराशि  लगाई

 और  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के
 लघ्‌  ग्राम  एवं  कुटौर  उद्योगों  जेसे  विभिन्‍न  परिवारोन्मुख  काये

 क्रमों  के अधीन  13,  4,035  अनुसूचित  जनजाति  परिवारों  को  आर्थिक  सहायता  दी  लाभ  की
 मात्रा  तथा  धन  की  पर्याप्तता  का  जायजा  लेने  के  लिए  कोई  विस्तृत  सर्बेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 [भसुधा&€  ]

 बेशानिक  भोर  जोद्यो  गिक  अमुसंघान  परिषद्‌  को  प्रयोगशालांओों  को  बाजिक  रिपोर्ट
 ्

 7332. शा० जो० विजय शामा शाव : झीमती शो० के० भण्डारीं : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ; $2



 न  —  ——E  तन
 $  सिखित  उत्तर

 कया  वेशानिक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  का  वार्षिक  बजट  100  करोड़
 रुपए  से  अधिक  है  ओर  उसकी  40  से  अधिक  भनुसंधान  भौर  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाएं

 यदि  तो  उनके  नाम  कया  हैं  तथा  प्रत्येक  का  वैज्ञानिक  ओर  गैर-वंज्ञानिक  कार्यों
 सम्बन्धी  योजना  और  योजना-भिन्‍न  बजट  कितना  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  द्वारा
 की  गई  एक  प्रमुख  या  मह॒त्यपूर्ण  लोज  कया

 ह

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वैज्ञानिक  ओर  ओऔद्योगिक  अनुसंघान  विभाग  की  वार्षिक
 रिपोर्ट  (1984-85)  में  न  तो  इन  प्रयोगशालाओों  के  नाम  और  न  ही  उनकी  प्रगति  रिपोर्ट  दी
 गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 क्‍या  इस  कमी  को  दूर  करने  का  विश्ार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रामिकी
 ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  जी  हां  ।

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  की  सूची  छनके  वर्ष  1985-86  को  योजना  व  गेर-योजना

 बजट  के  साथ  संलग्न  विवरण  1  भौर  11  में  दी  गई  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक
 प्रयोगशाला  में  हुई  एक  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  के  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रयत्नों  के  महत्वपूर्ण  परिणाम
 वेशानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  (1984 85)  में  प्रस्तुत  हैं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 परिषद  के  प्रतिष्ठान

 भोतिक  र  सू-विशान

 राष्ट्रीय  भौतिक  नई  पी०

 केन्द्रीय  इलेक्ट्रातिकी  इंजीनियरी  अनुसंधान  पिलानी  ई०  ह०  आर

 केन्द्रीय  वेशानिक  उपकरण  एस०  श्राइ०  भो० )

 राष्ट्रीय  भू-भौतिक  अनुसंघान  जी०  आर०  आइ० )

 राष्ट्रीय  समुद्रविज्ञान  दोना  भाइ०

 रसायन  विज्ञान

 राष्ट्रीय  रासायनिक  पुणे  सी०

 केन्द्रीय  विद्यत-रसायन  अनुसंधान  इ०  सी०  आर०

 केन्द्रीय  नमक  और  समुद्री  रसायन  अनुसंधान  एस०  एम्र०  सी०

 आर०

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  आर०
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 क्षेत्रीय  अनुसंधान  आर०

 भारतीय  पेट्रोलियम  भाई०«

 केन्द्रीय  इंघन  अनुसंधान  एफ०  भार०

 जेव  विशान

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  एफ  टी०  आर०

 केन्द्रीय  ओषधि  अनुसंधान  डी०  आई०

 केन्द्रीय  चर्म  अनुसंघान  एल०  आर०

 राष्ट्रीय  बनस्पति  भनुसंध।न  बी०  आर०  आई  ०)
 भारतीय  रासायनिक  जीब  विज्ञान  भाइ०  सी०  थी०  )
 केल्लीय  ओषधीय  ओर  सर्गंध  पोधा  भाइ०  एम०  ए०

 विषविज्ञान  टी०  आर०

 कोशिकीय  भोर  अणुजीवविज्ञान  सी०  एम०

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  आर०

 सूक्ष्मजेविक  प्रोद्योगिकी  एम०

 सी०  एस०  भाह०  आर०  हि०  प्र०  एस०  आइ०  आर०  कम्पलैक्स

 पालमपुर  )

 इंशोनियरो  विशान

 केन्द्रीय  भवन  अनुसंघान  बी०  आर०

 केन्द्रीय  सड़क  अनुसंघान  नई  भआर०  आर०

 केन्द्रीय  कांच  और  सिरेमिक  अनुसंधान  कलकत्ता  जी०  सी०  आर०

 राष्ट्रीय  धातुकर्म  एम०  एल०  )

 केन्द्रीय  खनन  अनुप्ंधान  एम०  आर०  एस०  )
 केन्द्रीय  यांत्रिक  इंजीनियरी  भनुसंघान  एम०  इ०  आर०

 राष्ट्रीय  पर्यावरण  इंजीनियरी  अनुसंधान  इ०  इ०  आर०

 राष्ट्रीय  वेमानिक  ए०

 संरचना  इंजीनियरी  अनुसंघान  इ०  आर०  )
 संरचना  इंजीनियरी  अनुसंधान  ई०  आर०  सी  ०--  )
 क्षेत्रीय  अनुसंधान  आर०  भुवनेश्वर )
 क्षेत्रीय  भ्रनुसंघान  आर०

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  आर०

 सूचना  विज्ञान

 प्रकाशन  एवं  सूब  ना  मई  दिल  भाइ०
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 भारतीय  राष्ट्रोय  वेज्ञानिक  प्रतेख  पोषण  नई  एन०  एस०  डी०
 औओ०  सी  )

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिको  भोर  विकास  अध्ययन  मई  भाइ०

 एस०  टी०  ए०  डी०  एस०  )
 लौचछ्योगिक  अनुसंधान  एसोसिएशन

 चाय  अनुसंधान  तथा  विकास  आर७०

 वंद्युत  अनुसंधान  तथा  विकास  भार०  डी०

 हि  _  पे  लाखों
 प्रयोगशालाओं  के  नाम  अन्तिम  अनुदान  1985-86

 नाम  परिशिष्ट  में  दिए  हुए  बोजना  योग
 /

 रा  1

 ः
 2

 पु
 3  हु  4

 एन०  पी०  नई  दिल्‍ली  434,600  269.510  704.110

 सी०  इ०  इ०  भार०  पिलानी  222.060  266.590  488.650

 सी०  एस०  भाइ०  चण्डीगढ़  240.020  132,220  372.240

 एन०  जी०  भार०  हैदराबाद  246.580  124.840  371.420

 एन०  आइ०  गोभा  241.000  242.670  483,670

 एन०  सी०  पुणे  405.620  213.430  619.050

 सी०  इ०  सी०  भआर०  का  रंकुड़ी  192.652  161.710  354.362

 सी०  एस०  एम०  सी०  आर०  भावगगर  138.880  129.050  267.930

 आर०  आर०  एल  हैदराबाद  389.110  199.890  589.000

 कभार०  आर०  जो  रहाट  177,388  125.210  302.598

 आइ०  आइ०  पी  ०,  देहरादून  234.790  132.110  366.900

 सी०  एफ०  भार०  जलगोड़ा  345,558  131.030  476,588

 एन०  एम०  जमशेवबपुर  286.974  131.820  418.794

 सी०  जी०  सी०  आर०  कलकत्ता  201.650  98.570  300,220

 सो०  एम०  भआर०  धनबाद  165.072  132.630  297.702

 एन०  ६०  इ०  आर०  नागपुर  184.730  103.710  288,440

 सौ०  एम०  इ०  आर०»  दुर्गापुर  282.363  99,450  381.813

 एनगन०  ए०  बंगलूर  434:950  282.620  717.570
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 1  2  3  4

 एस०  इ०  आर०  रुड़को  43,930  111.000  154.930

 एस०  इ०  आर०  प्रद्रास  78.300  173.270  251.570

 भार०  भार०  भुवनेदवर  110.790  147.348  258.130

 भार०  आर०  एल  ०,  त्रिवेन्द्रम  60.120  80.600  140.720

 सी०  बी०  भार०  रुड़की  171.110  72.100  263.210

 सी०  आर०  आर०  नई  दिल्‍ली  144.080  72.460  216.540

 आझार०  आर०  भोपाल  27.970  54,000  81.970

 सी०  एफ०  टी०  आर०  मंसूर  293.750  118.240  411.970

 सी०  डी०  आर०  लखनऊ  321.080  165.810  486.890

 सौ०  एल०  आर०  मद्रास  187.013  187.013  331.323

 एन०  बी०  भार०  लखनऊ  168.870  82.150  251.020

 झाइ०  आइ०  सी०  कलकत्ता  150.245  125.660  275.905
 सी०  एफ०  नई  दिल्‍ली  _  34.760  183.070  217.830

 सी०  सी०  एम०  हैदराबाद  113.200  361.860  475.060

 क्राइ०  टी०  भार०  सी  ०,  लखनऊ  127.317  100.320  227.637

 सी०  भाइ०  एम०  ए०  लखनऊ  119.510  111.800  231.310

 आर०  आर०  जम्मू  205.650  95.230  300.880

 भाहइ०  एम्०  चण्डीगढ़  58.270  316.100

 सी०  एस०  आाइ०  पालमपुर  28.260  34.200  62.460

 भाइ०  एन०  एस०  डो०  ओ०  सो  ०,  नई  दिल्‍ली  140.950  69.030  209.980

 पी०  आइ०  नई  दिल्‍ली  144.760  51.420  196.180

 एन०  आइ०  एस०  टी०  ए०  डढो०

 नई  दिल्‍ली  50.956  22.200  73.156

 **सी०  एस०  भाइ०  मद्रास  29,780  8,290  38.070

 टी०  आर०  जोरहाट  82.000  —  82,000

 ई०  भार०  डो०  बरोडा  2.735  5.000  1.735

 योग  7719.403  5702.520  13421.923  .928

 %*  इस  कॉम्प्लेक्स  में  सी०  एस०  आइ०  आर»  की  विभिन्‍न  प्रयोगशालाओं/संस्थानों  के  यूमिट
 स्थित  हैं  ।



 3  1908  लिखित  उत्तरे
 क्तफ्तसततत स्‍स्‍अअ  डॉन  हम_म_-ंमम->%मम> मम  म

 गत  तीन  वर्षों  के  बोरान  एक  महत्वपूर्ण  उपलब्धि

 एन०  पी०  गई  दिल्‍लो

 कार्यत--कार्थन  सम्मिभ

 कावंत--कार्यन  सम्मिश्रों  के  निम्नांकित  विकसित  अभिलाक्षणिक  हेतु  प्रक्रम  ।

 घनत्व  1.5  जी०  एम०/सी०  सी०

 तनन  सामथ्यं  140  एम०  एन०/एम  2

 तनम  मापांवः  30-35  जी ०  एन०  एम  2

 डी०  आर०  डो०  हैदराबाद  के  लिए  1.7  जो०  एम०/सी०  सी०  वाले  द्विजायामी

 कार्बन  का  विकास  किया

 एक्स०  एन०  (5.85  से  82  जी०  एच०  पट्टी  के  लिए  सूक्ष्म  तरंग  आवृति  की

 प्रतिबाधा  के  लिए  प्राथमिक  मानक  के  रूप  में  एक  परिशुद्ध  तरंग  निर्देश  वी०  एस०  डब्ल्यू०  भार०

 1.004  का  एम०  पी०  एल०  में  डिजाइन  व  विकास  किया  गया  ।

 सी०  इ०  इ०  आर०  पिलानी

 सी०  इ०  इ०  आर०  आइ०  मे  इलैक्ट्रानीय  प्रौद्योगिकी  के  अनुप्रंथोग  द्वारा  शक्कर  उद्योग
 को  भाधुनिकता  प्रदान  करने  में  दिशा  प्रदाम  की  है  ।  प्रक्रम  नियंत्र०ण  उपकरण  यथा  (1)  स्वचालित

 चैतायन  और  पो०  एच०  कस्ट्रोल  प्रणाली  और  (2)  इलेबट्रानिक्स  आयोग  द्वारा  वित्तीय  सहायता
 की  प्रथम  खंप  के  अन्तर्गत  पंनोभोटर  का  विकास  ।  इसके  उपयोग  के  परिणामस्वरूप  देश  के  चीनी

 उद्योग  को  लाभ  मिलने  लगा  कई  चीनी  मिलों  में  चीनी  की  गुणवत्ता  व  उत्पादन  में  वृद्धि  भी

 हुई  है  ।

 आधारित  स्वैंचा  लित  पी०  एच०  कन्द्रोल  प्रणाली  ए०
 सी०  ओ०

 आधारित  पैनोमीटर  मॉनीटरन  प्रणाली  पी०  एम०  ओ०  एस० )

 मॉनीटरन  हेतु  माइक्रोप्रोसेसर  आधारित  स्व-टाइमेक  यू०  टी०

 टी०  ई०  भाइ०  एम०  ए०  प्रणाली  ।

 ली०  एस०  आइ०  Sle,  चष्होगढ़

 सी०  एंस०  आइ०  भओो०  ने  किंमार्टा  बर्ग  के  नौसेनिक  जह्ााजों  के  लिये  दूरी  तक  की  दिककोण

 गटिक्यूल  वाले  एक  डम्नत  ए०  प्लाटर  का  डिजाहन  व  विकास  किया  यह  परियोजना

 भारतीय  नौसेना  द्वारा  प्रायोजित  की  गई

 एन०  भाइ०  गोआ

 हद  भट्टासागर  में  अहुआर्विक  पिण्डों
 के लिए  खनन  स्थलों  का  पता  लगाने  के  लिए  एस०

 आइ०  भो०  ते  महासागर  विकास  विभाग  के  सहयोग  से  सर्वेक्षण  पर  अपने  प्रमुख  कार्यक्रम  के
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 भ्रन्तगंत  सघन  सर्वेक्षण  पूरे  किये  |  सर्वक्षण  के  आधार  पर  3,00,000  बर्ग  किलोमीटर
 क्षेत्रਂ  निर्धारित  किया  गया  परिणामस्वरूप  1984  में  भारत  ने  इन  स्थलों  के  लिए  अपने
 दावे  को  यू०  एन०  के  समक्ष  फाइल  किया  ।

 एन०  जो०  आर  »  हैदराबाद

 बेसिन  में  हाइड्रोका्बंन  सम्भाव्यता  और  उपयुक्त  निष्करषण  युक्तियों  का  पता  लगाने  को
 दृष्टि  से और  उच्च  स्तरीय  उत्पादन  के  उद्देश्य  से  ओ०  एन०  जी०  सी०  के  अनुरोध  पर  एन०  जी०

 आर०  भाइ०  ने  वायु  चुम्बकीय  आंकड़े  के  गुणावत्तिक  व्युटक्रमण  द्वारा  महानदी  बेसिन  के  लिए  एक
 त्रिविभीय  व्याख्यात्मक  मॉडल  का  विकास  किया  ।

 एन०  सी ०  पुणे

 जल  शक्ति

 देशज  फच्ची  क्षामग्री  और  उपस्कर  से  एक  ऐसे  जल  अवशोधी  पॉलिमर  का  विकास  किया

 है  जो  अपने  भार  से  500  गुणा  अधिक  पानी  सोखने  की  अद्भूत  क्षमता  रखता  जलशक्ति  के

 उपयोग  से  फसल  15  से  100%  तक  प्राप्त  की  जा  सकती  है  पर  यह  शस्य  और  जसवाबु
 को  वशा  पर  निर्भर  करता  है  ।

 सी०  एस०  एम०  सो  क्षार०  आइ ०,  भावनमगर

 रिथर्स  परासरण  :

 सी०  एस०  एम०  सी०  मार०  आइ०  ने  तमिलनाडु  व  राजस्थान  के  दो  गांबों  के  लिये

 30,000  लीटर/टिन  क्षमता  वाले  दो  रिव्त  परासरण  प्लांट  संविरक्चित  व  स्थापित

 सो०  ह०  सो०  आर०  कारंकुडो

 डो०  एम०  आर०  हैदराबाद  के  संयुक्त  साझा  परियोजना  के  अन्तगंत  कंप्टिव

 मेग्नीशियम  यूनिट  से  टिटेनियम  स्पंज  की  सुविधा  को  प्राप्ति  के  लिए  सी०  इ०  सी०  आर०  आइ०
 ने  मेग्ली  शियम  संयंत्र  की  स्थापना  में  सहायता  प्रदान  की  ।  इस  संयंत्र  को  1985  में  हैदराबाद
 में  बालू  किया  गया  |

 भार०  आर०  हैदराबाद

 आर०  आर०  हैदराबाद  ने  बड़ी  संद्या  में  कोटनाशी  व  फफुंदनाशी  यथा
 डी०  डो०  वबी०  पी०  और  एम०  ओ०  सी०  भादि  के

 लिए  प्रक्रम  का  विकास  किया  इन  सबका  बाणिज्यिक  उपयोग  किया  जा  रहा  है  तथा
 स्वरूप  प्रति  वर्ष  20  करोड़  रुपए  की  टन  ओवर  प्राप्त  की  जा  रही

 आर०  आर०  जोरहाद

 मोमी  कच्चे  तेल  के  पाइप  परिवहन  के  लिए  एफ०  आइ०  आर  जे०  बी०  जो  कि  वो रहोला
 कच्चे  तेल  के  लिए  उपयुक्त  का  फूलों  इम्प्रूबर  के  कप  में  लए  चिपकने  बाले  पदार्थ  का  विकास
 किया  है  ।
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 आइ०  भाइ०  देहरादून

 सल्फोलेन  प्रक्रम  के  लिए  आइ०  आइ८  पी०--ई०  आइ०  एल०  एरोमेटिक  निष्कंण
 प्रकरम  का  विकास  किया  ।  हसे  भारत  पेट्रोलियम  कॉरपोरेशन  लि०  पी०  सी०  भौर
 कोचीन  रिफाइनरी  लि०  भार०  ने  स्वीकार  किया  इन  दोनों  ही  इकाइयों  से
 लगभग  170,000  टन  प्रत्येक  से  पुमरुत्पादित  नंफ्था  भरण  संसाधित  किया  जाता  है  और  इनसे
 प्रतिबर्ष  लगभग  115,000  टन  शुद्ध  एरोमेटिक  ओर  प्राप्त  किया  जा  सकेगा

 सी०  एफ०  आर०  धतवाद

 बीटा  नैफ्थॉल  के  उत्पादन  हेतु  उन्नत  प्रक्रम  ।

 सो०  एफ०  टो०  आर०  मंसर

 सी०  एफ०  टी०  आर८  आह*«  ने  पंजाब  के  अबोहर  जिले  में  स्थित
 लि०  ओर  पंजाब  एपग्रोउद्योग  निकाय  का  मिला  जुला  के  लिए  10,000  टन  माल्ट  औरेंज
 ओर  5,000  टन  टमाटर/वर्ष  संसाधन  हेतु  20  मिलियन  की  लागत  व  एक  अधुमात्न
 संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  विशेष  सहायता  प्रदान  की  है  ।

 सो०  एल०  भार०  मव्रास

 केन्द्रीय  चमड़ा  अनुसन्धान  संस्थान  द्वारा  विकसित  संश्लेष  चमंशोधक-एल्क्रोटन
 ओर  एलूटन  ने  उपभोक्ताओं  का  ध्यान  आक्ृष्ट  किया  फलस्वरूप  सात  पार्टियों  ने  इसकी
 तकनीकी  जानकारी  को  खरीदने  की  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  पूर्व  चमंशोधन  सिन्‍्टैन  का
 पायलट  ध्लांट  में  मामनकीकृत  किय्या  जा  रहा  है  ।

 सो०  डो०  आर०  लखनऊ

 सी०  डी०  आर०  आइ०  ने  अतिरिक्त  आंत्र  अभीबता  की  पहचान  करने  के  लिए एक
 प्रतिरक्षा  मिदान  सूचक  किट  का  विकास  किया  है  ओर  उद्योग  को  विमोचित  करने  से  पर्व  आजकल
 जीवविज्ञान  केन्द्र  में  इसका  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 एन०  थो०  आर०  लक्षमऊ

 एन०  बी०  आर०  आई०  द्वारा  केन्द्रीय  यूनानी  भौषधि  अनुसंधान  परिषद्‌  सी०
 आर०  यू०  की  भोषधि  अनुसंघान  यूनिट  के  सहयोग  से  निम्नांकित  यूनानी
 ओषधियों  का  मानकीकरण  किया  गया

 हिन्दी  उल
 और  हब-ए-सुर्फा  ।  .

 अाई०  अआई०  सो०  कलकत्ता

 हैजे  के  लिए  वीज्रीयो  कॉलरी  के  आनुबं  शिकी  भ्रद्ययन  के  संदर्भ  में  तत्वात्मक  उद्देश्य  है
 प्रभावी  ओरल  वेक्सीन  का  वीश्रीयो  फॉलरी  और  जीवाणुभोजी  जीनोम  के  लिए  जीनोमी
 लिबरेरी  का  संविरच्षम  किया  गया
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 सौ०  एफ०  बिल्ली

 अनेकों  प्रतिबन्ध  एन्जाइमों  और  सूक्ष्म  रसायनों  को  तंयार  किया  गया  मानकोकृत
 जैवरासायनों  और  प्रत्यूजंकों  को  वेज्ञानिकों  जनसाधारण  बाद  को
 उपलब्ध  कराया  गया  है  ।

 सी०  आइ०  एम०  ए०  लखनऊ

 श्ीन  मलेरिया  रोधी  भौषधि  पोधा  परीक्षणात्मक  स्तर  पर  सफल

 रहा  है  ।

 लाइ०  ठों०  आर०  लख्षमऊ

 केरल  सरकार  के  लिए  ए०  आर०  आर०  ए०  सी०  के  के

 संवेष्टन  हेतु  पालिथीन  थेली  की  विषाक्ता  निश्चययन  पर  कार्य  किया  उद्योग  अन्त्रालय  की

 ओर  से  विभिन्‍न  संगठनों  और  लघु  क्षेत्रीय  उद्योगों  द्वारा  तैयार  किए  जा  रहे  क्रत्रिम  डिटरजेंटों
 के  नपूनों  का  विष  वंज्ञानिक  परीक्षण  किया  गया  ओर  सुरक्षा  मानकों  का  प्रतिपादन

 किया  गया  ।  आई०  टी०  आर०  सी७०  द्वारा  प्रदत्त  यहु  तकतरौक़ी  जानकारी  भारतीय  मानक

 संस्थान  व  उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  उपभोक्ता  सुरक्षा  मानकी  की  कसोटी

 सो०  सो  ०  एम०  हैवराबाद

 कोठोए  का  उस्टिक  स्पेक्ट्रोस्कोपी  ए०  द्वारा  सॉनिटर्ड  मलेशिया  वर  जीवों

 लाल  रक्‍त  कोष  के  अंदर  मलेरिया  परनीवी  द्वारा  हेमोभोइन  उत्पत्ति

 और  हिपोग्लोबिन  निम्नीकरण  के  पथ  के  अध्ययन  के  लिए  पी०  ए०  एस्र०  का  उसी  तरह  उपयोग

 किया  गया  ज़ेता  स्वस्थाने  परीक्षण  में  होता  इस  अध्ययन  ने  हाइड्रोक्सीक्वीनोलीन  श्रेणी  की

 मलेरिया  रोधी  दवाइयों  के  औषधीय  क्रिया  की  कार्यविधि  का  परिज्ञान  संभव

 किया  ये  परिणाम  इस  मॉडल  का  समर्थत  करते  हैं  कि  हिमोग्लोबिन  के  निम्नीकरण  से  प्राप्त

 हिमिन  क्‍्लोरोकवीन  के  साथ  एक  यौगिक  बनाता  है  भौर  यही  कम्प्लेक्स  परजीवी  कोश  लाइसिस  के

 लिए  जिम्मेदार  इस  अध्ययन  ने  कम  से  कम  एक  जैसी  विधि  पर  भी  श्रकाश  डाला  है  जिससे

 कोई  मलेरियारोघी  कर्मऊ  के  इस  महत्त्वपूर्ण  ग्रुप  का  प्रतिरोधी  बत  सके  ।

 अर०  आर०  जम्मू

 आर०  जम्मू  द्वारा  टन  की  आधार  प्र  पाईन  एक
 नवीकरणीय  वन  व्यथं  से  फाइवर  बोड  निर्माण  करते  के  लिए  एच०  ito  फ़ूट  पैकेजिंग  कंपनी

 लिमिटेड  पी०  फ्रूट  डेवलपमैंट  कारपोरेशम  की  एक  सहायक  की  पाईव

 निडिल  फाईबर  बोडे  हकाईं  को  स्थापना  की  गई  है  ।

 झाइ०  एम०  टी०  इ०  सी०  चण्डोगढ़

 कवक  जीवाणु  जन्य  संक्रमण  के  उपचार  के  लिए  रिफामाइसित  ही  लोकप्रिय  प्रतिजक्कि

 है  ।  संस्थान  द्वारा  स्थ'तीय  उद्यान  जिसे  कखुला।रिमा  कनाटा  क्रे-रूप  में  आना  जाता

 से  जीयों  को  विलवित  किया  |  ये  जीव  ऐसे  एन्थाइम  पेदा  करते  हैं  जो  रिफामाइसिन-बी  को

 रिफामाइसिन  एस  में  परिवर्तित  कर  सकते  हैं  ।
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 सो०  एस०  आई०  आर०  पालमपुर

 कांगड़ा  घाटी  में  टीक  के  उत्पादन में  बढ़ोतरी  लाने  के  उद्देश्य  से  गहन  क्षेत्रीय  भ्रध्ययन

 किया  गया  ।

 सी०  जी०  सी०  आर०  कलकता

 लकड़ी  के  उपयुक्त  बिस्थापक  के  लिए  ग्लास  प्रवलित  जिप्सम  का  विकास  किया  गया

 सौ०  आर०  आर०  मई  दिहलो

 बर्ष  200  के  लिए  बम्बई  महानगरो  क्षेत्र  के  ठिए  क्षेत्रीय  परिवहन  ओर  सड़क  जाल  तस्त्र

 योजना  का  काये  ।

 एस  ७  हु०  आर०  शड़कौ

 ऊंचाई  पर  संचायक  संरचनाओों  के  दिल  संस्थानों  आदि  के  संरचनात्मक

 विश्लेषणों  के लिए  सोफ्ट  वेयर  पंकेजेस  का  विकास  ।

 सी०  बी०  आर०  राइकी

 पाइलों  के  संदर्भ  में  प्रचलित  भारतीय  मानक  कोड्स  और  डिजाइन  व्यवहार  के  संशोधन

 हैतु  यन्त्रों  सहित  स्वस्‍थाने  सुव्यवस्थित  वेज्ञातिक  अध्ययन  ।

 झार०  आर०  एल  ०,  ज्रिवेशम

 नारियल  छप्पर  को  और  अधिक  समय  तक  टिकाऊ  बनाने  की

 सी०  एसम०  इ०  आर०  आइ*  ,  दुर्गापुर

 सेल्फ  प्रापेल्ड  कम्बाइन  हार्वेस्टर  और  आटोमेटिक  हेण्ड  वूल  निर्टिंग  मशीन  का  डिजाइन
 व  विकास  ।

 एस  इ०  आर०  भव्ास

 संरचना  संबंधी  डिजाइन  ओर  विश्लेषण  के  लिए  कम्प्यूटर  सोफ्टवेयर  संरचनात्मक  भवयबों
 के  लिए  सी०  ए०  डो०  प्रविधि  और  जहाज  और  जहाज  रत्रता  संबंधी  कार्य  के  लिए  सी०  ए०
 ए०  एम०  ।

 एस०  इ०  हु०  भार०  मागपुर

 निम्न  लागत  वाली  अपशिष्ट  जल  उपचार  यथा

 भ्रपशिब्ट  स्थिरीकरण  हौज

 वातित  लैगून  द्वेतु  यान्त्रिक  सतहीबातित्र

 आगसौकरण  खाई

 बायोडिस्क  प्रणाली

 (३)  ऐसारोबिक  कॉस्ट्रेक्ट  अपफ्लो  फिल्टर  सिस्टम
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 सी०  एम०  आर०  धमबाव

 रेलवे  लाइनों  भादि  के  नीचे  से  कोयला  निष्कर्षण  हेतु  नई  खनन  बिधियां  विकसित
 की  गईं  हैं  जिनके  फलस्वरूप  लगभग  4  मिलियन  टन  उन्नत  कोंकिग  कोल  की  बचत  हुई  है  ।

 एन०  एम०  जमशेदपुर

 बर्पण  में  ऊपरी  चालक्ष  के  रूप  में  अनुप्रयोग  हेतु  ताम्र  विस्थापन  में  एल्यूमीनियम  एलॉय
 और  बुश  वेयरिंग  के  कांस्य  विस्थापन  के  लिए  उच्च  शक्तिशाली  एल्यूमीनियम  की  दो  नवीन
 श्रेणियों  का  विकास  किया  गया

 एन०  ए०  बंगलूर

 वायुयान  जीवन  काल  में  सुधार  लाने  क ेलिए  अजीत  और  विमानों  के  कष्टदायी
 निर्धारण  ।

 आर  ०  आर०  भुवमेश्वर

 भानभ्र  प्रदेश  में  लौह  अयस्क  चूर्ण  के  लिए  50  टन  प्रति  दिन  क्षमता  वाले  पैन  हिटरिंग
 संयंत्र  की  स्थापना  ।

 झार०  आर०  भोपाल

 सिलिण्डर  और  बुश  वेयरिंग  के  रूप  में  उपयोग  हेतु  एल्यूमीनियम  ग्रेफाइट
 सम्मिश्र  सामग्री  के  लिए  प्रक्रम  का  विकास  ।

 नई  विहलो

 नेशनल  साइन्स  लाहब्रेरी  की  संस्थापना  ।

 पी०  आई०  नई  बिल्जो

 12  वेज्ञानिक  जर्नलों  का  प्रकाशन  ।

 नई  दिल्‍ली

 संस्थान  ने  अनेफों  अनुसन्धान  अध्ययनों  को  पूरा  किया  है  उममें  से  बुछ  उल्लेखनीय

 (1)  भारत  में  एल्यूमीनियम  उद्योग  :  आशा  स्वरूप  प्रदान  बिवशता  दूर
 करने  तथा  उस  क्षेत्र  में  मुकाबला  करने  ।

 (2)  लघुस्तरीय  क्षेत्रों  गौर  अध्यवस्थित  क्षेत्रों  के  उद्योग  को  रच्चस्तरीय  क्षेत्रों  से

 समन्वय  स्थापित  कराने  द्वेतु  प्रौद्योगिकी  विकास  ।

 हुए  आर०  ए०

 उद्योग  के  लिए  विशिष्ट  परीक्षण  एवं  बिश्लेषणात्मक  सुविधाएं  ।

 डो०  आर०  ए०  जोरहाट

 टी०  भार०  ए०  द्वारा  संहत  एवं  प्रभावी  मिरन्तर  किण्वन  मशीन  आदि  प्रारूप  की

 संरचना  पूरी  की  जा  चुकी  फैक्ट्री  में  इसका  परीक्षण  किया  जा  रहा  टी-ब्रेक-कम-स्टॉक

 टॉकलाइ  टी  ब्रेकर  का  सफल  वाणिज्यिक  उपयोग  किया  जा  रहा
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 बिहार  में  का्मंझम  के  लिए  निधियां

 7333.  श्री  बिजप  कुमार  यादव  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्वास्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  वर्ष  1985-86  के  दौरान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बिहार  सरकार  को

 माबंटित  धनराशि  में  से  राज्य  द्वारा  कितनी  राशि  बापिस  की  गई  तथा  उसके  परिणामस्वरूप

 सापेक्ष  उपलब्धियां  क्‍या  हैं  ?

 कार्य क्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनी  क्षान  :  20  सृत्री  कार्यक्रम

 के  अन्तगंत  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  अलग  से  ओर  विशेष  रूप  से  निर्धारित  नहीं  क्रिया
 जाता  ।  फिर  भी  हसे  संगत  विकास  शीर्षों  के  लिए  योजना  व्यय  से  लिया  जाता
 20  सूत्री  कार्यक्रम  की  विभिन्‍न  मदों  के  अन्तर्गत  1985-86  के  लिए  बिहार  राज्य  योजना  में

 571.69  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  व्यवस्था  की  गई  इसके  राज्य  सरकार
 ने  बताया  है  भौर  योजना  आयोग  ने  613.80  करोड़  रुपये  के  संशोधित  ब्यय  की  अनुमति
 दी  इमलिए  हसमें  कोई  कमी  नहीं  1986  की  अवधि  के  लिए
 बिहार  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  विभिन्‍न  मदों  के  अन्तर्गत  लक्ष्य  और  प्राप्ति  दर्शाने  वाला  एक
 बिवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 20  सूज्नी  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयनत--थिहार
 1986  से  1986

 —_~—  >>

 सूत्र  मद  इकाई  1985-86  संचयी  उपलब्धि  प्रतिशत
 सं०  लक्ष्य  1986)

 1 बू  2  3
 रा

 5  6

 एकीकृत  ग्राप्लीण  परिवारी  की  517000  321353  62
 विकास  कायंक्रम  संख्या

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रमदिवस  31600  25831  82
 रोजगार  कार्यक्रम  (000)

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  28100  16531  59

 गारंटी  कार्यक्रम

 4.  बांटी  गई  फालत्‌  जमीन  एकड़  20000  12814  64

 6.  पुनर्थासित  बंधुआ  संख्या  501  353  71

 मजदूर  परिवार

 7.  आर्थिक  रूप  से  सहायता

 दिए  गए  परिवार
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 ९...  कम  ननननननननननन  न  तनमन  मन  वीनानीनीन  न  स  झऔ>#ौउ

 1  2  3  4  5  6

 (%)  अनुसूचित  जाति  संख्या
 30.000  198675

 66

 (a)  भनुसूचित  जनजाति  संख्या  125500  102564  82

 8.  पेय  जल  गांवों  की  1022  635  62

 संद्या

 9.  भावंटित  गृह-भूमि  संख्या  19000  27523  145

 10.  गंदी  बस्तियों  में  रहने  संख्या  33500  29986  99

 वाले  व्यक्ति
 ्

 आधिक  रुप  से  संख्या  10000  10334  103

 बर्ग  को  दिए  गए  मकान

 11,  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 विद्युतीकृत  ग्राम  संख्या  2000  1682  84

 शक्तिचालित  संख्या  12000  1872  66

 वृक्षारोपण  संख्या  1500  1491  99

 बायोगेस-राज्य  संख्या  6400  3500  55

 13.  किए  गए  परिवार  संध्या  571000  266062  47

 नियोजन  नसबन्‍्दी

 14.  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सख्या  200  202  101

 उप  कंद्र  संख्या  800  490  50

 15,  स्वीकृतसमस्वित  बाल  संख्या  25  25  100

 विकास  सेवा  खंड

 अनुवाद

 लमाज  कल्याण  योजमाशों  के  अंतर्गत  उड्ीसा  को  सहायता

 7334.  श्री  अ,नम्त  प्रसाद  सेठो  :  क्‍या  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार  से  विभिन्न  समाज  कल्याण  योजनाओं  के  अस्तर्गत  बर्ष  1984-85

 झोौर  1985-86  में  कोन  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  भौर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उक्त  जवधि  के  दोरान  समाज  कल्याण  योजनाओं  के  अंतर्गत

 छड़ीसा  सरकार  को  दी  गईं  सहायता  अनुदान  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपसंत्री  गिरिधर  :  भर  एक  वि  गरण

 संशग्त



 विवरण

 जिभिम्न  समाल  कहयाणथ  पोजताओं  के  अन्तगंत  बर्च  1984-85  तथा  1985-86

 के  दौरान  उड़ोसा  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्तावों  तथा  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा

 उड़ीसा  सरकार  को  विए  गए  सहायता  अनुदान  के  झावंटन  का  ब्योरा

 1.  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  मेट्रिकोत्तर  छात्रबत्ति  को  योजना

 राज्य  सरकार  को  1984-85  में  130.15  लाख  रुपये  तथा  1985-86  में  21.47  लाख

 रुपये  दिए  गए  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्य  सरकार  की  वचनबद्ध  देयता  पंचवर्षीय  योजना

 के  अन्तिम  वर्ष  में  होने  वाला  के  अतिरिक्त  समस्त  व्यय  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  किया
 जाता  है  I

 2,  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955  का  कार्थान्वयन

 नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  1955  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार  को
 1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  क्रमशः  11.67  लाख  रुपये  तथा  7.87  लाख  रुपये  दिए
 गए  ।  इस  योजना  के  तहत  राज्य  सरकार  की  वचनबद्ध  देयता  के  अतिरिक्त  केवल  समान  केन्द्रीय
 सहायता  (50  :  50  आधार  ही  भारत  सरकार  द्वारा  दी  जाती  है  ।

 3.  बिकलांग  व्यक्षितयों  के  लिए  छात्रव॒त्ति  को  योजना

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  छात्रवृत्ति  को  योजना  के  शारीरिक  रूप  से  विकलांग
 छात्रों  की  छात्रवरत्तियां  देने  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  1984-85  के  दौरान  6.67  लाख  रुपये  का

 अनुदान  दिया  गया  ।  वर्ष  1984-85  में  जारी  किए  गए  अनुदानों  में  से  राज्य  सरकार  के  पास
 7,43,117  रुपये  बचे  हुए  1984-85  की  बचत  को  !985-86  में  प्रयोग  करने के  बारे  में
 राज्य  सरकार  को  सूचित  करा  दिया  जाता  अतः  1985-86  के  दोरान  कोई  नया  अनुदान
 स्वीकृत  नहीं  किया  गया  ।

 4.  शारोरिक  रूप  से  अपंगों  के  लिए  सामाम्य  रोजगार  कार्यालयों  में  विधोष  संल  खोलना

 इस  योजना  के  उड़ीसा  सरकार  984-85  के  दोरान  22,000  रुपये  दिए
 1985-86  5-86  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  गया  ।

 भारत  इलंद्रानिक्स  लिमिटेड  में  ठका  भ्रम  प्रणाली

 7335.  श्रो  मतिलाल  हुंसदा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  गाजियाबाद  में  कितने  ठेका  श्रमिक  कार्यरत  भौर

 इन  मजदूरों  को  बहां  खपाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 रखा  उत्पादन  ओर  रक्षा  पृ्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  भारत
 निक्‍्स  लिमिटेड  में  कोई  ठेका  श्रमिक  कार्यरत  नहीं
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 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 सातथों  योजना  के  वोरान  भृतपूर्थ  संभिकों  को  रोजगार

 7336.  प्रो०  मारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 ।  1986  तक  रोजगार  के  लिए  पुनर्वास  निदेशालय  में  कितने  भूतपूर्व  सेनिकों

 के  नाम  दर्ज  किए  गए

 हम
 ह ै)  शीघ्र  रोजगार  सुनिश्चित  करने  हेतु  निदेशालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  भौर

 क्या  निदेशालय  को  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  ओर  राज्य  सरकारों  से  पर्याप्त  सहयोग  मिलता

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्‍या  और

 बया  भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिए  पुनः  रोजगार  सहित  उनका  पुनर्वास  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  सातबों  पंजवर्षीय  योजना  के  दोरान  कोई  अतिरिक्‍त  प्रयास  किए  जाएंगे  ?

 रक्षा  अनसंधान  ओर  विकास  संश्रालय  सें  राज्य.मंत्री  अरुण  पुनर्वास  निदेशालय

 अपने  यहां  केवल  भूतपूर्व  सेनिक  अफसरों  का  पंजीकरण  करता  है  ओर  नियोकताओं  की  मांग  के  अनुसार

 उनके  नाम  रोजगार  के  लिए  भेजता  है  ।  अन्य  श्रेणियों  का  पंजीकरण  राज्य/जिला  संतनिक  बोर्डों  एवं

 रोजगार  केन्द्रों  द्वारा  किया  जाता  पुनर्बास  निदेशालय  द्वारा  पंजोकृत  अफसरों  की  संख्या  1

 1986  को  1682  थी  ।

 (  ख  )  और  )  भतपूव  सेनिकों  के  लिए  तेजी  से  रोजगार  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पूनर्वार

 निदेशालय  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  :

 भूतपूर्व  सनिकों/सेवाविवृत्ति  हो  रहे  कारमिकों  को  रोजगार  के  लिए  अच्छी  तरह  से
 तंयार  करने  के  लिए  प्र|शन्नण  पाठक्रम  चलाता

 नोकरियों  में  सीधे  ही  अफसरों  के  नाम  भेजता  है  ।

 केन्द्र  तथा  राज्य  एजेन्सियों  द्वारा  भूतपूर्व  सेनिकों
 के

 वास्तविक  रोजगार  पर  निगरानी

 रखता  है  ।

 राज्य  सरकार  के  अन्तगंत  पदों  के  आरक्षण  के  प्रश्न  पर  अनुव्तो  कारंवाई  करता

 इसके  अलाबा  रक्षा  मंत्रालय  के  अन्तगंत  कायंशील  पुनर्वास  महानिदेशालय  निम्नलिखित  कार्य

 भी  कर  रहा  है  :-

 (1)  भूतपूर्व  सेनिकों  कै
 कल्याण  के  लिए  उचित  नीतियां  बनाने  के  प्रस्ताव  रखना  ।,

 (2)  केस्द्रीय  सरकार  की  नीतियों  के  कार्या्वयन  पर  निगरानी
 ।

 (3)  इससे  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  एजेन्सियों  के  कार्यों  पर नजर  रखना  और  उनके

 साथ  सम्रस्वय  स्थापित  करना  ।
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 कली  जलन  नकली

 अपने  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  पुनर्वात  भारत  सरकार  के  विभागों  और

 साथ  ही  राज्य  सरकारों  से  विभिन्‍्त  रूपों  में  सहयोग  और  राहायता  प्राप्त  करता  इस

 महानिदेशालय  और  रक्षा  मंत्रालय  का  सदेव  यह  प्रयास  रहा  है  कि  इस  सहयोग  को  और  बढ़ाया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिए  पुनः  रोजगार  सहित  उनका

 पुनर्वास  एवं  पुनर्स्थापत  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  एवं  राज्य  सरकारों  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  निम्नलिखित  उपायों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  :--

 (i)  आरक्षण  का  प्रभावी  उपयोग  ।

 (ii)  सिविलियन  पदों  में  भर्ती  की  सुविधा  के  लिए  सेवा  ट्रंडों  को  समकक्ष  सिविलियन

 शैक्षणिक/व्यावसायिक  अहंँताओं  के  अनुरूप  निर्धारित  करना  ।

 (४)  रोजगार  के  नए  अवसरों  की  खोज  करना  तथा  पता

 (iv)  योजनाਂ  में  विस्तार

 आन्प्न  प्रवेश  में  कार्यक्म  के  अन्तर्गत  गरोबी  को  रेक्षा
 से  ऊपर  उठाए  गए  लोग

 7337.  भ्री  टी०  बाल  गोड़  :  क्‍या  योजना  मंत्रों  यह  बताने  की  क॒पा  फरेंगे  कि  :

 छठो  पंचवर्षीय  योजना  में  आंध्र  प्रदेश  में  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के
 परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाए  गए

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  भौर

 आन्प्र  प्रदेशों  में  नि्घंनों  के  उत्थान  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्‍या  लक्ष्य
 रखा  गया  है  ?

 योजना  भत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  खाद्य  तथा  नागरिक  पूरति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०
 के०  :  छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  आधार  वर्ष  और  अन्तिम  वर्ष  के  लिए  गरीबी  की  रेखा  से
 नीचे  रह  रहे  लोगों  की  संख्या  के  राज्यवार  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  एकीकृत  ग्रामीण  विक्रास  कार्य
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  जैसे  विभिन्‍न  गरीबी

 दूर  करने  के  जो  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल  हैं  समग्र  संवृद्धि  का्यंनीति

 के  कारण  के  कार्यान्वयन  से  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  क्री  संघया  और  जनसंख्या
 में  उनके  प्रतिशत  में  काफ़ी  कमी  हुई  योजना  आयोग  में  गरीबी  के  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श
 सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  परिवारिक  उपभोक्ता  ब्मय  पर  किए  गए  पंचवाधिक  सर्वेक्षणों  और  राज्यवार
 जनसंब्या  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  तैयार  किए  जाते  हैं  ।  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  द्वारा  2
 तम  सर्वेक्षण  किए  गए  हैं  जो  दौर  (1977-78)  और  दौर  (1983)  से  सम्बन्धित  हैं
 और  जिन  पर  गरीबी  की  रेथ्ा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  संख्या  के  1977-78  भर  1983-84  के

 लिए  राज्यवार  अनुमान  और  कुल  जनसंडया  में  उनके  प्रतिशत  के  अनुमान  लगाए  गए  अनुमान  है
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 — "मी।ा।ा।ग'+ा:'ा'ऑ फ।9फ$फ५फफ  फऊक्‍फ-उफइरेस  कक  ब्रा  ऊेै+पाभपएपख:झ।णजे

 कि  आसभध्र  प्रदेश  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  संख्या  वर्ष  1977-78  में  217.4

 लाख  से  कम  होकर  वर्ष  1983-84  में  205.1  लाख  रह  गई  है  मोर  इसो  अबधि  के  दौरान  गरोधी

 की  रेखा  से  नीचे  रह  रही  जनसंख्या  का  प्रतिशत  वर्ष  1977-78  में  43.6  प्रतिशत  से  कम  होकर

 वर्ष  1983-84  में  36.4  प्रतिशत  हो  गया  ।

 और  पूरे  देश  के  लिए  गरीबी  की  कमी  का  गरीबी  दूर  करने  से  सम्बन्धित

 कार्यक्रमों  के  अस्तगंत  परिव्ययों  और  प्रति  व्यक्ति  उपभोग  में  बुद्धि  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित

 किया  जाता  चूंकि  उपभोग  के  राज्यवार  वृद्धि  के  लक्ष्य  उपलब्ध  नहीं  हैं  गरीबी  कम

 करने  से  सम्बन्धित  राज्यवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 रेश्यो  धर्मो  अपशिष्ट  १९  नियंत्रण  क ेलिए  तकनीक  का  आधात

 7338,  भ्री  मुल्लापललो  क्या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 भारत  में  परमाणु  ऊर्जा  रिएक्टरों  में  और  इनके  आस-पास  रेडियो  धर्मी  अपशिष्ट  पर

 नियन्त्रण  करने  के  लिए  उठाये  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  परमाणु  रिएक्टरों  से  रेडियो  धर्मी  भ्रपशिष्ट  के  प्रभावशाली  नियन्त्रण/प्रबन्ध  के

 लिए  प्रौद्योगिक  तकनीक  का  आयात  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  ओर  प्रोश्ोगिको  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परसाणु  इलंक्ट्रासिकों  और

 अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्‍्त्री  शिवराज  वो०  :  न्यूक्लियर  रिएक्टरों  के  लिए
 स्थलों  का  चुनाव  करते  समय  ओर  उन  रिएक्टरों  के  डिजायन  बनाते  समय  इस  बात  का  खास  तौर
 से  ध्यान  दिया  जाता  है  कि  किसी  स्थल  विशेष  पर  विकिरण  सक्रिय  अपशिष्ट  पदार्थों  के  नियन्त्रण  की

 सुरक्षित  ओर  दक्षतापूर्ण  प्रणाली  को  सुनिश्चित  रखना  तकनीकी  और  प्रशासनिक  दृष्टि  से  संभव

 रहेगा  या  नहीं  ।  उस  स्थल  विशेष  पर  मौजूदा  पर्यावरणीय  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  व्यापक
 रूप  से  और  बड़े  प॑माने  पर  किए  गए  अन्वेषण  के  आधार  पर  यह  निर्धारित  किया  जाता  है  कि
 विकिरण  सक्रिय  अपशिष्ट  पदार्थों  की  सुरक्षित  रूप  से  उन्मुक्त  की  जाने  वाली  मात्रा  की  सीमाएं  क्‍या

 होनी  जो  रेडियोसतक्रिय  अपशिष्ट  पदार्थ  द्रव  अवस्था  में  उत्सर्जित  द्वोते  हैं  उन्हें  इस  प्रकार  से
 संसाधित  किया  जाता  है  कि  उनकी  रेडियोसक्रियता  सांद्रित  हो  जाए  और  उन्हें  पर्यावरण  से  अलम
 कर  दिया  जाए  ताकि  पर्यावरण  में  पहुंचने  वाली  विकिरणसक्रियता  की  मात्रा  अनुमेय  सीमाओं  के

 भोतर  ही  रहे  ।  गेसीय  अपशिष्ट  पदार्थों  को  वायुमंडल  में  अनुमेय  सीमाओं  के  भीतर  रखते  हुए
 उन्मुक्त  करने  से  पहले  प्रभावित  रूप  से  संसाधित  किया  जाता  सभी  प्रकार  के  ठोस  अपशिष्ट
 पदार्थों  को  ऐसे  कश्षों  जिन्हें  इस  ढंग  से  तैयार  किया  जाता  है  कि  उनका  कार्य  अत्यधिक

 नीयतापूर्ण  होता  भंडारित  करने  से  पहले  समुचित  रूपेण  संसाधित  कर  दिया  जाता  इसके

 परमाणु  विद्युत  रिएक्टरों  में  और  उनके  इदं-गिर्द  के  इलाके  में  इस  दृष्टि  से  निगरानी  रश्षने

 ओर  मानीटररिंग  करने  के  कार्यक्रम  पर  लगातार  अमल  किया  जाता  है  कि  कोई  भी  ऐसी  अख्॑ंभाव्य

 घटना  न  होने  पाए  जिसमें  संदूषण  अभियंत्रित  रूप  से  फंन्  सकता  हो  ।
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 नहों  |

 भारत  विकिरण  सक्रिय  अपशिष्ट  पदार्थों  के  नियन्त्रण  के  मामले  में  अत्यधिक  सक्षम  है  तथा

 इस  कारण  से  हसके  लिए  कोई  भी  तक़तीकी  जानकारी  आयात  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 केरल  में  एकीकृत  वानिको  का  विकास

 7339.  श्री  टी०  क्या  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  एकीकृत  वानिकी  परियोजना  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  से  कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या

 वाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जियाउरंहमान  :  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्रों  पर  कार्य  बाही  सम्बन्धी  साग  निदेश

 7340.  भ्रो  गरुदास  कामत  :

 भरी  जगदोश  अवस्थी  :

 क्या  प्रधान  भम्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सामान्य  तोर  पर  प्राप्त  अभ्यावेदनों  और  विशेष  रूप  से  जनता  को  होने  वाली
 कठिनाइयों  की  शिकायतों  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  अध्यावेदनों  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  मंत्री  परिषद  के  सभी  सदस्यो  को  कोई  मार्ग  निदेश  जारी  किए  गए

 यदि  तो  इन  मार्गं-निदेशों  का  ब्यौरा

 .  क्या  सभी  मत्रियों  द्वारा  संधद  सदस्यों  को  निर्घारित  अवधि  में  उत्तर  भेजे  जा  रहे
 और

 यदि  तो  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  होने  वाले  अभ्यावेवनों  पर  तेजी  से  कार्यवाही

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  पी०

 से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 49



 लिखित  उत्तर  23  1986
 ——— नन-+प  न  नन-कननननननननमनमक++  ATA, 1985

 पबवश्ण

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  के  तत्कालीन  राज्य  मंत्री  ने  को  में
 केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  मंत्रियों  से  अनुरोध  किया  था  कि  वे  जनसाधारण  से  प्राप्त  पत्रों  को  नम्नता
 के  साथ  तथा  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  मध्यम  स्तर  के  अधिकारियों  में  तत्परता  की  भावना  पैदा  करने  की

 दिशा  में  उपयुक्त  कदम  इसके  बाद  प्रशासन  में  राज्य  मन्त्री  उपमंत्री  )

 द्वारा  एक  और  पत्र  भेजा  गया  था  जिममें  मंत्रियों  प्रशासन  को  और  अधिक  जवाबदेह  बनाने  तथा

 जनसाधा  रण  से  प्राप्त  पत्रों/अभ्यावेदनों  को  निपटाने  के  लिए  निम्नलिखित  कारंवाई  की  सिफारिश  की

 गई  थी  :--

 जनता  के  किसी  व्यक्ति  से  प्राप्त  प्रत्येक  पत्र  का  जवाब  दिन  के  भीतर  दे  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 जहां  अन्तिम  उत्तर  भेजने  में  देरी  लगने  की  सम्भावना  अथवा  सप्ताह  सूचना
 किसी  अन्य  मंत्रालय  अथवा  कार्यालय  से  प्राप्त  की  जानी  बहां  दो  सप्ताह के  भीतर

 एक  अन्तरिम  उत्तर  भेज  दिया  जाए  जिसमें  उसतारीख  का  भी  उल्लेख  किया  गया

 हो  जिस  तक  अन्तिम  उत्तर  भेजा  जा  सकेगा  ।

 जहां  जनता  के  किसी  व्यक्ति  के  किसी  अनूरोध  को  किन्हीं  कारणों  से  न  माना  जा

 सकता  हो  वहां  ऐसे  अनुरोध  को  स्वीकार  न  करने  के  कारणों  को  बताया  जाना

 चाहिए  ।

 जहां  तक  सम्भव  जनता  के  व्यक्तियों  से  प्राप्त  अनुरोधों  पर  उपभोक्ता  के  नजरिये
 से  विचार  किया  जाना  चाहिए  न  कि  बबल  €स  नजरिये  से  कि  प्रशासनिक  रूप  से
 बया  सुविधाजनक

 2.  द्रर  स्वास्थ्य  इत्यादि  जैसे  विभागों  में  जिनके  साथ  आम

 जनता  का  बहुत  वास्ता  पड़ता  शिक्रायत  निवारण  तन्त्र  को  सुब्यवस्थित  तथा  सुदढ़  बनाने  के  लिए
 भी  कदम  उठाए  गए  हैं  |  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  भी  इन  बिभागों  द्वारा  गठित

 लोक  शिकायत  तन्‍्त्र  की  प्रभावोत्पादकता  पर  निगाह  रखे  हुए  है  ।

 3.  लोक  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  के  माध्यम  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों

 की  ओर  सर्वोच्च  स्तर  पर  ध्यान  दिया  जाता  इन  अनुदेशों  में  निम्न  व्यवस्था  है  :--

 (3)  संसद  सदस्यों  के  पत्रों  को  एक  अलग  रजिस्टर  में  दर्ज  दिया  जाए  ।

 संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्रों
 के

 मामले  में  जहां  ऐसा  महसूस  किया  जाता  है  कि  अन्तिम

 उत्त  र  भेजने  के  लिए  जानकारी  प्राप्त  होने  विभिन्‍न  कारणों  से  देरी  लग  सकती  है

 वहां  एक  अन्तरिम  कारंबाई  के  रूप  में  सामान्यतः  उनके  पत्र  की  पावती  भेज  दी

 जाती

 (४) संसद सदस्यों से प्राप्त जो पत्र निपटाने के लिए बकाया पड़े होते हैं सम्बन्धित संयुक्त सबिव/प्षत्िव द्वारा मासिक आधार पर उनकी पुनरीक्षा की जाती ५९09
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 4.  जबकि  संसद  सदस्यों  के  पत्रों  का  उत्तर  देने  को  उच्च  प्राथमिकता  दिए  जाने  का  हर
 प्रयास  किया  जाता  है  तो  भी  अन्तिम  उत्तर  जारी  करने  से  पहले  अधीनस्थ/सम्बद्ध  कार्यालयों  से

 सूचना  एकत्र  को  जानी  होती  कभी-कभी  उठाए  गए  मुद्दों  के  सम्बन्ध  में  अन्तमंत्रालयी  पत्र
 चर्चा  भी  की  जानी  होतीं  अतः  संसद  सदस्य  को  उत्तर  देने  के  लिए  किसी  विशिष्ट
 का  पालन  करना  कठिन  हो  जाता  है  ।

 ससद  सदस्यों  से  आ्राप्त  पन्नों  पर  कारंबाई  करने  के  लिए  कार्यालय  पद्धति  नियम  पुस्तिका  में

 किए  गए  प्रावधानों  तथा  ऐसे  पत्रों  को  बहुत  ही  शीघ्र  अम्तिम  रूप  दिए  जाने  के  लिए  उपयु कत  प्रक्रिया

 के  प्रक  के  रूप  में  सभो  मन्त्रालयों/विभागों  को  जारी  किए  गए  सामान्य  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  देखते

 हुए  इस  समय  कोई  और  अनुदेश  जारी  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता  ।

 नोसेना  को  गइतो  नोकाओं  द्वारा  मछुआरों  के  मत्स्य-जालो  का

 मष्ट  किया  जाना

 7341.  प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपां  करेगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नोसेना  की  गश्ती  नोकाओं  ने  9  1985  को  महाराष्ट्र
 के  सिन्धु  दुगं  जिले  के  मलवा  समुद्र  तट  पर  16  मछुआरों  के  मत्स्य  जालों  को  नष्ट  कर  दिया

 जिससे  उन  मछुआ»ों  को  2.50  लाख  रुपये  का  भारी  नुकसान

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  न ेइसकी  जांच  की  और

 मछुआरों  के  नुकसान  को  रिकार्ड  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  घटना  की  जांच  को  ओर

 यदि  तो  क्या  उन  मछआरों  जिन्हें  भारी  नुकसान  हुआ  पूरा  मुआवजा  दिया

 जाएग

 रक्षा  अमुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  नोसेना  के

 जलपोतों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  पाकिस्तानी  कर्मीदल  द्वारा  चलाए  जा  रहे  उस  धोਂ

 का  पता  लगायें  जो  मालवा  समुद्र  तट  पर  डूब  गया  था  और  जिसमें  तस्करी  के  माल  होने  का  संदेह

 था  ।  इस  कार्य  को  करने  के  लिए  नौसेना  के  जहाजों  ने  समुद्र  के  नीचे  तारों  का  जाल  लगा

 यहापि  इस  क्षेत्र  में मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  फो  इस  क्षेत्र  को  खाली  करने  की  स्पष्ट  चेतावनी  दे

 दी  गई  थी  फिर  सं  मछली  पकड़ ने  के  कुछ  जाल  क्षतिग्रस्त  हो  गए  हों  ।

 हाल  ही  में  राजस्व  विभाग  नेयह  सूचना  दी  कि  15  मछुबारों  ने  कस्टम

 हाउसਂ  के  पास  इस  बात  की  शिकायत  दज्ं  की  है  कि  उन्हें  2.11  लाख  रुपये  का  नुकसान  हो

 राजस्व  विभाग  ने  यह  भी  बताया  है  कि  कस्टम  प्राधिक्रारियों  ने  मामले  की  आगे  कोई  जांच

 नहीं  की  ।

 और  भारतीय  नौसेना  को  ऐसी  किसी  क्षति  को  शिकायत  प्राप्त  नहीं  यह
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 मामला  अब  इस  मन्त्रालय  के  ध्यान  में  आ  गया  है  इसलिए  इस  बारे  में  आवश्यक  छानबीन  को  जा

 रही

 ]

 विकलांगों  के  लिए  आरक्षण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  विकलांग  व्यक्षियों  क ेलिए  सरकारी  नौकरियों  में  3

 प्रतिशत  आरक्षण  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  विभागीय  पदोन्‍नतियों  में  भो  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए

 3  प्रतिशत  आरक्षण  की  व्यवस्था  की

 यदि  तो  क्या  विकलांग  व्यक्तियों  को  ये  सुविधाएं  नहीं  दी  जा  रही  और
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  जो  हां

 से  समूह  और  पदों  में  विकलांगों  के  लिए  आरक्षण  सोधोी  भर्ती  वाले

 पदों  के  सम्बन्ध  में  है  विभागीय  पदान्‍नतियों  में  कोई  आरक्षण  नहीं  विभागीय  पदोन्‍्नतियों  के  लिए
 विकलांग  व्यक्षिययों  सामान्य  व्यक्तियों  के  साथ  हो  योग्यता  के  आधार  पर  विश्वार

 जाता  है  ।

 तट  रक्षक  कामिकों  में  अनुशासन  लाग  करना

 7343.  भ्रो  डो०  पी०  जवेमा  :

 श्री  आर०  एस०  माने  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 तट  रक्षक  पोत  के  कम  चारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यबाही  को  गई  है  जिन्होंने  हाल  हो  में

 पूर्वी  तट  पर  भारतीय  मत्स्य  पोतों  को  परेशान  किया  था  और  उन  पर  हमला  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  मछली  पोतों  की  तुना  में  तट  रक्षकों  की  असंयर्मित
 विधियों  की  जानकारी  पहले  ही  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई

 यदि  तो  तट  रक्षक  अधिकारियों  द्वारा  इस  प्रकार  को  गेर  कामूनो  गतिविधियों  को

 रोकने  में  असमर्थ  होने  के  कया  कारण

 क्‍या  दोषो  नाथिक  दल  के  उत्तरदायी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  कायंबराही  की  गई
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 तट  रक्षक  कार्मिकों  में  अनुशासन  लागू  करने  ओर  बेहतर  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  किए  यए
 उपायों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  तट  रक्षक

 पोत  द्वारा  2-2-1986  को  भारतीय  मत्स्य  जालपोत  में  गोलीबारी  की  घटना  की  जांच

 करने  ओर  इसको  जिम्मेदारी  निर्धारित  करने  के  लिए  गठित  जांच  बोडं  इस  निथ्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि

 तट  रक्षक  पोत  के  कमांडिग  अफसर  को  अग्नास्त्रों  के  इस्तेमाल  का  सहारा  इसलिए  लेना  पड़ा  क्योंकि

 मध्स्य  जालपोत  ने  रुक  जाने  भो८निरीक्षण  करने  के  बारे  में  उनके  अनुरोधों  की  अवहेलना  की  थी  ।  यह
 गोलीबारी  चेतावनी  के  रूप  में  की  गई  थी  ताकि  पोत  की  रुक  ज।ने  के  लिए  कारगर  अनुरोध  किया

 जा  सके  ।  यह  घटना  तट  रक्षक  पोत  के  कमांडिंग  की  तरफ  से  स्थिति  का  सही  अन्दाजा  न

 लगाए  जाने  ओर  तट  रक्षक  पोत  के  कहने  पर  भारतीय  मत्स्य  जालपोत  को  ओर  से  स्थिति  को

 तेस्परता  और  जानकारी  को  कमी  के  कारण  घटी  है  ।  तट  रक्षक  पोत  के  कमार्डिग

 अफसर  के  विरुद्ध  उनके  गलत  निर्णय  के  लिए  उनकी  भत्संना  किए  जाने  का  भ्रस्ताव  है  ।

 नही  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गोलोबारो  की  घटना  में  सम्मिलित  तट  रक्षक  पोत  के  कमांडिंग  अफसर  को  भर्त्सना

 किए  जाने का  विचार  है  ।

 (8)  (i)  मत्स्य  पोतों  को  जांच  और  तट  रक्षक  पोतों  द्वारा  बल  ओर  हथियारो ंका  क्रमिक
 प्रयोग  करने  के  बारे  में  विस्तृत  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  जा  रहे

 (9)  इस  तरह  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  तट  रक्षक  प्राधिकारियों
 ओर  भारतीय  संध  के  बीच  पारस्परिक  हित  में  सम्बन्धित  पहलुओं  पर
 बिमश  करने  के  लिए  समय-समय  पर  बंठक॑  आयोजित  की  जाएंगी  ।  एक  ऐसी  बैठक
 विशाखापत्तनम  में  20-3-1986  को  पहले  ही  भायोजित  की  जा  चुकी

 विदेशी  अधिकारियों  के  साथ  बातालाप  करने  के  लिए  हिन्दो  का  प्रयोग

 7344.  भ्रो  पो०  कुलनदईबेल  :  बया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  को  विदेशी  अधिकारियों  के
 साथ  बातचीत  करते  समय  हिन्दी  का  प्रयोग  करने  के  लिये  कोई  पत्र  भेजा  गया

 कया  उन  दैशों  में  जहां  हिन्दी  का  व्यवहारिक  ज्ञान  प्राप्त  भाषान्तरकार  होते
 भाषाम्तर  को  सुविधाओं  के  लिये  कोई  प्रावधान  किया  गया

 यदि  तो  क्या  देश  में  अन्य  भाषाओं  के  लिए  ऐसा  प्र।बधान  किया  जा  सकता
 और

 यदि  तो  केवल  हिन्दी  के  पक्ष  में  दृष्टिकोण  अपनाये  जाने  के  क्या  कारण

 °$3
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 मानव  संप्ताधन  विकास  तथा  गह  मंत्रों  पी०  बी  ०  मरथिह  राध  $)  हां  ।

 से  विदेश  मंत्रालय  के  अनुसार  भारत-आस्थानी  दुभाषिए  आमतौर  पर  अग्रेजी  से

 स्थानीय  भाषा  ओर  स्थानीय  भाषा  से  अंग्रेजी  में  अनुवाद  करते  आवश्यकतानुसार  भाषान्तर  की

 सुविधाएं  हिन्दी  में  भी  की  सकती  हैं  ।  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  हिन्दी  और  अप्रेजी  भाषाओं  का  ही
 प्रयोग  करती  इसलिए  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  भाषान्तर  की  सुविधाओं  की  आवश्यकता

 नहों  है  ।

 अशोक  दिल्ली  में  अग्तिकांड

 7345.  भ्रो  काली  प्रसाद  पंडिय  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 1986  में  अशोक  बिद्दार  दिल्ली  में  विध्व॑ंत्षकारी  आननिकांड  में  हताहुत  हुए
 लोगों  को  अब  तक  की  कुल  संख्या  कितनो

 इस  अग्निकांड  के  कया  कारण  थे  ओर  इसके  लिए  किन  व्यक्तियों  को  जिम्मेबार  ठहराया
 गया  भोर

 क्या  सरकार  ने  इस  दुघंटना  के  बारे  में  जांच  पूरी  कर  ली  है  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  बया  हे  ओर  यदि  तो  इसके  कब  तक  पूरा  होन  सम्भावना  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  ओर  गृह  मन्त्रालय  भें  राज्य  मन्त्री  निवास
 :  इस  अग्निकांड  में  26  व्यक्तियों  के  भारे  जाने  भर  90  व्यक्तियों  के  घायल  होने  की

 सूचना  मिली

 आग  लगने  के  सहो  कारण  का  अभी  तक  पता  नहीं  लगा  अशोक  विहार  थाने  में
 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  330/338,  के  तहत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है  और
 जांच  की  जा  रही  है  ।  इस  बारे  में  $  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  जिनके  नाम  हैं  :  (i)
 जे०  एन०  मलिक  (ii)  बोनू  (iii)  (iv)  अरुण  ओर  मटरू  मामले  की  जांच
 की  जा  रही

 इस  मामले  में  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  किए  जाने  के  आदेश  दिये  गए  थे  जिसके  विचाराथ्थ
 विषय  इस  प्रकार  थे  :

 (i)  भग्तिकांड  के  कारणों  का  पता

 |  कितने  लोगों  को  जानें  गई  ओर  कितने  लोगों  को  चोटे

 (iii)  अग्तिशमन  ओर  बचाव  के  साधनों  को  पर्याप्तता  तथा  अग्निकाण्ड  से  पीड़ितों  को  दी  गई
 डाक्टरों  सहायता  का  पता

 (iv)  यह  विचार  करना  कि  कया  सार्वजनिक  तथा  निजो  उत्सबों  में  लगाने  वाले
 शामियानों  के  निर्माण  के  लिए  सिथेटिक  सामग्री  जेसे  ज्यलनशोल  पदार्थों  के  प्रयोग  के

 लिए  आज्ञा  प्रदान  की
 जाए  अथवा
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 (५)  ब्तमान  नियामक  व्यवस्था  को  कमियों  का  पता  लगाना  ओर  ऐसे  पण्डाल/शामियानों  के

 लगने  में  पर्याप्त  भगिन  सुरक्षा  जैसे  शामियानों  का  उचित  बाहर  जाने

 के  काफी  रास्ते  पर्याप्त  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  को  सुनिश्चित  करने  के  बारे  में

 संशोधनों  का  सुझाव  और

 कोई  अन्य  उपचारी  उपायों  का  सुझाव  देना  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  दुघंटना  न  घट

 सके  ।

 मजिस्ट्रेट  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  दिल्‍ली  प्रशासन  के  विचाराधीन

 मंत्रालय  के  विभिन्‍न  विभागों/निवेशालयों  में  एक  समान  भर्ती  सियम

 (०
 1346.  भरी  अजप  मशरान  :  क्या  रक्षा  मम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  विभिन्‍न  विभागों/निदेशालयों  भादि  में  श्रेणी

 और  के  पदों  के  लिए  एक  समान  भर्ती  नियम

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  विभागों  में  एक  ही  श्रेणी  करंचारियों  उदाहरणार्थ
 सस्‍्टोरकीपरों  के  लिए  संवर्ग  ढ़ांचा/पदोन्‍नति  के  अवसर  भिन्न-भिन्न  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचा  रात्मक
 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  नहीं  ।

 हां  ।

 सुरक्षा  मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्‍न  स्थापनाओं  स्टोरकीपरों  अनेक  श्रेणी  के
 चारियों  के  लिए  संवर्ग  ढांचा/पदोननति  के  प्रत्येक  स्थापना  की  संगठतार्मक  आवश्यकताओं  पर
 निर्भर  करते  इसलिए  किसी  सुधारात्मक  उपाय  की  आवश्यकता  नहीं  फिर  जहां  आवश्यक

 उनमें  परिवर्तन  करने  के  लिए  समय-समय  पर  विभिन्‍न  काडरों  की  समौक्षा  की  जाती  है  ।

 शओलीलंका  में  नोसमिक  अडशा  बनाने  के  लिए  अपरोका  के  प्रयास

 7347.  थी  अमर  राय  प्रधात  :  क्‍या  विवेज्ञ  धग्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  श्रीलंका  में  नौरैनिक  अड्डा  बनाने  और

 हिन्द  महासागर  का  सैनिकीकरण  करने  के  लिये  श्रीलंका  की  स्थिति  का  लाभ  उठा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  समत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  के०  आर०  :  सरकार  को  हस  आशय
 की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  कि  श्रीलंका  सरकार  अपने  बन्दरगाहों  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को

 $5
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 नौसनिक  अड॒डे  को  सुविधाएं  देने  के
 लिए  सहमत  हो  गयी  श्रीलंका  सरकार  कोलम्बो

 अन्दरगाह  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  नौसेना  के  जहाजों  को  कुछ  समय  के  लिए  टहरने  और  बहां
 आराम  करने  तथा  मनोरंजन  के  लिए  प्रवेश  की  अतुमति  देने  पर  सहमत  हो  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गम्भीर  अपराध  के  सासलों  से  निपटने  के  लिए  पृथक  कक्ष

 7348.  भ्री  बनवारी  लाल  पुरोहित
 :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने सरकार  से  गम्भीर  अपराध  के  मामलों  से  निपटने  के

 जो  कि  इस  समय  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  विपटाए  जा  रहे  एक  पृथक  कक्ष  बनाने का  अनुरोध

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  का  पृथक  कक्ष  कब  तक  बताने  का  विचार  है  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा
 गम्भीर  अपराधों  के  मामलों  को  किस  सीमा  तक  तत्परता  से  निपटाया  जा  सकेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पी०

 तथा  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  का  कार्य-अध्ययन  वित्त  मन्त्रालय  के  कर्मचारी  निरीक्षक

 एकक  द्वारा  किया  जा  रहा  केन्द्रीय  अन्वेधण  ब्यूरो  के  लिए  यदि  अतिरिक्त  कमंचारियों  की  कोई
 आवश्यकता  हुई  तो  उसके  बारे  में  का्यं-अध्ययन  की  रिपोर्ट  से  ही  पता  चल  सकेगा  ।  बे  न्द्रोय  अन्वेशन

 ब्यूरो  के  प्रस्ताव  पर  कार्य  अध्ययन  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर
 आवश्यक  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 स्मेक  की  लत  को  रोकने  के  उपाय

 7349,  भ्री  कमला  प्रसाद  क्या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  वर्षों  पहले  शायद  ही  किसी  ने  स्मेक  के  बारे  में  सुना  होगा
 लेकिन  आज  यह  प्रमुख  समस्या  बन  मई  और|

 यदि  तो  गत  12  महीनों  में  महीनेवार  और  स्मेक  की  लत  के  कारण

 कितने  लोगों  की  मृत्यु  हुई

 कल्पाण  सम्त्रालय  में  उप  सन्‍्ती  गिरिधर  और  इस  तरह  का

 कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  चुने  हुए  विश्वविद्यालयों/केन्द्रों  में  एक  नमूना  सर्वेक्षण

 प्रायोजित  किया  गया  है|  सर्वेक्षण  )986  के  मध्य  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 इलेक्ट्रालिकस  में  तकनोकी  जनदाक्ति  का  अभाव

 7350.  भी  प्रताप  भानु  धार्मा  :  क्या  प्रधान  भन्‍्त्ी  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे
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 क्‍या  एक  अध्ययन  के  अनुसार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इलेक्ट्रामिक्स  और

 कम्प्यटर  के  क्षेत्रों  में  अपेक्षित  तकनीकी  जनशक्ति  का  भाव  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  जनशक्ति  को  प्रशिक्षित  और  विकसित  करने  के  लिए
 सरकार  का  कया  प्रभावशाली  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विधान  ओर  प्रौद्योगिकी  सम्त्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  हलक्ट्रानिकी  और
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बो०  :  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग
 ने  तकनीकी  जनशक्ति  की  कमी  को  पूरा  करते  के  लिए  विभिन्‍त  कार्यक्रमों  का  पता  लगाया  इनमें
 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 ()  इहलेक्ट्रानिकी  जनशक्ति  विकास  का

 (#)  इलेक्ट्रानिकी  के  शिक्षण  के  अनुप्रयोगों  से  सम्बन्धित  तथा

 हु  (iii)  खासकर  कम्प्यूटर  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  से सम्बन्धित  जनशक्ति  का  विकास  ।

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग/मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  और
 रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  अनेक  क  थ॑ं  क्रम  शुरू  किए  हैं  ।  मुख्य
 कार्यक्रमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :---

 ()  अनुप्रयोगों  में  एक  वर्षीय  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  सी०  ए०  )

 कम्प्यूटर  अनप्रयोगों  में  डेढ़  वर्षीय  पॉलिटेकनिकोत्त  र  डिप्लोमा  सी०

 (iii)  कम्प्यूटर  अनुप्योगों  में  हिन्दी  माध्यम  से  डेढ़  वर्षीय  रनातकोत्तर  डिप्लोमा  ।

 (iv)  बी  ०  टेक

 (२)  एम०  टेक०

 (vi)  कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  तीन  वर्षीय  स्नातकोत्त  र  डिप्लोमा  सी०

 व्यवसाय  उन्मुष्  पाठ्यक्रम  ।

 इलेक्ट्रानिकी  में  विज्ञान  निष्णात्‌

 (४)  सविस  तकनीशियनों  की  जोरदार  योजना  ।

 उपर्युक्त  कार्यक्रमों  को  विभिन्‍न  औद्योगिक  प्रशिक्षण
 बादि  में  पहले  से  ही

 चलाया  जा  रहा  है  ओर  आगामी  वर्षों  में  इसका  विस्तार  और  अधिक  केन्द्रों  में
 किया

 उपर्युक्त  के  इलेक्ट्रानिकी  विश्वाग  ने  सतत  शिक्षक  ब्रम्प्यूटर  इंजीनियरी/अनुरक्षण
 में  डिप्लोमा  तथा  शिक्षकों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  सहायता  प्रदान  की

 ४7



 लिखित  उत्तर  23  1986

 निम्तलिखित  क्षेत्रों  मे ंशेक्षणिक  संस्थानों  को  अनुसंधान  तथा  विकास  की  परियोजनाएं  शुरू

 करने  तथा  जनशक्ति  को  प्रशिक्षित  करने  और  उनका  विकाप्त  करने  के  लिए  विशिष्ट  अल्प-कालीन

 एवं  दीघं  कालीन  पाठ्यक्रम  चलाने  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती

 (i)  नौवहन  इलेक्ट्रानिको

 (४)  अन्तर्जलोय  इलेक्ट्रानिकी

 (ii)  सक्ष्म  तरंग

 (iv)  सूक्ष्म  इलेक्ट्रानिकी

 (५)  एल०  एस०  आई०  डिजाइन

 (yi)  सामप्री  विकास  तथा  उतके  गुणधर्ं  का  लक्षण  निर्धारण  ।

 चूंकि  आमतौर  पर  शिक्षा  ओर  खासतौर  पर  तकनीकी  शिक्षा  का  दायित्व  मुख्यतः  राज्य

 सरकारों  का  और  कुछ  हद  तक  केन्द्र  सरकार  के  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  तथा श्रम  मम्त्रालय

 का  अतः  इलेक्ट्रानिको  विभाग  ने  उपर्युक्त  कार्यक्रमों  के  बारे  में  14  1985  को  आयोजित

 बैठक  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशामनों  तथा  संबद्ध  केन्द्रीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 और  श्रम  मंत्रालय  के  साथ  चर्चा  की  ।  इस  बेठक  में  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से

 किया  गया  कि  वे  जनशक्ति  की  आवश्यकता  के  क्षेत्र  में  उपलब्ध  अन्तराल  को  दूर  करने  के  लिए
 जो  रदार  कार्यक्रम  तैयार

 उपर्यक्त  उपायों  के  फलस्वरूप  इलेक्ट्रानिको  के  क्षेत्र  में  तकनीकी  जनशक्ति  की  आवश्यकता

 प्री  होने  की  सम्भावना  है  ।

 ह ैकी
 |

 कृत्रिम  अंगों  की  आवश्यकता

 1351.  भी  हरीश  शावत  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोई  अनुमान  लगाया  है  कि  देश  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  प्रतिवर्ष

 कुल  कितने  कृत्रिम  अंगों  की  आवश्यकता  होती

 बदि  तो  उनके  लिए  कितने  क्त्रिम  अंगों  की  आवश्यकता

 क्‍या  आवश्यकता  के  अनुसार  क्षत्रिम  अंग  सप्लाई  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का

 विचार  है
 ? हम

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गिरिधर  :  से  यह  अनुमान  है  कि

 प्रति  वर्ष  लगभग  3,8  लाख  व्यक्ति  अस्थि  विकलांग  हो  जाते  जिन्हें  विभिन्‍न  सहायक  यन्त्रों  ओर

 उपकरणों  को  जरूरत  हो  सकती  कृत्रिम  अंगों  को  मांग  तब  होती  जब  वे  कृत्रिम  अंग  फिट

 58
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 करने  वाले  केन्द्रों  में  जाते  क्योंकि  अंग  लगाने  में  प्रशिक्षित  स्टाफ  तथा  उपकरणों  की  आवश्यकता

 होती  केन्द्रों  की मांग  आवश्यकतानुसार  पूरी  की  जा  रही  है  ।

 ]

 बहुमंजिले  भवनों  में  अग्ति  सुरक्षा  व्यवस्था के

 7352.  श्री  सुभाष  यादव  :

 क्री  सत्पनद्र  नारायण  सिह  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  5  1986  के  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित  इस
 आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया:है,  कि  नई  दिल्ली  में  195  बहुमंजिले  भवनों  में  आग  से

 सुरक्षा  की  व्यवस्था  उतनी  हो  अपर्याप्त  है  जितनी  गोपाल  टावसं  में

 क्‍या  सरकार  ने  राजधानो  में  बहुमंजिले  भवनों  में  अग्नि-सुरक्षा  के  उपाय  किए
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मत्रालय  के  राज्य  मत्री  ओर  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  तिवास  :
 जी  हां  ।

 और  भवन  उप-विधि  1983  में  यह  अनिवायं  है  कि  मुख्य  अग्निशमन  अधिकारी  से

 अग्नि  की  रोकथाम  तथा  अग्नि  सुरक्षा  के  लिए  की  गई  व्यवस्था  को  प्रमाणित  करते  हुए  अनार्पातति
 पत्र  प्राप्त  किया  जाए  मालिकों/दखलदारों  को  1983  से  पहले  निर्मित  ऊचे  भवनों  म  अग्नि

 सुरक्षा  उपायों  को  अपनाने  ओर  सुरक्षा  के  साधनों  की  व्यवस्था  करने  का  सुझाव  दिया  गया

 अनुपालन  को  लागू  करने  के  लिए  संसद  के  घालू  सत्र  के  दोरान  अग्नि  की  रोकथाम  तथा  अग्नि  सुरक्षा
 के  लिए  एक  विधायन  पुरःस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  दिल्‍ली  अग्नि  शमन  सेवा  को  अग्नि

 से  बचाव  के  प्रति  असुरक्षित  ऊंचे  भवनों  के  मालिकों/दखलदारों  के  विरुद्ध  कारंवाई  करने  को  शक्ति
 प्राप्त  होगी  ।

 कार्बेट  नेशनल  पाक

 7353.  श्रीमती  माधुरों  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  कार्बेट  नेशनल  जो  प्राकृतिक  सौंदयय  और  विविध

 वन्य  जीवन  की  दृष्टि  से  उत्कृष्ट  पर  कालागढ़  स्थित  राम-गंगा  बहु-प्रयोजनीय  जल-विद्युत
 परियोजना  बांध  का  कुप्रभाव  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  गया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  लिय।उरंहभान

 कालागढ़  में  राम  गंगा  बहुउद  शीय  पन-बिजली  परियोजना  बांध  के  कारण  पाक॑  के

 निलले  क्षेत्र  का  बड़ा  भाग  डूब  गया  इस  कारण  पहले  से  रह  रहीं  कई  वन्य-प्राणियों  की  प्रजातियां

 इस  क्षेत्र  से  बाहर  खदेड़  दी  गई  पाढ़ा  और  विशेष  रूप  से  प्रभावित  हुए
 हैं  जोकि  घाप्त  वाले  क्षेत्र  में  रहना  पसन्द  करते  हैं  जोकि  डब  गया  है  और  जिनका  पाक  में  पसन्द  किए
 जाने  वाला  वासस्थल  क्षेत्र  इस  प्रकार  कम  हो  गया  है  ।  बांध  और  जलाशय  ने  माहशीर  मछली  और

 हाथी  की  प्रवासी  प्रतिविधियां  भी  प्रभावित  हुई  हैं  ।  दूसरी  ओर  बांध  के  बनने  के कारण  जो  झील  बनी

 है  उससे  मगरमच्छ  ओर  जल-पक्षियों  सहित  जलीय  बलन्यप्राणियों  को  सहायता
 मिली

 झील  दस  वर्ष  से  भी
 अधिक  पहले  बन  गई  थी  और  इस  विषय  में  अधिक  कुछ  किया

 जाना  सम्भव  नहीं  पाक  को  सीमा  को  ओर  बिस्तृत  कर  दिया  गया  है  ओर  बेहतर  सुरक्षा
 भौर  वास-स्थल  प्रबन्ध  के  कारण  प्राणिजात  को  विभिन्‍न  प्रजातियों  के  लिए  अपने  को  बढ़ाना  तथा

 राष्ट्रीय  पाक  में  ऐसे  क्षेत्रों  में  प्रवेश  करना  सम्भव  होगा  जहां  कि  अब  तक  बन्यप्राणियों  की  संख्या

 कम  थी  ।

 भोसम/मानसन  का  पूर्वानुमान

 7354.  प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :  या  श्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मोसम/मानसून  के  पूर्वानुमान  ओर  रबी  की  फसल  के  दोरान  होने
 बाली  वर्षा  के  इस  समय  प्रयोग  में  लाई  जा  रही  प्रौद्योगिकी  कि  यह  कृषि  योजना  के  लिए
 कितनी  विश्वततनीय  और  संगत  और  देश  में  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  उपचा  रात्मक
 उपाय  करने  के  कोई  समीक्षा  को  ओर

 यदि  तो  यदि  कोई  कमियां  हैं  तो  वे  क्‍या  हैं  ओर  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में

 उपयुक्त  पूर्वानुमान  के  लिए  उन्नत  भ्रोद्योगिक  पर  आधारित  तकनीक  का  विकास  करने  के  लिए  कया

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको  और
 अंतरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  जी  हां  ।

 इस  समय  अल्पकालिक  पूर्वानुमानों  (1-2  की  यथाथ्थता  80  प्रतिशत  जबकि

 विस्तृत  क्षेत्रों  क ेलिए  दीघंकालिक  पूर्वानुमानों  और  के  सम्बन्ध  में  यथाथथंता  70
 प्रतिशत  ¢  ।  यथाथ्थंता  का  स्तर  सुधारने  के  काफी  अनुसन्धान  प्रयास  किए  जा  रहे  मौसम

 पूर्वानुमान  को  सुधारने  तथा  इसके  परास  को  बढ़ाने  तथा  सम्पूर्ण  देश  में  कृषि  नियोजन  और

 कलापों  में  इसके  अनुप्रयोग  के  लिए  कृषि  मौसम  विज्ञान  सम्बन्धी  सेवा  १९  एक  प्रौद्योगिकी  मिशन

 तैयार  किया  गया  है  ।  इस  मिशन  के  मध्यम  अवधि  पूर्वानुमानों  (7  से  10  दिन  के

 लिए  तकनोके  भी  विकसित  को  यह  मिशन  इस  समय  सक्तिय  रूप  से  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ।
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 जप  आधा»  afas लोगो ंभय

 लम्मिल  लोगों  का  स्विटजरलेंध्ड  से  निकाला

 7356.  भ्रो  बज  मोहन  महन्तो  :  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्विटजरलंण्ड  को  सरकार  ने  सेकड़ों  तमिल  लोगों  को  बहां  से

 निकाल  कर  श्रीलंका  भेजने  का  निर्णय  लिया  जहां  राजनैतिक  स्थिति  इतनी  तनावपूर्ण  है  कि  उनकी

 सुरक्षा  को  खतरा

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  इस  मामले  को  स्विटजरलेण्ड  सरकार  के  साथ  उठाया

 यदि  तो  उसको  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  ऐसो  रिपोर्ट  मिली  थीं

 कि  स्विटजरलेंण्ड  की  सरकार  ने  अभी  हाल  में  यह  निणंय  लिया  है  कि  श्रीलंका  में  तमिल  समुदाय  अब
 उत्पीड़ितਂ  नहों  ह ैऔर  इसलिए  उन  तमिलों  को  जिन्होंने  स्विटजरलंण्ड  में  शरण  मांगी

 वापस  स्वदेश  भेजने  में  कोई  खतरा  नहीं  है  ।

 भारत  सरकार  ने  पहले  तो  इस  मामले  को  स्थिटनरलंण्ड  के  विदेश  मंत्रालय  के  साथ
 उठाया  ओर  बाद  में  विदेश  मन्त्री  ने  इस  विषय  को  स्विटजरलंण्ड  के  बिदेश  मन्‍्त्री  के  साथ  2

 1986  को  नई  दिल्‍लो  में  हुई  चर्चा  के  दौरान  उठाया  ।

 स्विटजरलण्ड  सरकार  ने  अत्र  हमें  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  तमिलों  को  श्रोलंका
 बापिस  भेजने  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  आम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  उनका  यह  प्रस्‍्ताव  है  कि

 स्विटजरलंण्ड  में  इस  समय  रह  रहे  तमिलों  से  राजनेतिक  शरण  के  लिए  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  पर  अलग

 अलग  से  बिंचार  करके  निर्णय  लिया  जाएगा  उन्होंने  यह  जानकारी  भी  दी  कि  अधिकांशतः  ये  मामले

 उन  «्यक्तियों  से  सम्बद्ध  है  सिन्‍्हंं।न  स्विटजरलेंण्ड  के  कानूनों  का  कई  तरह  से  उल्लंघन  किग्रा

 महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  वृक्षों  को कटाई  के  कारण  में  कटाव

 7357.  प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बिक्री  के  लिए  कोयला  तैयार  करने  हेतु  लकड़ी  का  प्रयोग  करंने

 वाले  ग्यापारों  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  की  पहाड़ियों  में  अन्धाघुन्ध  पेड़  काटते  हैं  जिसके  कारण

 पहाड़ियों  में  मिट्टी  का  कटाव  हो  रहा

 यदि  तो  क्या  ऐसा  करने  से  बाढ़  के  प्रकोप  के  समय  पहाड़ियां  सुरक्षित  नहीं  रहेंगी

 और  ढह  और

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करन
 का

 परा  मर्श  दिया  गया  है  कि

 की  अस्धाधुत्ध  कटाई  से  पहाड़ियों  को  ढहुने  से  बचाने  के  लिए  पर्यावरणीय  नीति  का  सस्तो  से

 पालने  किया  जा  रहा  है
 ?

 पर्यावरण  मोर  बन  संत्रालप  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहुमान  :  राज्य
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 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  के  सरकारी  वनों  में  बड़े  पैमाने  पर  वृक्षों
 की  कटाई  नहीं  हुई  लेकिन  चारकोल  तैयार  करने  के  लिए  निजी  भूमियों  में  ब॒क्षों  की  बड़े  पंमाने

 पर  कटाई  की  गई  है  जिससे  भूमि  को  भूमि  कटाव  का  खतरा  हुआ

 हां  ।

 राज्यों  को  भूस्खलन  संभावित  और  पहाड़ों  में  कटाव  वाले  तथा  नदी  घाटियों  के  आवाह
 क्षेत्रों  जिनकी  व॒क्षों  की  कटाई  से  सुरक्षा  की  आवश्यकता  का  पता  लगाने  तथा  उनमें  यथासंभव

 समय  में  उपर्युक्त  वनरोपण  के  लिए  सलाह  दो  गई

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  बिक्ृ।स

 7358.  भ्री  चित्त  महाता  :  क्या  योजना  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ग्रामीण  तथा  दूर-दराज  क्षेत्र  अब  भी  पिछड़े हैं  हालांकि  देश

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौर  से  गुजर  रहा

 यदि  तो  क्या  प्रामोण  तथा  दूर-दराज  क्षेत्रों  से  लोगों  के  नगरों  तया  महानगरों  को

 पलायन  का  एक  मुख्य  कारण  पिछड़ापन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और  यदि  नहीं  तो  ग्रामीण  तथा  दूर-दराज
 क्षेत्रों  के  पिछडे  रहने  के  उया  कारण  और

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  ये  और  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कया  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  शा  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 देश  पहाड़ी  जनजातीय  सु्षा  प्रवृत  रेगिस्तानी  क्षेत्र  आदि  जेसे  विभिन्‍न

 प्रकार  के  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  ।

 और  शहरों  ओर  महानगरीय  केन्द्रों  की  ओर  जनसंख्या  के  प्रवसन  के  लिए
 विवशता  और  आकर्षण  दोनों  उत्पादन  जिम्मेदार  हैं  ।  क्षेत्रीय  प्रसंग  के  अनुसार  कारणों  में

 भिन्‍नता

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  बहुत  से  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  हैं  जेसे--पहा ड़ो  क्षेत्र

 विकास  सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्र  विकास  रेगिस्तान  विकास  कार्य  जनजातो य  क्षेत्र

 विकास  उप-योजनाएं  ओर  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रों  के लिए  विकास  इसके  अलावा  एकीकृत

 ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजयार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 कार्यक्रम  जेसे  गरीबी  दूर  करने  के  कार्यक्रम  हैं  जो  ग्रामीण  लोगों  को  गरीबी  को  रेखा  से  ऊपर

 उठाकर  क्षेत्रों  का  पिछड़ापन  कम  करने  के  लिए  बनाए  गए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्य  क्रम  जिसमें

 प्रारम्भिक  प्रोढ़  ग्रामीण  ग्रामीण  ग्रामीण  ग्रामीण

 भूमिहीन  कामगारों  के  लिए  शहरी  गन्दी  बस्तियों  का  सुधार  और  पोषाह्ार  जैसे

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रक  शामिल  हैं  जिनका  आशय  भो  क्षेत्रों  का  पिछड़ापन  कम  करना
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 उपर्युक्त  बताए  गए  सभी  कार्यक्रमों  पर  लगातार  बल  देने  के  अलावा  अब  सातवीं  योजना  में

 रेगिस्तान  विकास  कार्यक्रम  को  100  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  कार्यक्रम  बनाया  गया  इसके
 सातवों  योजना  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  योजना  के

 करण  की  एक  साधन  के  रूप  में  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 16  6  वो  J

 इलेक्ट्रानिक्स  उच्चोग  में  रोजगार

 7359.  भरो  कुंबर  राम  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  शिक्षित  व्यक्षितयों  को  इलेक्ट्रानिक  उद्योगों

 में  रोजगार  प्रदान  करते  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्त्गंत  कितने  युवकों  को  रोजगार  दिए  जाने  की
 सम्भावना  और

 उन्हें  वहां  रोजगार  देने  के  पहले  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकों  मंत्रावय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  ओर
 अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराज  थो०  से  प्रोढ़

 श्रव्य-दृश्य  सहायक  उपकरणों  के  माध्यम  से  औपचारिक  एवं  अनौपचारिक  शिक्षा  ज॑सी
 सरकार  की  विभिन्न  योजनाओं  के  फलस्वरूप  रोजगार  के  अवसरों  के  सृजन  होने  को  सम्भावना
 इनमें  से  कुछ  कायंत्रमों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अनुरक्षण  सम्बन्धी  प्रशिक्षित  जनशक्ति  की  जरूरत  होगी  ।

 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  श्रम  मंत्रालय  के  सहयोग  से

 बी०  सी०  टेप  रिका्र  आदि  ज॑से  आम  इलेक्टानिको  उत्पादों  के  सविस  तकनीशियनों  के
 प्रशिक्षण  का  एक  जोरदार  कार्यक्रम  चलाया  है  ।

 ]

 छापामार  समस्या  के  समाधान  के  लिए  भी  लालडेंंगा  से  बातचीत

 7360.  भ्री  प्रकाश  बी  ०  पाठिल  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  मिजोरम  में  भूमिगत  छापामार  समस्या  के  समाधान  के  लिए  श्री
 लालडेंगा  से  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  क्‍या  परिणाम  रहा  ?

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अदण  और  एम०  एन०
 एफ»  के  प्रतिनिधि  मण्डल  के  साथ  अपनी  तक  बातचोत  चल  रहो  है  ।

 अआंध्र  प्रवेश  में  एक  आायुध  कारणलाना

 7361.  भी  सी०  भ्ंगा  रेड्डी  :  वया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 63



 लिखित  उत्तर  23  1986

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  विज्ञार  आन्ध्र  प्रदेश  में  एक  आयुध  कारखाना

 स्थापित  करने का  और

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आने  का  अतुमान  है  ?

 रक्षा  उत्पादन  ओर  रक्षा  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सख्ल  :  सम्भावित

 आयुध  निर्माणी  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  स्थान  बताने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सहित
 राज्य  सरकारों  को  लिखा  गया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  स्थानों  की  पेशकश  की  जिनका
 अन्य  स्थानों  के  साथ  निर्धारित  पद्धति  के  मनुसार  मुल्यांकन  किया  जाएगा  ।

 परियोजना  आदि  की  लागत  के  सम्बन्ध  में  विवरणों  को  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट
 तैयार  करते  समय  अन्तिम  रूप  दिया

 इलेक्ट्रानिक  बस्तुओं  का  उत्पादन

 7362.  भी  बो०  एस०  विजपराघवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलेक़ट्रानिक  वस्तुओं  का  वर्ष  1985-86  के  दौरान  कुल  उत्पादन  कितना  और

 वर्ष  1990  तक  कितना  उत्पादन  होने  की  सम्भावना

 इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  को  प्रति  करोड़  रुपए  के  पूंजी  निवेश  पर  रोजगार  क्षमता  कितनी
 ओर

 वे  मुख्य  क्षेत्र  कौन-से  हैं  जिनमें  इलेक्ट्रानिक  की  वस्तु  भरों  का  प्रयोग  किया  जाएगा  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको ओर
 अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  केलेण्डर  वर्ष

 1985  के  दौरान  इलेक्ट्रानिकी  का  वास्तविक  उत्पादन  2660  करोड़  रुपए  था  ।  वित्तीय
 बर्ष  1985  से  1986)  के  लिए  प्रत्याशित  उत्पादन  2820  करोड़  रुपए  हैं  ।

 वर्ष  1989-90  के  लिए  उत्पादन  लक्ष्य  10,860  करोड़  रुपए  नियत  किया
 गया है  ।

 इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  में किए  गए  प्रति  एक  करोड़  रुपए  के  पं  जी-निवेश  से  300  से
 अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिलने  की  सम्भावना

 इलेक्ट्रानिकी  का  अनुप्रयोग  मानव  प्रयास  के  सभी  क्षेत्रों  में  होता  है  जैसे  खासकर
 रक्षा  ऊर्जा  कृषि  आदि  ।

 राजधानी  में  भादक  दबाएं  पकड़ने  के  लिए  सारे  गए  छापे

 7363,  भी  सुरेश  कुरूप  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  ;
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 दिल्लो  में  मादक  दवाएं  पकड़ने  के  लिए  इस  वर्ष  कितने  छापे  मारे  गए

 इन  छापों  में  पकड़ी  गई  मादक  दवाओं  की  किस्म  और  उनकी  मात्रा  कया

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  और

 दिल्‍ली  में  मादक  दवाओं  का  धन्धा  करने  बाले  गिरोह  की  गतिविधियों  को  समाप्त
 करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  ओर  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  मिवास  :

 793. विवरण इस प्रकार है : चसं कि०ग्रा० अफीम 60.373 किशबग्रा० गांजा 392.530 कि०पग्रा० स्मेक/हिरोइन कि०पग्रा० अफीम के डोडे 29.700 कि०पग्रा० मैथाकोलन 0.850 कि०पग्रा० 784. इस सम्बन्ध में दिल्‍ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : (2) (3) (4) कुछ अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय मादक दवाओं के अवैध व्यापारियों का पता लगाया गया उन पर और अवैध व्याग़रियों से माल प्राप्त करने वाले दवाओं के अवेध विक्रेताओं पर लगातार नजर रखो जा रही है । दिल्‍ली पुलिस द्वारा स्पेशल स्टाफ और अपराध शाखा के स्वापक विरोधी विभागों के माध्यम से मादक दवाओं के अबेधघ विक्रेताओं/भादक दवाओं के अवेध व्यापारियों को पकड़ने तथा माल जब्त करने के अतिरिकत कदम उठाए गए यह अभियान जो को प्रारम्भ किया गया अभी तक जारी अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकट का सम्पर्क स्थापित किया जा रहा विशेषतया उन मामलों जिनमें अर र्राज्यीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार पाया जाता है अथवा उसका सन्देह किया जाता है । अवैध व्यापारियों/अवैघ विक्रेताओं से केटों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है । अवेध ब्यापारियों के प्रवेश/बाहर निकलने वाले स्थानों पर विशेष निगाह रखो जा रही 6$5



 लिखित  उत्तर  23  1986

 प्राणीण  क्षेत्रों  का विकास

 1364.  भ्री  के०  बो०  हांकर  गौडा  :  क्‍या  योजना  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जीवन-स्तर  में  सुधार  लाने  और  उनमें  विकास  की  गति  तेज  करने

 के  लिए  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  अनेक  नई  योजनाएं  तंयार  की  गई  हैं  जिन्हें  अगले  वित्तीय  वर्ष  से

 शुरू  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  कार्यास्वित  करने  के  कया  कदमे

 उठाए  जा  रहे  ओर

 क्या  ये  योजनाएं  प्रधान  मन्त्री  के  अनेक  राज्यों  के  दौरे  और  समस्याओं  के  मोके  पर

 अध्ययन  के  बाद  दिए  गए  सुझावों  के  परिणामस्वरूप  तेयार  की  गई

 योजना  मंत्रालय  तथा  साध  और  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०के०
 से  जी  नहीं  ।  अगले  वित्तीय  वर्ष  से  शुरू  को  जाने  वाली  कोई  नई  स्क्रीम  नहीं  बनाई

 गई  है  ।

 छठी  योजना  के  दोराम  भारतोय  वृताबासों  के  लिए  खरोदो

 गई  भवन  भादि

 7365.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  भारतीय  दूताबासों  द्वारा  प्रत्येक  देश  में  खरीदी  ग़ई  अथवा  किराए  पर  ली

 गई  भवनों  अथवा  अन्य  सम्पत्ति  का  मूल्य  क्या  है  तथा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान

 प्रत्येक  के  द्वारा  अलग-अलग  कितना  किराया  दिया  गया  और

 इस  अवधि  के  दोरान  उनमें  सुधार  करने  अथवा  उनकी  मरम्मत  भादि  पर  अलग-अलग

 कितना  व्यय  क्रिया  गया  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  विदेशों  में  स्थित  हमारे
 मिशनों  द्वारा  प्रत्येक  देश  में  खरीदो  गई  भवनों  और  अन्य  सम्पत्तियों  का  मूल्य  संलग्न  विवरण

 ]  और  11  में  दिया  गया

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही
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 1980-81  से  1984-85  के  दोराम  खरोदे  गए  प्लाट

 मिशन  का  नाम  की  लागत  लाख  रुपए

 1980-81  1981-82.  1982-83.  1983-84  5

 बोन्न
 न

 न+  42.029  ना
 न

 इस्लामाबाद  का
 न  न+  ---

 कुआलासम्पुर  ता  तन  न  92.326  -+

 लिलोंग्वे  गा
 न  न  ना

 स्यूया्क  79,200  न+  ना

 99.563 42.029 92.326 कुल ; लाख रुपये । 67
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 3  1908  लिखित  उत्तर

 ]

 भारत  इलंक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  में  ठेका  भ्रम  प्रणालों

 7366.  भरी  संफव्‌बीत  चोध  कया  रक्षा  मंत्रो  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  एक  सरकारी  उद्यम  भारत  इलंबट्रानिक्स  लिमिटेड  में  ठेका  श्रम

 प्रणाली  जारी  रहने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन/शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  प्राप्त  शिकायतें  किस  प्रकार  की

 कया  सरकार  ने  अभ्यावेदत/शिकायतों  पर  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रज्ला  उत्पादम  ओर  रक्षा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  से  भारत
 हलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  सरकार  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनसार  नियमित  कमंचारियों  की  भर्ती
 करता  वहां  किसी  ठेकेदार  के  माध्यम  से  किसी  श्रमिक  को  लगाने  की  प्रणाली  नहीं
 कभी  कम्पनी  में  कुछ  ऐसे  कार्यों  के  लिए  रोजगार-सेवा  ठेका  देने  की  प्रणाली  विद्यमान  है  जिनका
 महत्वपूर्ण  कार्यों  से सीघा  संबंध  नहीं  होता  है  और  जो  अधिक  मह्तत्यपूर्ण  नहीं  होते  हैं  या  अम्थायी
 प्रकृति  के  होते  हैं  ।  कम्पती  ने  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  कि  ऐसे  कार्यों  के  लिए  ठेफ्रे  मांगते  की
 निर्धारित  पद्धति  का  सख्ती  से  पालन  किया  जाता  है  ।

 2.  1985  के  दोरान  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 पिछड़ी  जति  तथा  अल्पसंडयक  कमंचारी  कल्पाण  संघ  नई  दिल्‍ली  के  महासचिव  ने  भारत
 इलेक्ट्रातिक्स  लिमिटेड  में  ठेकेदारों

 के
 माध्यम  से  सफाई  वालों  को  भर्ती  बदले  उनकी  नियुवित  को

 नियमित  करने  के  बारे  में  गाजियाबाद  स्थित  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  के  महाप्रबंधक  को
 संबोधित  पत्र  को  एक  प्रति  भेड़ी  थी  ।  इन  पत्रों  की  एकप्रति  भारत  एलंकट्रनिक्स  लिमिटेड
 गाजियाबाद  को  आवश्यक  कार्रवाई  हेतु  भेजी  गई  ।  कम्पनी  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  पास  कम्पनी
 की  सूचियों  में  71  जेनेटर  हैं  और  फंक्टरी  के  कुछ  क्षेत्रों  में  सफाई  के  अतिरिक्त  काये  के  लिए  मैसर्स

 सुखभिया  इन्टर  प्राइजिज  को  इस  काय  के  लिए  रोजगार  ठेका  दिया  गया

 3.  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  गाजियाबाद  में  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूबित  जनजाति
 एसोसिएशन  के  महासचिव  के  पत्र  की  एक  प्रति  गुह  मंत्रालय  के  अनु:ृच्चित  जा  ति/अनुसू  बित
 जनजाति  आयोग  के  माध्यम  से  भी  प्राप्त  की  ।  कम्पनी  ने  इस  मंत्रालय  से  विचार-विमर्श  करके

 1985  में  वास्तविक  तथ्यों  के आधार  पर  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसू  बित  जनजाति  आयोग

 को  उत्तर  भेज  दिपा  था  |

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  जारो  किये  गय  पासपोर्ट

 7367,  भी  पी०  एस०  कृष्ण  अस्यर  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हु
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 1985  से  वर्ष  1986  में  आज  तक  देश  में  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए

 गए

 इस  अवधि  के  दोरान  अमरीकी  महावाणिज्य  दूत  द्वारा  अमरीका  के  लिए  कितने  वीजा

 जारी  किए

 उनमें  से  कितते  बीजा  कनर्टिक  में  रहने  वालों  के  लिए  जारो  किए  ओर

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  के  लोगों  को  बीजा  प्राप्त  करने  के  लिए  मद्रास  अथवा

 बम्बई  के  कई  घकक्‍कर  लगाने  पड़ते  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संशी  के०  आर०  :  1  1985  से  31

 1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  10,01,765  पासपोर्ट  जारी  किए

 और  विदेश  मंत्रालय  के  पास  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 बंगलौर  में  अमरीका  का  कोई  कौंसुली  कार्यालय  नहीं  है  और  अपरीका  के  लिए  वीजा

 नई  दिल्‍ली  स्थित  अमरीकी  राजदूताबास  अथवा  भारत  में  उसके  कॉसुली  कार्यालयों  से  लेता

 पड़ता

 सांपों  का  अवध  सारा  जाना

 7368,  श्रो०  के०  थी  थामस  :  क्या  प्रधान  मन्रो  यह  बताने  की  क़र॒ग  करेंगे  कि  :

 क्या  सांपों  की  खाल  के  लिए  सांपों  को  अन्धाधुन्ध  मारा  जा  रहा  और

 सांपों  के  इस  प्रकार  अन्धाघधुन्ध  मारे  जाने  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 पर्पाघरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 समय-समय  पर  सांपों  को  गुप्त  रूप  से  मारे  जाने  तथा  सांपों  को  खाल  के  व्यापार  के  कुछ
 मामले  ध्यान  में  आए  हैं  ।

 सांपों  की  सभी  प्रजातियों  की  वन्यप्राणी  1972  के  अन्तगंत
 शिकार  कर  ने  तथा  व्यापार  या  बाणिज्य  करने  पर  कानूनी  सुरक्षा  प्रदान  की  जाती  है  और  जब  सांपों
 के  गैर-कानूनो  मारे  जाने  को  घटनाओं  का  पता  चलता  है  तब  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  कानूनों
 कारवाई  की  जाती  व्यापार  के  लिए  सांपों  को  पकड़ने  हेतु  राज्य  भी  लाइसेंस  जारी  नहीं  कर  रहे

 हैं  ।  सांपों  की  सात  प्रजातियों  जिनकी  खालें  वाणिज्यिक  रूप  से  प्रमुत्र  को  वन्यप्राणी  तथा  वनस्पति
 की  सकटापन्‍न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  पर  अभिसमय  आई०  टी०  ई०  के

 के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  उनके  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  पर  सख्त
 नियन्त्रण  हैं  और  भारत  से  होने  वाला  गेर-का  नूनी  यदि  कोई  का  पता  लगाया  जा  सकता

 है  और  उसे  अन्य  जो  वन्य  प्राणी  तथा  वनस्पति  की  संकटापन्‍न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 पर  अभिप्तमय  के  सदस्य  में  पकड़ा  जा  सकता
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 पंजाब  सीमावर्तों  क्षेत्रों  ओर  बम्बई  में  तस्करी  का  साल  पकड़ा  जाता

 7369.  भी  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  के  सीमावर्तो  क्षेत्रों  और  बम्बई  में  भारी  मात्रा  में  तस्करों  का  माल  पकड़ा
 गया

 यदि  तो  पकड़े  गए  तस्करी  के  माल  की  क्षेत्र-वार  मात्रा  और  उसका  ब्योरा  बया

 और

 इस  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  ओर  एक  जनवरी  से

 31  1986  की  अवधि  के  दोरान  पंजाब  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  और  बम्बई  में  प+ड़ो  गई  तस्करी

 वस्तुओं  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 9  व्यक्ति  पंजाब  में  ओर  282  ब्यक्ति  अम्बई  में  गिरफ्तार
 किए  गए  ।

 विवरण

 पकड़ी  गई  वस्तुओं का  विवरण  पकड़ी  गई  बस्तुओं की  कीमत

 पंजाब  (1)  सोना  25,000

 (2)  घरस  16,56,000

 (3)  अफीम  1,40,000

 (4)  दबाईयों  का  पाउडर  40,000

 (5)  हिरोइन  11,00,00,000

 बम्बई  (1)  सोना  7,53,70,000

 (2)  घषड़ियां  78,66,000

 (3)  सिंथेटिक  कपड़े  2,99,10,000

 (4)  खतरनाक  दवाइयां  11,52,54,000

 (5)  मुद्रा  90,92,000

 75
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 ]

 जड़ोसा  में  आदिवासियो ंके  कल्याण  के  लिए  भाइक्रो  परियोजनाएं

 7370.  श्रो  हरिहर  सोरन  :

 भरी  राधा  कान्स  विगाल  :

 क्या  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  कितनी  माइक्रो  परियोजनाएं  श्ल  रहो

 उन  आदिम  आदिवासी  कबोले  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिए  ये  परियोजनाएं  शुरू  को

 गई

 उक्त  कायंक्रम  के  अन्तगंत  प्रत्येक  कबीले  में  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ

 पहुंचा

 ऐसी  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  गत  तोन  वर्षों  में कितनी  धमराशि  आबंटित

 की  गई  और

 (=)  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  उड़ोसा  राज्य  में  11  माइक्रो

 परियोजनाएं  चल  रही  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  राज्य  को  सप्नी  माइक्रो  परियोजनाओं  के  लिए  वर्ष

 1983-84,  3-84,  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  52.02  लाख  52.04  लाख  रुपए
 और  55.00  लाख  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  जारी  की  गई  |  मंत्रालय  द्वारा  राशियां  माइक्रो

 परियोजनावार  जारी  नहीं  की  जाती  ।

 16
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 1908  लिखित  उत्तर 3

 सध्य  प्रदेश  में  पिछड़े  थर्गों  का  उत्थान

 7371.  क्षुमारी  पुष्या  देवों  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछड़ा  वर्ग  देश  की  कुल  जनसंद्या  का  कितना  प्रतिशत

 कया  पिछड़े  वर्गों  +  उत्थान  के  बिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कोई  योजना  शुरू  को  गई
 और

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  मध्य  प्रदेश  में  कार्यान्वित  की  गई  ऐसी  योजना
 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  संत्रालय  में  उप  संत्रो  गिरिघर  :  भारत  के  महापंजीकार  द्वारा
 वर्ष  1981  में  जनसख्या  की  जातियार  योजनाबद्ध  गणना  शुरू  की  गई  थी  तथा  1931  में  बन्द  कर

 दी  इसलिए  1931  के  बाद  जनसंख्या  के  जातिवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  श्री  बी०  पी०  मण्डल  की  अध्यक्षता  में  अन्य  पिछड़  वर्गों  के  बारे  में  स्थापित  आयोग

 इस  घारणा  के  आघार  पर  कि  पिछली  आधी  शताब्दी  में  विभिन्‍न  समुदायों  तथा  धारमिक

 समूहों  की  जनसंख्या  वृद्धि  की  परस्पर  दर  लगभग  समान  रही  अनुमान  लगाया  है  कि  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  छोड़कर  अन्य  पिछड़े  वर्ग  देश  की  जनसंख्या  का  धावन

 प्रतिशत  है  ।

 अन्य  पिछड़  वर्गों  की  कोई  केन्द्रीय  सूची  नहीं  है,न  ही  अन्य  एिछड़  वर्गों  के  उत्थान  के

 लिए  कोई  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  गई  कुछ  राज्य  सरकारों  की  अन्य  पिछड़े  वर्गों
 की  अपनी  सूची  है  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  उन्होंने  अपनी  कल्याणकारी  योजनाएं  शुरू

 री  हैं  । 8

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कम्प्यूटरों  का  लिर्माण  कर  में  के  लिए  विदेशी  सहयोग

 7372.  श्री  वहशावम्तराव  भड़ाख  पाटिल  :  क्या  प्रधाम  संजत्रो  यह  बताने  की  ढूपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  32  मेगावाइट  कम्प्यूटरों  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग के  प्रस्तावों

 को  स्वोकृति  दे  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  प्रत्येक  मामले  में
 साम्यपूंजी  को  भागीदारी

 को  प्रतिशतता  क्‍या  ओर

 निर्माण  सम्बन्धी  कार्यक्रम  क्या

 विज्ञान  और  प्रोधोगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाण्‌  इलेश्ट्रातिको  ओर

 मंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  पिवराज  बी०  :  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  32

 79
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 मेगावा इट  के  कम्प्यूटरों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  किसी  भी  विदेशी  सहयोग  के  प्रस्ताव  को  अनुमोदन
 नहीं  प्रदान  किया  सरकार  ने  विदेशी  सहयोग  से  32  बिट  या  उससे  ऊपर  की  लम्बाई  के

 शब्द  के  कम्प्यूटरों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  दो  प्रस्तावों  बर  विचार  किया  है  ।

 मंसस  इलेक्ट्रॉनिक्स  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  (६०  सी०  आई०  के

 बड़ें  आकार  के  कम्प्यूटरों  शब्द  की  लम्बाई  60  बिट  के  विनिर्माण  के  लिए  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  की  मंससं  कन्ट्रोल  डेटा  इण्डो  एशिया  कम्पनी  के  साथ  तथा  सुपर  मिनी  कम्प्यूटरों  की

 लम्बाई  32  के  विनिर्माण  के  लिए  नावबें  को  मंससे  नोस्क  डेटा  ए०  एस०  के  साथ  विदेशी  सहयोग
 करने  का  प्रस्ताव  नइ  दोनों  मामलों  में  किसी  भी  विदेशी  साम्यापूंजी  की  सहभानिता  का  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 मंससे  कंट्रोल  डेटा  के साथ  शुरू  किए  ज.ने  वाले  कार्यक्रम  के  अम्तग्रेंत  साइबर  80/

 810  तथा  830  के  रेंज  की  प्रणालियों  का  विनिर्माण  किया  जाएगा  तथा  ई०  सी०  आई०  एल०  का

 विचार  अगले  पांच  वर्षों  में  लगभग  ऐसी  350  प्रणालियों  के  विनिर्माण  करने  का  है  ।

 मंससे  नोस्क  डेटा  के  साथ  कार्यक्रम  अन्तगंत  शुरू  किए  जाने  वाले  एन०  डी०  580/550/

 560  तथा  :10  रेंज  को  प्रणालियों  का  विनिर्माण  किया  जाएगा  तथा  ई०  स्रो०  आई०  एल०  का

 विचार  अगले  पांच  वर्षों  क ेलिए  ऐसो  250  प्रणालियों  के  विनिर्माण  करने  का

 कुटिया  करधास  परिवारों  के  कल्पाण  के  लिए  योजनाएं

 7373.  श्री  राधाकारत  डिगाल  :  क्‍या  कहपाण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  में  फूलबानों  तथा  अस्य  आदिवासी  जिलों  में  रहने  वाले  कुटिया
 कन्धास  परिवारों  की  संख्या  का  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  अन्तिम  जनगणना  के  अनुसार  उनको  जनसंख्या  कितनी  और  यह

 अनुमान कब  लगाया  गया

 माइक्रो  परियोजनाओं  और  के-द्र  द्वारा  प्रयोजित  अन्य  योजनाओं  के  माध्यम  से  उनके

 उत्थान  के  लिए  कौन-कौन  सी  योजनाएं  कार्यान्वयनाधीन  और

 उन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  जहां  कुटिया  कन्धाव  लोग  रहते  उठाए  गए  तथा

 उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 फल्पाण  मंत्रालय  में  मंत्री  गिरिधर  :  राज्य  सरकार  ने  1981  में

 कोरापुट  जिले  में  2101  तथा  फूलबानी  जिले  में  3835  कुटिषया  कन्धास  जनसंख्या  का  अनुमान
 लगाया  है  ।

 च्‌  के  कुटिया  कन्धा  मुख्य  कन्धा  समूह  का  एक  उपवर्ग  इसलिए  कुटिया  कन्धास  की

 जनसंस्या  की  अलग  से  जनगणना  उपसब्ध  नहीं

 तथा  विभिस्न  क्षेत्रों
 क ेतहत  आम  ढत्पस्‍्त  करने  तथा  परिवारों  के  हित  के

 80
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 आध्िक  विकास  योजनाएं  शुरू  की  गईं  और  1985  तक  इनसे  665  परिवारों  को  लाभ
 राज्य  सरकार  का  सातवीं  योजना  के  दोरान  व्यक्तिगत  परिवार  लाभ  योजना  के  तहत

 योजना  क्षेत्र  में  रहने  वाले  आदिम  जनजाति  समूहों  के  सभी  परिवारों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 है  ।  परियोजना  क्षेत्र  मे ंसडक  विपणन  सिंचाई  पेय  जल  स्वास्थ्य
 तथा  शिक्षा  सुविधाओं  का  भी  विकास  किया  जाएगा  ।

 गर्भ  निरोधक  टोका

 7374.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  यया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  क्‍या

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षण  विज्ञान  संस्थान  में  गर्भ  निरोधक  टीके  का  विकास  करने  के  लिए  विदेशों  से  प्राप्त

 हुई  वित्तीय  और  तकनीकी  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  इलेक्ट्रानिकों  और
 अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  गर्भ  निरोधक  टीकों  के  विकास
 का  काय्य  अथिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  आई०  आई०  एम०  दिल्‍ली  में  1976
 में  आरम्भ  किया  गया  था  ओर  इस  कार्य  के  लिए  इस  संस्थान  ने  विदेशों  से  अनुसंधान  अनुदान  प्राप्त

 किए  ।  1983  में  इप  परियोजना  को  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  विज्ञान  संस्थान  आई०आई०  )
 नई  दिल्‍ली  को  स्थानान्तरित  किए  जाने  के  पश्चात्‌  विदेशी  अनुसंघान  अनुदान  का  उपयोग  एन७  आई०
 आई०  द्वारा  किया  जा  रहा

 2.  1975  से  1986  तक
 प्राप्त  हुई  अनुदान  की  कुल  राशि  नोचे  दी  गई  है

 (1)  इृण्टरनेशनल  डिवेल्पमेंट  रिसर्च  88.58  लाख  रुपए
 कनाडा  से  प्राप्त  अनुसंधान  अनुदान

 (2)  रॉकफेलर  न्यूयाक  से  प्राप्त  20.00  लाख  रुपए

 अनुसंधान  अनुदान  नि  nn

 कुल  :  108.58  लाख  रुपए

 कुल  108.58  लाख  रुपए  की  अनुदान  राशि  में  से  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  संस्थान
 आई०

 ने  1983  तक़  लगभग  59,27  लाख  रुपएं  के  अनुदान  का  उपयोग  किया  शेष
 का  उपयोग  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  आई०  आई०  एम०  एस०  )  द्वारा  पहले  ही
 किया  जा  चुका

 था  ।

 राष्ट्रीय  भूमि  प्रयोग  ओर  परतों  भूमि  विकास  परिषद्‌
 धरा  तेयार  को  गई  कार्य  योजना

 7375.  डा०  बी०  एल०  दोौलेश  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  भूमि  प्रयोग  और  परती  भूमि  विकास  परिषद्‌  ने  1986  में  हुई  अपनी

 पहली  बैठक  में  जो  कार्य  योजना  तैयार  की  है  उसकी  विस्तृत  रूपरेखा  कया

 /  81
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 चालू  वर्ष  में  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  परती  भूमि  का  उपज्ञाऊ  बनाने  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  किया  गया
 और

 ः  ह

 सका  पंजीमत  परिव्यय
 क्या  है  और

 और  इसके  कार्याव्वयथन  के  लिए  राज्य  संरकारों  को

 रस  सौंपी  गई  है  तो  वह  क्या

 दा  कण

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहसान
 भमि  उपयोग  एवं  परती  भभि  विकास  परिषद  ने  6  1०86

 कक

 ग्रे  सर

 अनुमोदित  कार्यकारी  योजना  की  विस्तृत  रूपरेखा  सभा-पटल

 जाती  यह  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  पर  लाग  होती
 रे

 कर

 परती  भमि  के  विकास  हेतु  राज्यवार

 गम रखे  ज  बहरहाल  इन  जक्ष्यों  में  संशोधन  किए

 986-87  के  लिए
 वृक्षारोपण  क

 रं
 ५४  |:

 :  राष्ट्रीय

 $  को  सम्पन्त  हुई  अपनी  बैठक  में

 संलग्त

 स्व

 के  रूप  में  रखी

 पंलग्त  के  रूप  में  सभा-पटल
 ने  की  सम्भावना

 पण  कार्यक्रम  हेतु  निम्नलिल्ित  स्त्रोतों  से  निधियां

 ...  शा

 का  करोड़  रुपयों  में

 1.  राज्य/संघ र घਂ  राज्य  क्षेत्रों  की  200
 योजना  निधियां

 2.  ग्रामीण-विकास  विभाग  250

 गरीबी-उन्मुलन  एवं  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम

 3.  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  50  50

 कुल  500

 कार्यक्रम  के  घटक  के  अलावा  जिसे  गेर-सरकारी  संस्थाएं  कार्यान्वित  वक्षारोपण  एवं
 परती  भूमि

 विकॉरि  जम
 तथा  राज्य  सरकारों  हारा  ही  कार्यानिकित  करिए

 ee  इहउक ~

 गा

 |

 ।
 परती  भ  का  अभिनिर्धारण

 ह
 प्रत्येक  राज्य  सरकार

 पर  किजीआ

 अपनी  प

 हि

 में  के  अभिनिर्धारण  की  जरूरत  है  चाहे  वह  वन  क्षेत्र
 जस्व  सामान्य  भूमि  या  निम्नीकृत  फार्स  भूमि  यह  सुझाव  दिया  जाता  है  क्रि  इन  परती  भमियों

 का  5  प्रतिशत  1986-87  की  कार्य  योजना  के  लिए  तथा  20  प्रतिशत  का  पंचवर्षीय  योजना  के
 लिए  चरागाह  विकास  तथा  वन  आधारित  उद्योगों  हेतु  अभिनिर्धारण  किया  जाना
 चाहिए  ।
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 (I)  नोडल  अभिक्रण

 इस  समय  अलग-अलग  शीर्षो  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किए  जाते  उनको

 ५

 |

 हा

 वुक्षारोपण  कार्य

 धिक  जरूरत  को  प्रारम्भ  करने  की  आवश्यकता  यदि  नमी
 पे  आच्छादित  बीजों  का  प्रयोग  होता  है  तो  वे  उच्च

 ः
 शी  जिको

 की  दर  सुनिश्चित  कर  सक

 (५)  भूमि
 छः

 देना

 कारों  को  ग्र

 पपपपयाय

 गीण-निधध॑नों  एवं

 ः

 आधारित  उद्योगों  को  वन  एवं  गैर-वन  की  परती
 7  पर

 देने  के  लिए  मार्गदर्शी-सिद्धान्तों  '  स्पष्ट  करना  चाहिए  ।

 खड़ी

 एवं  ५  वं  कस्बे  ईंधन  लकड़ी  के  प्रमुख  बाजार  होते  बड़े  हरी  केन्द्रों केन्द्रों  के  आस-पास  ईंधन
 |  एवं  चारा-पौधरोपण  के  राथ  हरित  पट्टी  का  विकास  शुरू  किए  जाने  की  जरूरत

 ्

 निम्नीकृत  वन  क्षेत्र
 |  विजय ..

 प्रत्येक  राज्य  वन  विभाग  को  मृदा  सुरक्षा  व  रक्षार्थ  तथा  बहुत  कम  लागत  के  साथ  निम्नीकृत

 साफ  हुई  वन  भमि  को  फिर  से  वनों  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  अभिनिर्धारण  करना  इन

 क्षेत्रों  का  चारे  एवं  फली  वाले  बीजों  का  स्थानीय  समुदायों  के  उपयोग  के  लिए  विकीर्ण  कर  सकते

 बन  विभाय  की  वाषिक  थोजनाओं  में  साफ  हुए  क्षेत्रों  के  पुनरुद्वार  हेतु  विशेष  योजनाएं  शामिल  की

 जानी  चाहिए  ताकि  हर  साल  अनुमानतः  1.0  मिलियन  हैक्टेयर  साफ  हुए  हरित  आच्छादन  में

 फिर  से  लाया  जा  सके  ।
 |

 (VILL)  इनको  पहले  की  अपेक्षा  वृक्षारोपण  के  यंक्रमों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  सम्मिलित  होना

 चाहिए  ।  वन  विकास  तिग्रमों  को  निम्नीक्षत  वन  क्षेत्र
 में

 तथा  परती  भूमि  के  बाहर  की  ओर  दोनों  में
 ईंधन

 /.  ही  ईंधन  लक
 था  चारे  की  पौधरोपण  प्रारम्भ  करना  उनको

 |  छत  बी

 सम्बन्ध  में  बेंक  ग्राह्म दीदी  ;

 स्कीमों  का  हल
 करना  2  वन  विकास  मिगमों

 रना  चाहिए  ।
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 (1X)  बन  आधारित  उद्योग

 बन  आधारित  उद्योगों  को  अपने  बन्दी-पौधरोपण  हेतु  परती  भूमि  का  उपयोग  करने  के  लिए

 प्रोत्साहित  किया  जाना  वर्ष  2000  तक  सिर्फ  कागज  उद्योग  को  ही  2  लाख  हैक्टेयर  में

 बन्दी  पौधरोपण  करने  की  जरूरत  होगी  ।  यह  या  तो  सयुकत  क्षेत्र  के  निगमों  के  माध्यम  से

 कर्ताओं  उद्योगों  द्वारा  छोटे  किसानों  क ेसाथ  समझौता  करके  किसान  सहकारी  समिति  द्वारा  किया  जा

 सकता  है  जिनको  इस  उद्योग  हेतु  कच्चे  माल  की  उग़ाही  के  काम  में  लगाया  जा  सकता  है  ।

 (2)  धरकारी  विभाग

 सरकारी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  तथा  स्थानीय  निकायों  को  जिनके  पास  काफी

 उपयोग  विहीन  भूमि  का  क्षेत्र  इन  भूमियों  में  पोघरोपण  करना  चाहिए  ।  उनको  इस  क्रियाकलाप

 के  लिए  प्रत्यक्ष  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  तथा  मूल  विभाग  को  इस  उहं  श्य  हेतु  अलग  से  बजट/आवंटन
 प्रदान  करना  चाहिए  |  वन  विभाग  जरूरी  तकनीकी  मार्ग-निर्देश  प्रदान  कर  सकता

 विवरण  II

 1986-87  हेतु  प्रस्ताबित  वृक्षारोपण

 ग्रामोण  विकास  तथा  मृदा  संरक्षण  बजट  से

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  वृक्षारोपण  सामाजिक  फार्म  वानिकी

 सं  वानिकी  बालपोधे
 मिलियन  में  हजार-हेक्टेयर  मिलियन  में

 1  2  3  4  5

 1.  आमन्प्र  प्रदेश  560  70.0  420

 2.  असम  84  10.5  63.

 3.  बिहार  320  40.00  240

 4.  ग्रुजरात  560  70.00  420

 5.  हरियाणा  200  25.0  150

 6.  हिमाचल  प्रदेश  120  15.0  90

 7.  जम्मू  ओर  कश्मीर  80  10.0  60

 कर्नाटक  560  70.0  420

 9.  केरल  120  15.0  90

 10.  मध्य  प्रदेश  800  100.0  600
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 1  2  ॥  3  4  5

 11.  महाराष्ट्र  480  60.0  360

 12.  मणिपुर  28  3.5  21

 13.  मेघालय  32  4.0  24

 14.  नागालेंड  40  5.0  30

 15.  उड़ीसा  480  60.0  360

 16.  पंजाब  120  15.0  90

 17.  राजस्थान  200  25.0  150

 18.  सिक्किम  20  2.5  15

 19,  तमिलनाडु  240  30.0  180

 20.  त्रिपुरा  32  4.0  24

 21.  उत्तर  प्रदेश  7१20  90.0  540

 22.  पश्चिम  बंगाल  240  30.0  180

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 23.  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमृह  20  2.5  15

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  20  2.5  15

 25.  चण्डीगढ़  8  1.0  6

 26.  दादरा  एवं  नागर  हवेली  80  10.0  60

 27.  दिल्‍ली  80  10.0  60

 28.  दमन  ओर  दीव  90  10.0  60

 29.  मिजोरम  160  .  20.0  120

 30.  पाण्डिचेरी  1.9  0.5  0.9

 31.  लक्षद्वीप  0.1  0.1

 6468  811.0  4864

 1622  मिलियन  :
 बालपोधों  के  ५

 6486  मिलियन

 बालपोौधे

 3.25  मिलियन

 हेक्टेयर  के  बराबर



 लिकषिस  उत्तेरे  ॥
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 बीत  जपਂ

 रक्षा  अधिकारियों  के  परियार  के  सदस्यों  के  लिए  लाभ

 7376.  भ्री  वक्‍कम  पुरुषोसमन  :  क्‍या  रक्षा  मंशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  युद्ध  के

 दौरान  मारे  जाने  वाले  रक्षा  अधिकारियों  के  परिवार  के  सदस्यों  को  क्या  लाभ  दिए  गए

 रक्षा  अनसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  रक्षा  सेनाओं  के  युद्ध

 में  मारे  गए  अफसरों  के  परिवारों  को  उदारीकृत  पेंशन  के  लाभ  दिए  जाते  उनको  उनके  पुप  रस
 के  लिए  कुछ  रियायतें  एवं  सुविधाएं  भी  दी  जाती  उदारीकृत  पेंशन  एवं  रियायतों  को  दर्शाने  वाला
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 रक्षा  सेना  के  युद्ध  में  मारे  गए  अफसरों  को  दिए  जाने  वाले  उदारोकृत  परियार  पेंशन
 लाभ  :

 1.  विशेष  परिक्षार  पेंशन

 मृतक  के  परिवार  को  मृतक  की  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  पूरी  होते  की  तारीख  तक  या  7  वर्ष
 के  जो  भी  बाद  में  मुतक  की  मृत्यु  के दिन  उसके  वेतन  का  3/4  विशेष  परिवार  पेंकन  के

 रूप  में  दिया  जाता  इस  अवस्था  में  शिशु  भत्ता  या  शिशु  शिक्षा  भत्ता  नहीं  दिया  जाता

 इसके  बाद  विशेष  परिवार  पेंशन  की  राशि  उतनी  हो  जाती  है  जो  मृतक  की  मृत्यु  क ेसमय
 उसके  रेक  के  अनुसार  देय  होती  ।  इसके  अलावा  उसे  शिशु  भत्ता  और  शिशु  शिक्षा  भत्ता भी  वियाः
 जाता  है  लेकिन  इसके  लिए  पेंशन  शिशु  भत्ता  ओर  शिशु  शिक्षा  भत्ते  की  कुल  राशि  मन्तिम

 3/4  भाग  से  ज्यादा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 2.  शिक्षु  भसा

 यदि  मां  जोवित  न  हो  तो  प्रश्येक  बच्चे  को  23  वर्ष  की  भायु  तक  प्रति  माह  150  रु०  और
 यदि  मां  जीवित  है  तो  प्रत्येक  बच्चे  को  प्रति  माह  100  रु०  का  शिशु  भत्ता  मिलता

 3.  झिश  शिक्षा  भसा

 शिक्षा  विभाग  के  24-1-72  के  पत्र  संख्या  एफ०  17-19/7]  स्कूब  ।  द्वारा  मंजूर  शैक्षणिक
 रियायतें  प्राप्त  करने  वाले  बच्चों  को  छोड़कर  इस  पर  होने  वाला  वास्तविक  व्यय  मिलता  है  लेकिन

 इसकी  अधिकतम  राशि  50  0  प्रति  माह  प्रति  शिशु  स ेअधिक  न  हो  ।

 4.  मुत्यु  एवं  सेवा  निव॒त्ति  उपदान

 (1)  यदि  मृत्यु  सेवा  के  प्रथम  वर्ष  में  2  महीने  का  आखिरी  वेतन

 हुई  हो  ।

 (2)  यदि  मुत्यु  ।  वर्ष  के  पश्चात्‌  6  महीने  का  आखिरी  वेतन

 लेकिन  पूरे  करने  से

 पहले  हो  ।
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 (3)  यदि  मृत्यु  5  वर्षों  के  पश्चात्‌  हो  सेवा  के  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  आदिरी  महीने

 के  वेतन का  50%  लेकिन  इसकी  न्यूनतम
 राशि  12  महीनों  का  लिया  गया  आखिरी
 बेतन  और  अधिकतम  राशि  50,000  रु०

 है  ।

 $.  परिवार  उपदान

 मृत्यु  एवं  सेवानिवत्ति  उपदान  योजना  के  अन्तगंत  स्वीकृत  मृत्यु  उपदान  के  अलावा
 लिखित  दरों  पर  एक  मुस्त  परिवार  उपदान  दिया  जाता  है  :

 रंक  राशि

 सेकिण्ड  लेपिटनेंट  2000  रु०

 लेफ्टिनेंट  3000  रु०

 कैप्टन  4500  रु०

 मेजर  6500  ₹०

 लेफ्टिनेंट  केल  8000  रु०

 कनेंल  9500  र०

 ब्रिगेडियर  11000  %o

 मेजर  जनरल  13000  ₹०

 लेफ्टिनेंट  जनरल  14500  रु०

 जनरल  16000  रु०

 6.  आशक्षित  पेंशन

 यदि  मृतक  अफसर  अविवाहित  या  बिना  बच्चों  वाला  विघुर  हो  तो  ऐसी  स्थिति  में  मां-बाप
 की  आय  सीमा  पर  विद्यार  किए  बिना  मां-बाप  दोनों को  विधवा  को  मिलने  वालो  पेंशन  का  2/3
 भाग  और  मां-बाप  में  से  एक  को  दोनों  को  मिलने  वाली  पेंशन  का  2/3  भाग  मिलता

 अम्य  वित्तीय  शाभ

 1.  सेना  समह  बीमा  योजना  के  अस्तर्गत  लाभ

 1,80,000  २०%  की  एक  मुश्त  राशि

 18,000%  र०  की  वित्तीय  सहायता
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 हा  छत  हा  लता

 अन्य  सुविधाएं

 सेवा  में  मारे  गए  कार्मिकों  के  आश्रितों  को  सिविल  पदों  में  रोजगार  में  प्राथमिकता  दी

 जाती  इसके  अतिरिक्त  वे  भूतपूर्व  सेनिकों  के  लिए  रखे  गए  आरक्षणों  के  भी  हकदार  होते  हैं  ।

 2.  भूतपूर्व  सेनिकों  की  अन्य  श्रेणियों  के  साथ  आरक्षण  नीति  के  अन्तगंत  वे  पैट्रोलियम

 उत्पादों  एवं  खाना  पकाने  की  गैस  के  लिए  एजेंसियां  लेने  के  भी  हकदार  होते  हैं  ।
 |

 3.  आधितों  के  लिए  शिक्षा  की  ये  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  :

 शिक्षा  एवं  अन्य  शुल्कों  में

 किताबों  एवं  स्टेशनरी  की  पूरी

 छात्रावास  एवं  वर्दी  की  लागत  की  प्रतिपूर्ति  जहां  ये  जरूरी  होते

 युद्ध  में  मृतकों  की  विधवाओं  के  बच्चों  और  ऐसी  ही  अन्य  श्रेणियों  के  लिए  रेजीमेंटल
 केम्द्रों  में  3।  स्पेशल  वार  मेमोरियल  अस्पताल  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 4.  कई  राज्यों  ने  फालतू  भूमि  के  आवंटन  में  उन्हें  प्राथमिकता  दी  है  ।

 5.  बहुत  ही  बिशेष  व्यक्तिगत  मामलों  में  वार  विरी०्ड  एण्ड  डिसएबल्ड  सविसमेैन  स्पेशल
 रिल्लीफ  फण्ड  से  वित्तीय  सहायता  भी  दी  जाती

 विक्रम  साराभाई  स्पेस  सेन्टर  से  छोड़  गए  राकेटों  हारा  अध्ययन

 7377.  भरी  वकक्‍कस  पुरुषोत्तमन  :  वया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 करल  स्थित  विक्रम  साराभाई  स्पेस  सेन्टर  से  वर्ष  1985-86  के  दोरान  कितने  राकेट

 छोड़े  गए  और

 इन  राकेटों  द्वारा  क्या-क्या  मुख्य  अध्ययन  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकों  ओर

 अम्तरिदा  बिमागों  में  राज्य  संत्री  शिवराज  थो०  वर्ष  1985-86  के  दोरान

 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  त्रिवेन्द्रम  से  72  राकंट  छोड़े  गए  ।

 राकेटों  को  मुख्यतः  मौसम  विज्ञान  सम्बन्धी  पर्यवेक्षणों  मौर  मध्य  तथा  ऊपरी  वायुमण्डल
 के  बेज्ञानिक  अध्ययनों  के  लिए  छोड़ा  गया  जैसे  :

 के आयन  मण्डलीय

 मण्डलीय  ओर

 के  आने  के  सम्बन्ध  में
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 रक्षा  पर  व्यय

 7378.  डा०  जो०  विजय  रामा  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हमारे  देश  में  रक्षा  पर  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  4  प्रतिशत  कम  किया  जा  रहा  है
 जो  कि  विश्व  में  सबसे  कम  है  (19  1986  का

 क्या  यह  सभ  है  कि  रक्षा  पर  किए  जाने  वाले  व्यय  से  देश  में  लागत  और  मूल्य  बृद्धि
 नहीं  होती  और

 क्‍या  भारत  के  वर्ष  2001  तक  कार्मिकों  और  हथियारों  के  मामले  में  पूर्णतया  अथवा
 लगभन  आत्मनिर्भर  हो  जाने  की  आशा

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  हां  ।

 रक्षा  व्यय  के  गेर-योजना  व्यय  होने  के कारण  ऐसा  जाता  है  कि  इससे  मुद्रास्फीति
 होती  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।

 भारत  काभिकों  के  मामले  में  आत्मनिभर  सरकार  की  नीति  रक्षा  उपस्करों  के
 ,  फैत्र  में  आत्मनि्भरता  श्राप्त  करने  के  प्रयास  करने  की  2001  तक  हथियारों  के  क्षेत्र  में

 निर्भरता  किस  स्तर  तक  प्राप्त  कर  ली  यह  मुख्यतः--भावी  हथियार  प्रणाली  में  होने  वाले
 उस  समय  भारत  के  विरोधियों  द्वारा  हथियारों  का  शामिल  किया  भारत  के  वेज्ञानिक

 एवं  तकनीकी  जानकारी  ओर  संस्थानों  आदि  में  होने  वाली  प्रगति  पर  निर्भर  करता  है  ।

 अन्डमान  ओर  निकाबार  होपसम्‌  ह  इलेक्ट्रोनिक  उच्योग  को  स्थापना

 7379.  भरी  समोरंजन  भक्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रदूषण  मुक्त  वातावरण  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  के  लिए  आदर्श  स्थान

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  संघ  राज्य  क्षेत्र  अन्हमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमूह  में
 रोजगार  पैदा  करने  ओर  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  आदर्श  स्थान  उपलब्ध  कराने  के  लिये  उक्त  द्वीप  समूह  में

 कुछ  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  स्थापित  करने  पर  विचार  रख  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बिन  ओर  प्रोश्योगिक  सत्रालय  तथा  सहासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  ओर

 अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  कुछ  विशिष्ट  किस्म  के

 इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  के  स्थापना-स्थल  के  मामले  में  प्रदूषण-मुक्त  पर्यावरण  सहायक  सिद्ध  होता

 तथा  हां  ।  रोजगार  का  सृजन  करने  के  उद्ं  श्य  से सरकार  की  नीतियां

 देश  के  सभस्त  भागों  उद्योगों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करती  हैं  ।  जहां  तक  इलेक्ट्रॉनिकी  उद्योगों

 की  स्थापना  का  सम्बन्ध  सरकार  की  सभी  नीतियों  के  ढांचे  के  अन्तर्गत  उद्यमकर्ताओं  के

 पन्नों  पर  सरकार  द्वारा  भनुकल  दृष्टि  से विचार  किया  जाएगा  ।
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 बहु  उद्देशोष  ओर  िश्चाई  परियोजना  ओं  के  लिए  विशा  निर्देश

 7380.  श्रीसती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  योजना  आयोग  ने  बहु  उहेशीय  ओर  सिंचाई  परियोजना  एं  तैयार  करने  के  लिए
 राज्यों  भौर  संष  राज्य  क्षेत्रों  को  संशोधित  दिशा  निर्देश  भेजे

 यदि  तो  योजना  आयोग  द्वारा  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों को  भेजे  गए  दिशा

 निदेशों  का  ब्योरा  क्या

 योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  ओर  संघ  राज्यों  क्षेत्रों  से  ऐसी  रिपोर  प्राप्त  करने  के

 बाद  क्या  कदम  उठाए  भौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पघोजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :  हां  ।

 सभी  राज्य  सरकारों/केन्द्रीय  प्रशासनों  को  सम्बोधित  योजना  आयोग  के  दिनांक

 28-10-85  के  पत्र  संख्या  16  एण्ड०  सी०  ए०  डी०  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखी  गई  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2702/86  ]  जिसमें  योजना  आयोग

 द्वारा  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भेजे  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  ब्योरे  दिए  गए  हैं  ।

 और  राज्य  नए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  परियोजना  रिपोर्ट

 तैयार  करने  के  बाद  उन्हें  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  प्रस्तुत  करती  है  जिनकी
 सम्बन्धित  केन्द्रीय  अभिकरणों  जेसे  केन्द्रीय  जल  आयोग  जल  संसाधन  कृषि

 पर्यावरण  और  वन  मन्त्रालय  द्वारा  जांच  की  जाती  इन  विशेषज्ञ  निकायों  द्वारा  जांच  पूराकर  लेने

 के  बाद  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  बाढ़  अनियंत्रण  और  योजना  आयोग  की  बहु  उ्हंशीय
 परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  सलाहकार  समिति  के  विचार  के  लिए  एक  समेकित  टिप्पणी  त॑यार  की

 जाती  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  तंयार  की  गई  तकनीकी  संबीक्षा  टिप्पणी  की  योजना  आयोग

 की  बाढ़  नियंत्रण  ओर  उहु  उ्दंशीय  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  सलाहकार  समितियों

 हारा  जांच  को  जाती  है  जो  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  मानदंड  के  स्क्रीम  को

 क्राथिक  विचार  से  उपयुक्त  पाने  स्कीम  को  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  योजना  आयोग  को

 सिफारिश  करती  है  तब  योजना  आयोग  इसकी  निवेश  के  विचारों  से  जांच  करता  है  ओर  स्कोम

 को  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  स्क्रीम  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृति  पत्र  जारी  करता  है  ।

 बेहरा  में  एस  डीਂ  कंटोन

 7381.  प्रो०  तारायण  अरद  पराशर  :  क्‍या  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  से  हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  जिले  में  देहरा  में  एस  डी  कंटीनਂ

 १0
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 खोलने की  मांग  की  गई  है  क्योंकि  देहरा  में  सब-डिबिजन में  बड़ी  संख्या  में  भूतपूर्व  सैनिक ओर
 सेवारत  सैनिक  रहते

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  किस  तारीख  तक  निर्णय  लिए  जाने  और  कंटीन  के  खोले  जाने की
 सम्भावना  है

 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :
 से

 देहूरा  में

 एक  कंटीन  1985  में  खोली  गई

 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  उड़ीता  रेल  परियोजनाएं

 7  शो  चिन्ता  तणि  क्‍या  योजना  मंत्नो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84,  1984-85  ओर  1985-86  के  दोरान  योजना  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न

 जोनों  के  लिए  स्वीकृत  की  गई  रेल  परियोजनाओं  को  संझया  और  ब्यौरा  क्या

 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृत  उड़ीसा  में  रेल  परियोजनाओं

 के  नाम  क्‍या  ओर

 उन  रेल  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  के  लिए  अभी

 तक  लंबित  पड़ी  हैं  भोर  ऐसी  परियोजनाभों  का  ब्योरा  कया  है  जिन्हें  उड़ीसा  सरकार  ने  योजना  आयोग

 की  स्वीकृति  के  लिए  भेजा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  क्षाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०
 के०  :  ऐसी  रेलवे  परियोजनाओं  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  जिन  पर  योजना

 आयोग  की  स्वीकृति  अपेक्षित  है  ।

 इस  अवधि  में  उड़ीसा  राज्य  में  संबलपुर  से  तलचर  तक  नई  रेलवे  लाइन  के  निर्माण की
 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 रेलवे  परियोजनाएं  रेलवे  विभाग  द्वारा  स्वीकृति  के  लिए  योजना  आयोग  को  भेजी
 ती  इस  उड़ीसा  राज्य  में  ऐसो  कोई  परियोजना  स्वीकृति  के  लिए  योजना  आयोग  के

 विषरण

 .
 लम्बाई  अनुमोदित  निर्माण

 संख्या  लागत  क्रम  का  ब्ष
 *  रु०  )

 2.  3  4  3  6

 1.  नई  रेलबे  लाइनों  का  निर्माण  ल्‍

 1.  मथुरा-अलबर  120  34.75  1983-84  केस्लीय
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 2  3  4  5  6

 2.  बद्मपुत्र  पर  143.  87.73*  1983-84  उत्तर  पूढ्व॑
 के  साथ  रेल  व  सड़क  पुल

 -3.  एकलाखी-बालुरघाट  110  42.85  1983-84

 4.  भादिलबाद-पिम्पलकुट्टी  21  15.08  1983-84  दक्षिण-केन्द्रीय

 5.  तलचर-संबलपुर  172  57.97  1984-85  दक्षिण-पूर्षी

 गेज  परिवतंन

 1.  पारामनी-पूरना  ओर  मुखेद  248  80.49  1984-85  दक्षिण-केन्द्रीय
 बाद  परिवत्तेन  और  पूरमा-मुखेदु
 सामानांतर  बड़ी  गेज  की  लाईनें

 बिनलो  लगाना

 1.  नागपुर-दुर्ग  265  67.15  1984-85  दक्षिण-पूर्वो
 2.  बिलासपुर-कटनी  317  71.81.  1984-85  दक्षिण-पूर्वी
 3.  कटठी-बीना  263  63.17  1984-85  केन्द्रीय

 4.  जोलारपेटाई-बंगलौर  144  24.01  1984-85  दक्षिणी

 5.  टुण्डला-आगरा-बयाना  106  15.89  1985-86  केन्द्रीय
 और

 6.  चंपा-गेवरा  मार्ग  45  12.03  1985-86  दक्षिण  दक्षिण  पूर्वी

 ५.  भहामगरोय  परिवहन  परियोजनाएं

 कलकत्ता  सक,लर  रेलवे  न  35.00

 (५.  उत्पादक  हकाइयां

 रेल  कोच  कपूरथला  गा  प्रधान मंत्री यह  बताने
 ....  ४००  3

 +  लागत  में  रेलवे  का  भाग

 परसाणु  इंधन  में  आत्म-निर्भरता

 7383.  भ्री  मुल्लापल्ली  रामचम्द्रम  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  परमाणु  उर्जा  रिएक्टरों  द्वाशा  मुख्य  रूप  से  किस  इंधन  का  प्रयोग किया
 जाता  :

 क्‍या  भारत  उक्त  ईघन  के  मामले  में  आत्म-निभंर  और

 उम्त  इंधन  भारत  में  मुख्य  रूप  से  किन  राज्यों/स्थानों  में  पाया  जाता
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 शयक्््ड््  कड  —

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको  ओर
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराअ  थी०  :  हमारे  देश  में  जो  परमाणु
 बिजलीघर  चालू  किए  जा  चुके  हैं  उनमें  से  तारापुर  परमाणु  बिजलीधर  को  छोड़कर  अन्य  सभी  में
 स्वदेशी  प्राकृतिक  यूरेनियम  इंधन  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जाता  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के

 लिए  इंधन  का  निर्माण  आयातित  समृद्ध  यूरेनियम  को  काम  में  लाकर  भारत  में  ही  किया  जाता  है  ।

 भारत  प्राकृतिक  यूरेनियम  इंधन  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  है  ।

 हमारे  देश  के  यूरेनियम  के  भंडारों  में  से  अधिकांश  बड़े  भंडार  बिहार  सिहभूम
 ताम्रक्षेत्र  में  तथा  राजस्थान  और  मेघालय  के  विभिन्‍न  भागों  में

 ढिल्‍लों  समिति  की  रिपोर्ट

 7384.  भरी  सेयव  शाहबुद्दोन  :

 भी  भट्टम  श्री  राम  मूर्ति  :

 थ्री  त्रिलोचन  सिह  तुर  :

 श्री  यो०  एस०  कृष्ण  अग्पर  :

 भ्रो  बलवन्त  सिह  रामवालिया  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  1984  के  उपद्रवों  में  पीड़ित  व्यक्तियों  क ेलिए  राहुत  भोर

 पुनर्वास  उपायों  की  समीक्षा  के  बारे  में  ढिल्‍लों  समिति  की  |  रपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफा  रिशें  कया

 क्‍या  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ओर  यदि  तो  क्या  उन्हें
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  ओर

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  सामाजिक  हिंसां  की  सभी  परिस्थितियों  के  लिये  समान  मानदंड

 अपनाने को  कहा  जा  रहा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ओर  गुह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  तिबास  :

 जी

 मुख्य  सिफारिशों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 मुख्य  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 जी  नहीं  ।

 विवरण

 1,  राहत  की  सात्रा  में  समानता  ।

 2.  जो  दंगा-पीड़ित  व्यक्ति  अभी  भी  अपने  सिबास  को  लौट  रहे  हैं  उन्हें  राहत  ।
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 3.  राहत  के  भुगतान  में  कमियों  को  दूर  करता  ।

 4.  राहत  के  वास्तविक  भुगतान  में  बेकों  द्वारा  किए  जाने  योग्य  प्रमुख  उपाय  ।

 5.  बीमा  संक्टर  द्वारा  दावों  का  निपटान  ।

 6.  विधवाओं  का  प्रशिक्षण  के  दोरान  बजीफ  में  बढ़ोत्तरी  और  उन्हें  चिकित्सा  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराना  ।

 4.  बोक।रो  में  विधवाओं  का  पुनर्वास  ।

 8.  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कच्चा  माल  ।

 9.  बिजली  के  प्रभारों  को  छोड़

 10.  जो  बाहन  नष्ट/क्षति  ग्रस्त  हुए  उनके  रोड  टेक्‍्स  माफ  करना  ।

 11.  दंगों  के  दौरान  बलपूर्वक  निकाले  गए  किराएदारों  को  संरक्षण  ।

 12.  पुनर्वास  के  प्रयासों  में  स्वयंसेठी  संगठनों  को  सहयोजित  करना  ।

 13.  दंगों  के  दोरान  दर्ज  मामलों  का  निपटान  ।

 14.  दंगों  से  प्रभावित  संस्थाओं  द्वारा  एडवांस  का  समायोजन  ओर  उनका  मूल्यांकन  पहले  से

 ही  प्रस्तुत  विवरणों  के  आधार  पूरा  करता  ।

 शोलंफा  में  तमिलों  के  नरसंहार  के  प्रयासों  में  ब्रिटेन  को  सहायता

 385,  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  विश्वविद्यालय  के  शिक्षा  संस्थान  में  हाल  में  श्री  लका  की

 जातीय  समस्या  के  सम्बन्ध  में  फोटो  चित्रों  की  एक  प्रदर्शनी  आयोजित  की  गई  थी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  श्रीलंका  में  तमिलों  के  नरसंहार  के  प्रयासों में  ग्रिटेन  की
 सहायता  अब  भो  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 बया  यह  भी  सच  है  कि  ब्रिटेन  को  विशेष  वायु  सेवा  के  भूतपूर्व  सदस्य  श्रीलंका  कातिल
 दस्तों  को  प्रशिक्षण  दे  रहे  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  हां  ।

 ओर  ग्रेटर  लंदन  परिषद  की  जातीय  अल्पसंख्यक  समिति  के  सहयोग  से  ईलम  छात्र
 महासंघओर  ईलम  लोक  क्रान्ति  मुक्ति  मोर्चे  ने  नेशनल  फाइट्स  फार  सर्वाइवलਂ  नामक

 एक  प्रदर्शनी  आयोजित  को  ।  यह्‌  प्रदर्शनी  13  से  26  1986  तक  लंदन  विश्वविशधालय  में
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 लगाई  गई  थी  ।  आयोजकों  के  अनुसार  इस  प्रदर्शनी  का  उद्देश्य  श्रीलंका  में  चालू  संघ  पर  और

 मौजूदा  स्थिति  की  उत्पत्ति  के  इतिहास  पर  प्रकाश  डालना  इस  प्रदर्शनी  के  विषयों  में

 के  तमिलों  को  तरस्ंहार  का  खतराਂ  और  सेनाओं  द्वारा  युद्धविराम

 का  उल्लंघनਂ  के  विषय  शामिल  थे  ।

 और  श्रीलंका  की  सरकार  अपनी  सुरक्षा  सेनाओं  के  लिए  यूनाइटेड  किगडन  से

 हथियार  खरीदती  रही  ब्रिटेन  की  विशेष  वायु  सेनाओं  के  भूतपूर्व  सदस्य  श्रीलंका  के  विशेष  कार्य

 बलों  को  प्रशिक्षण  देने  में  लगे  हुए  ऐसी  बहुत-सी  खबरें  मिलीं  हैं  कि  विशेष  कार्य  बलों  द्वारा  कई

 ऐसी  कारंवाइयों  भी  को  गई  हैं  जिनके  परिणामस्वरूप  श्रीलंका  के  पूर्वी  प्रदेश  में  निर्दोष  असैनिक  मारे

 गए  हैं  ।

 सरकार  ने  हाल  ही  में  ब्रिटेन  के  विदेश  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के  दोरान  ब्रिटेन  के

 प्राधिकारियों  को  श्रीलंका  में  ग्रिटेन  की  विशेष  वायु  सेना  के  भूतपूर्व  भाड़े  के  सेनिकों  की  गतिविधियों

 और  श्रीलंका  को  निरन्तर  हथियारों  की  सप्लाई  पर  अपनी  गहरी  बिन्‍्ता  से  अवगत  करा  दिया  है

 लेकिन  ब्रिटेन  की  सरकार  का  यह  कहना  है  कि  ये  कामिक  एक  प्राइवेट  एजेन्सी  के  माध्यम  से  भर्ती

 किए  जाते  हैं  जिन  पर  उनका  कोई  नियंत्रण  नहीं

 फलोराइड  टोक्सी  सिटी  और  फलोरोसिस  का  अध्ययन

 7386.  डा०  जो०  विजय  रामाराब  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  4  परियोजनाओं  में  प्रदूषण  और  मानव

 स्वास्थ्य  सम्बन्धी  फलो  राइड  टौब्सीसीटी  और  फ्लोरोसिस  की  समस्या  का  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  इन  अध्ययनों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ओर  उसके  व्यावहारिक  पहलू और
 प्रभाव  क्‍या

 क्या  उत्तर  प्रदेश  ओर  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  में  काफी  मात्रा  में  फ्लोराइड
 और

 उपापच्य  के  रोगियों  और  शरीर  के  गठन  सम्बन्धी  रोगों  विशेषकर  बच्चों  और  नवजात

 शिशुओं  के  सम्बन्ध  में  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?
 |

 पयविरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  हां  ।
 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  ने  चिकित्सा  मेरठ  तथा  निवारक  ओऔषध

 हैदराबाद  के  सहयोग  से  ऐसी  चार  परियोजनाओं  पर  अध्ययन  किए  हैं

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 वर्ष  1974  में  किए  गए  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  से  यह  पता  चलता  है  कि  आन्प्र  प्रदेश  में
 21

 जिलों
 में  से  13  में  पीने  के पानी  के  लिए  फ्लोराइड  की  सान्द्रता  विनिर्धारित  सीमा  से  अधिक

 उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  में  भी  फ्लोराइड  की  साम्द्रता  विनिर्धारित  सीमा  से  अधि  कहै  ।
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 सिल्षित  उत्तर  23  1986
 हरा

 विभिन्‍न  अन्य  उपापचय  हड्डी  की  थ्रीमारियों  के  साथ-साथ  निरपवाद  रूप  से  बच्चों  में

 शरीर  गठन  सम्बन्धी  फ्लोरोसिस  हो  जाती  नए  जन्‍्में  शिशुओं  तथा  बच्चों  की चयापचयी

 रूप  से  सक्रिय  तथा  बढ़ती  हुई  हडिडयों  में  फ्लोराइड  तेजी  से  एकत्र  होता  है  ।  शरीर  के  गठन  से

 सम्बन्धित  अन्य  बीमारियों  में  रीढ़  अस्थिसुषिरता  आदि  को  सम्मिलित  करते  हुए  स्नायुओं
 का  कठिनीकरण  तथा  ओसटियोसकलिरोसिस  है  ।

 विवश्ण

 (1)  हड्डी  के  स्पं  जी  भाग  में  अधिक  निक्षेपण  के  कारण  शरीर  के  विभिन्‍न  उत्तकों  में  फलोराइड
 के  लिए  विभिन्‍न  सादृश्य  हैं  ।

 (2)  अधिक  फलोराइड  के  अन्तग्रंहण  से  शरीर  के  सख्त  व  नरम  दोनों  उत्तकों  पर  प्रभाव

 पड़ता  है  |

 (3)  दो  रसायनिक  तत्वों  के  अनुपातों  पर  आधारित  फलोराइड  का  शीघ्र  पता  लगाने  के

 लिए  परीक्षण  का  विकास  किया  गया  है  ।

 (4)  फसलों  तथा  उन  स्थानों  जहां  पर  यह  उगाई  जाती  के  आधार  आन्प्र  प्रदेश  के
 नलगौंडा  जिले  के  विभिन्‍न  गांवों  में  फसलों  तथा  वनस्पतियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  में
 0.2  से  53  मिलीग्राम  तक  फलोराइड  संकेन्द्रीकरण  पाया

 (5)  नलगौंडा  जिले  6  गांवों  में  जल  नमूनों  में  फलोराहइड  का  संकेन्‍्द्रीकरण  0,4  से  20
 मिलीग्राम  प्रति  लीटर  से  भिन्‍न  था  ।

 (6)  यह  पाया  गया  है  जल  के  क्षारीयया  तथा  कंल्सियम  तत्वों  का  फलोराहड  के
 प्रभाव  तथा  इसके  अवशोषण  पर  महस्वपूर्ण  प्रभाव

 (7)  फलोरोसिस  निम्न  पौषणिक  जनसंख्या  में  सर्वाधिक  है  ।

 (8)  जल  गुणवत्ता  से  फलोरोसिस  के  मध्य  सम्बद्बता  से  इसके  अधिग्रहण  तथा  उचित
 डिफलोरिडेशन  कार्यक्रमों  को  अपनाने  और  क्रियान्वयन  में  सहायता  मिलेगी  ।

 जासनणर  नगरपालिका  हारा  सदास्ज  सेनाओं  को  पातो  को

 सप्लाई  बंद  करना

 7387.  श्री  बाला  साहेब  विले  पाटिल  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जाम  नगर  नगरपालिका  ने  हाल  ही  में  सशस्त्र  सेनाओं  के  तीनों

 अंगों  को  पानी  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी

 यदि  तो  किन  परिस्थितियों  में  ऐप्ता  किया  गया  और

 कया  पानी  के  बिलों  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  कारण  पानी  की  सप्लाई  कनेक्शन

 काट  दिए  गए  थे  और  यदि  तो  क्या  इस  चूक  के  लिए  जिम्मेदारी  तय  की  गई ध्
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 रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  जी  हां  ।

 और  जामनगर  के  कलेक्टर  द्वारा  एम  ई  एस  के  अ्रधिकारियों  को  सलाह  से

 नवम्बर  1979  में  बिना  लाभ  हानि  के  पानी  की  जो  दरें  3.90  रुपये  प्रति  1000  गैलन  की  दर  से

 निर्धारित  की  थीं  उन्हें  अप्रल  1983  में  जामनगर  नगर  पालिका  ने  एक  तरफा  संशोधित  करके

 9  रुपये  प्रति  1000  गलन  कर  पानी  की  दरों  में  हुई  इस  तीम्र  वृद्धि  को  देखते  हुए  एम  ई

 एस  के  अधिका  रियों  ने  निगम  से  लेखा  परीक्षित  व्यय  विवरणिका  के  आधार  पर  इन  दरों  को

 लाभ  हानिਂ  के  आधार  पर  संशोधित  करने  के  बारे  में  अनुरोध  किया  था  लेकिन  काफी  प्रयत्न  करख्रे
 के  बावजूद  उक्त  निगम  ने  लेखा  परीक्षित  विवरणिका  अभी  तक  सप्लाई  नहीं  को  लेखा  परीक्षित

 व्यय  विवरणिका  की  अप्राप्यता  को  देखते  हुए  एम  ई  एस  ने  संशोधित  दरों  पर  भुगतान  नहीं  किया  ।
 उक्त  निगम  ने  पानी  की  सप्लाई  इस  कारण  बन्द  कर  दी  कि  ब्रिलों  की  अदायगी  नहीं  की

 सण्डो गढ़  में  क्वार्टरों  का  आवंटन

 7388.  श्री  पी०  आर०  क्ुमारमंगलम  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चंडीगढ़  में  कमंचारियों  के  लिए  70  लाख  रुपये  से  अधिक  की  लागत  से  बनाए

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 *  क्‍या  रक्षा  लेखा  द्वारा  बनाई  गई  आवंटन  जिसमें  उन
 चारियों  को  चंडीगढ़  में  डी०  ए०  डो०  पूल  में  सरकारी  आवास  से  अलग  रखा  गया  है  जिनका
 चंडीगढ़  अथवा  इसके  आस-पास  आवास  का  सख्ती  से  पालन  किया  जा  रहा  और  यदि  नहीं

 तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  :  (१)  ओर
 बवाटंरों  का  निर्माण  पूरा  हो  चुका  है  |  जलपूर्ति  एवं  बिजली  के  कनेक्शनों  की  व्यवस्था  संध  शासित
 प्रदेश  के  प्राधिकारियों  द्वारा  कौ  जानी  जो  छोटी-मोटी  कमियां  ध्यान  में  आई  हैं  उन्हें  ठीक  किया
 जाना  है  ।  इसलिए  इन  क्वार्टरों  का  हकदार  सरकारी  कमंचारियों  को  आबंटन  नहीं  किया  गया  ।

 राजस्व  के  घाटे  का  प्र  श्न  नहीं  उठता  ।

 अण्डभान  ओर  लिकोबार  हीपसम हु  से  बन्दियों  का  भाग  जागा

 7389.  श्री  समोरंजन  भक्त  :  गया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  यह  सच  है  कि  कुछ  विदेशी  जो  किन्‍्हीं  आरोपों  पर  अण्डमान  और
 निकोबार  द्वीपसमूह  में  बन्दी  बनाए  गए  भाग  गए  और

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?
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 आन्तरिक  स्रक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  ओर  हाल  ही  में  दो
 विदेशी  राष्ट्रिक  श्री  एलेक्सेण्डर  डच  तथा  श्री  हैन्रिक  जमंन

 जिन्हें  रिहा  किया  गया  था  और  पोर्ट  ब्लेयर  में  ही  रहने  का  निदेश  दिया  गया  पोर्ट  ब्लेयर  से
 बले  गए  ।  उन्हें  अंतिम  बार  11  1986  को  देखा  गया  उन्हें  तलाश  करने  के  सभी
 सम्भव  उपाय  किए  ज़ा  रहे  हैं  ।

 2.  उपयुक्त  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  कानून  के  निम्नांकित  उपबन्धों  क ेतहत  गिरफ्तार  किया
 धया  था  --

 (i)  श्री  एलेक्सेण्डर  होहेग  :--

 (i)  विदेशी  नागरिक  1946

 (ii)  भ्रण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमूह

 आदिवासी  संरक्षण  1956.

 (ii)  श्री  हैन्रिक  क्रामपिट्ज  :--

 (i)  विदेशी  नागरिक  1946

 (9)  पी  सी

 (9)  शस्त्र  1959  की  धारा  25

 अन्दमान  ओर  निकोबार  होीपसमह  सें  साम्प्रदामिक  तनाव  +

 7390.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  वया  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अन्दमान  ओर  निकोबार  द्वीपस मूह  में  साम्प्रदायिक  तनाव  पैरा  करने

 के  प्रयासों  की  सूचना  मिलो  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या.का्यवाही  की  गई

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 और  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 तथा  हाल  ही  में  इस  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा
 आवश्यक  कार्रथाई  की  जा  रहो  है  ।

 लोबिया  के  प्रति  आर्थिक  प्रतिबंध  लगाना

 7391.  श्री  एस०  थेंक्षट  रत्तम  :  क्या  विदेद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  राष्ट्रपति  रीगन  के  लीबियाई  परिसम्पत्तियों  को  जब्त  करने  और  लीबिया  के  प्रति

 आर्थिक  प्रतिबंध  लगाने  के  आदेश  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 क्‍या  तताव  को  कम  करने  के  लिए  गुट-निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  अध्यक्ष  के  नाते  भारत  द्वारा

 कोई  कश्म  उठाए  जा  रहे  ओर

 १8
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 क्‍या  अमरीका  ने  वर्ष  1981  में  भी  लीबिया  के  प्रति  इस  प्रकार  को  पाबन्दी  लगाई
 थी  और  उसका  कया  प्रभाव  पड़ा  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  सरकार  को  लीबिया  के

 विरुद्ध  अमरीका  के  विभिन्‍न  जि  नमें  अन्य  बातों  के  अलावा  ताकत  इस्तेमाल  करने  की  धमकी
 तथा  उसका  इस्तेमाल  किया  जाना  शामिल  पर  गहरी  चिन्ता

 तनावों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  बार-बार  अपनी  ओर  से  तथा  गुट-निरपेक्ष
 समन्वय  ब्युरो  के  माध्यम  से  कोई  भी  अन्धाधुन्ध  कदम  उठाने  के  विरुद्ध  सचेत  कर  दिया  है  और  यह
 कहा  है  कि  स्थिति  का  समाघान  दबात  या  बल  प्रयोग  द्वारा  नहीं  बल्कि  बातचीत  द्वारा  किया  जाता

 भारत  की  अध्यक्षता  में  गुट-निरपेक्ष  समन्वय  ब्यूरो  को  मंत्री  स्तरोय  बेठक  ने  लीबिया  के

 विरुद्ध  अमरीका  के  आक्रमण  की  निन्‍्दा  की  है  ओर  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  से  अपील  को  कि  वह
 इस  आक्रमण  की  निन्‍्दा  करे  और  इस  प्रकार  की  कारंवाहइयां  दुंबारा  न  होने  दे  ।

 1982  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  लोबिया  से  कच्चे  तेल  के  आयात  पर
 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  लीबिया  को  अमरीकी  उच्च-तकनोीक  का  निर्यात  कम  करने  की  दृष्टि  से
 अमरीका  ने  अपने  यहां  लीबिया  को  निर्यात  की  जाने  वाली  सभी  वस्तुओं  के  लिए  विशेष  अनुशा
 अनिवायं  कर  दी  ।  इसमें  खाद्य  सामग्री  और  दवाइयों  की  सप्लाई  शामिल  नहीं  सामान्य  तोर  पर

 यह  पाया  गया  है  कि  इन  आधिक  प्रतिबन्धों  का  लीविया  की  अथं-व्यवस्था  पर  कुछ  प्रभाव  नहीं
 पड़ा

 शालोमसार  बाग  सें  भाग  को  दु्घंटना

 7392.  श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिंह  :

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :

 थओो  सोसनाथ  रथ  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  26  1986  को  दिल्ली  में  शालोमार  बाग  में  एक झुग्गी  कालोनी  में  आग
 लगने  से  2000  झोपड़ियां  जल  कर  राश्य  हो  गई  थीं  जिनके  परिणामस्वरूप  12,000  लोग  बेघर  हो

 और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ६स  मामले  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही
 की

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  मिवास

 इस  अग्निकाण्ड  में  लगभग  1000  झुग्गियां  जल  गई  जिसका  प्रभाव  लगभग  1080
 वारों  पर  पड़ा

 शालीमार  बाग  के  थाने  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  के  अम्तगंत

 एक  मामला  दर्ज  किया  गया  जांच  करने  पर  पता  भला  है  कि  इन  इस  शुग्मियों  में  से एक  झुग्गी
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 जिसमें  एक  महिला  खाना  पका  रही  में  आग  लग  गई  चूंकि  झुग्गियां  ज्वलनशील  सामग्रो  से

 बनी  थीं  अतः  आग  बहुत  जल्दी  से  फेल  गई  थी  ।

 विद्यत  प्रेषण  योजनाओं  को  स्वोकृति

 7393.  भ्री  चिन्तामणि  जेता  :

 थो  भोहन  भाई  पटेल  :

 बया  योजमा  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  प्रत्येक  राज्य  ने  वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  कितनी

 विद्युत  प्रेषण  योजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  भ्रस्तुत

 उक्त  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  स्वीकृति  की  गई  विद्युत  प्रेषण  योजनाओं  को

 संख्या  तथा  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  आयोग  के  पास  अभी  भी  स्वीकृति  के  लिए  लंबित  पड़ी  विद्युत  प्रेषण  योजनाओों
 की  संख्या  तथा  ब्यौरा  क्‍या  और

 उन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 योजना  मंत्रालय  तथा  ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०
 :  वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  में  केन्द्रीय  विद्यू त  प्राधिकरण  को

 प्रस्तुत  को  गई  विद्युत  प्रेषण  योजनाओं  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 षष  योजनाओं  को  संख्या

 1983-84  4  10

 1984-85  5  16

 1985-86  24

 राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दर्शाया  गया

 उक्त  अवधि  में  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  योजनाओं  की  संख्या  नीचे  दी

 गई

 वर्ष  योजनाओभों  को  संख्या

 1983-84  4

 1984-85  5  5

 1985-86  5-86  19

 उपयुक्त  1983-84  से  पहले  प्राप्त की  गई  3  योजनाएं  शामिल  हैं  ।  प्रत्येक  राज्य  के

 लिए  अनुमोदित  बिद्यू,त  प्रेषण  योजमाओं  के  ब्योरे  में  दर्शाया  गया
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 योजना  आयोग  के  पास  स्वोकृति  के  लिए  शेष  विद्यूत  प्रेषण  योजनाओं  के  वर्षबार

 ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :---

 बर्ष  योजनाओं  की  संल्या

 1983-84  शुन्य

 1984-85  5  4  से  एक  1986-87  में  पूरी  को

 1985-86

 योजनाओं  के  ब्यौरे  में  दिए  गए

 जसा  कि  में  बताया  गया

 वर्ष  1983-84,  1984-85  भर  1985-86  के  वोरान  प्रत्येकराण्य  हारा
 स्वोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  विश्वत  प्रेषण  योजना  को  संख्या

 ऋ०  सं०  राज्य  1983-84  1984-85 5  1985-86

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  ना
 न  1

 2.  असम  ना
 न  1

 3.  बिहार  न  न  —

 4.  गुजरात
 न  न  1

 5.  हरियाणा  बा  2

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1  1

 7.  जम्मू  और  काश्मीर  —  --  ->

 8.  कर्नाटक  न  1

 9.  केरल  1  2  1

 10.  मध्य  प्रदेश  4  2

 11.  महाराष्ट्र  न  3

 12.  मणिपुर
 न  न  न

 13.  मेधघालय  1  —  _

 14.  नागालेंड  न  2  _

 10%

 |



 लिखित  उत्तर  453  1986

 1  2  3  4  5

 16.  उड़ीसा  न+  गा  4

 17.  पंजाब  न  3  4

 18.  राजस्थान  — —  3

 19.  सिक्किम  न  न  ता

 20.  तमिलनाडु  —

 21.  उत्तर  प्रदेश  1  न्+

 22,  पश्चिम  बंगाल  _  1

 जोड़  :  10  16  24

 1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  के  लिए

 अनुमोदित  को  गई  बिद्युत  प्रेषण  योजनाओं  के  ब्योरे

 क्रम  राज्य  गोजना का  नाम  अनुमोदित  लागत

 सं०

 1  2  3  4

 1983-84

 उत्तरो  क्षेत्र

 शून्य

 पदिचभी  क्षेत्र

 1.  मध्य  प्रदेश  220  के०  बो०  और  132  के०  थी ०  वक्‍से  7280.00

 (1983-85)  के  लिए  परिशोधित

 पूरक  रिपोर्ट

 2.  महाराष्ट्र  छठी  योजना  1980-85  4)  के  6276.40
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 लिए  महाराष्ट्र
 में

 ई०
 एच०

 बी  ०
 प्रेषण

 प्रणाली



 3  1908  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 बक्षिणो  क्षेत्र

 '3.  कर्नाटक  अनुपूरक  छठी  योजना  प्रेषण  योजना  **2262.00

 पूर्थो  क्षेत्र

 4.  बिहार  अतिरिक्त  छठी  योजना  प्रेषण  योजनाओं  के  #+*

 लिए  परियोजना  रिपोर्ट  और  लागत

 अनुमान

 उत्तर  वुर्धों  क्षेत्र

 शून्य

 उत्तरी  क्षेत्र

 पंजाब  रोपड़  तापीय  परियोजना  भरण  और  से  संबद्ध  3034.00

 प्रेषण  प्रणाली अनुपूरक

 2.  उत्तर  उत्तर  प्रदेश  में  के०  बोी०  और  उससे

 ऊपर  के  अनुपूरक  छठी  योजना  प्रेषण  और

 ट्रांसफो  रमेशन  बक्से

 पह्िचमो  क्षेत्र

 शून्य

 दक्षिणी  क्षेत्र

 3.  आन्म्र  प्रदेश  छठी  योजना  की  220  के०  वी०  भौर  ++8306.00

 कार्य  के०  वी०  अनुपूरक  प्रेषण  योजना
 रिपोर्ट

 4.  कर्ताटक  सातवीं  योजना  के  लिए  प्रस्तावित  प्रेषण  5824-10

 कार्य  लेकित  अग्रिम  कार्यवाही  छठी  योजना

 में  की  गई

 5.  तमिलनाडु  छठी  योजना  अनुप्रक  प्रणाली

 103



 वुधों  क्षेत्र

 शूम्य

 उस्तर  पूर्वी  खेत

 शुन्य

 1985-86

 हसरो  क्षेत्र

 1.  हरियाणा

 2.  हरियाणा

 4.  हिमाचल  प्रदेश

 4.  हिमाचल  प्रदेश

 5.  पंजाब

 6.  राजस्थान

 7.  राजस्थान

 8.  राजस्थान

 पद्िचमी  क्षेत्र

 9.  मध्य  प्रदेश

 10.  मध्य  प्रदेश

 11,  भष्ज  प्रदेश
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 छठी  योजना  के  दोरान  हरियाणा  में  132

 के०  वी०  और  66  के०  वी०  पर  अनुपूरक
 छठी  योजना  प्रेषण  और  ट्रांसफोरमेशन
 बबसे

 हरियाणा  में  220  के०  वी०  पर  सातवीं

 योजना  प्रेषण  कार्य

 220  के०  वी०  खोदरी  के  लिए

 योजना  रिपोर्ट  मंजरी  एस  ०/सी०  लाईन

 मजरी  में  220  के०  वी०  उप  स्टेशन

 आर०  टी०  पी०  से  सम्बद्ध  प्रेषण

 प्रणाली

 अनुपूरक  छठो  योजना  प्रेषण  और
 फोरमेशन  वकक्‍्स

 जयपुर  में  400  के०  बी०  उप-स्टेशन

 220  के०  वी०  कोटा  जयपुर  एस०/सी०
 लाईन  सरकिट )

 400  के  ०  थी०  भिलाई-बरसर  डी०/सी०

 लाईन

 मध्य  प्रदेश  का  सातवीं '  योजना  प्रेषण

 प्रस्ताव  1)

 बंसागर  एच०  ई०  परियोजना  से  सम्बद्ध

 प्रेषण  प्रणाली

 *  23  1986

 2111.00

 8311.00

 368.361

 519.825

 4327.00

 10672.00

 1638.00

 782.50

 4959.03

 6890.00

 1495.00



 3  1908  लिखित  उत्तर

 2  3  4

 12.  मध्य  प्रदेश  इटारसी-भोपाल  के  बीच  400  के०  बो०  3742.00
 प्रेषण  परियोजना  के  लिए  परियोजना
 रिपोर्ट

 दक्तिभी  क्षेत्

 13.  केरल  छठी  बोमता  अतिरिक्त  प्रेषण  प्रणाली  4687.66

 14.  केरल  लोमर  पेरियोर  एच०  ई०  परियोजना  से  4825.36
 सम्बद्ध  प्रेषण  प्रणाली

 15.  केरल  सातवीं  योजना  के  दौरात  केरल  में  2030.00
 किया  मुआवजे  की  आवश्यकता|

 16.  दूतीकोने  टी०  पी०  एस०  से  2536.86
 प्रेषण  प्रणाली  का  निषकरमण

 पूर्वी  क्षेत्र

 17.  पश्चिम  बंगाल  400  के०  बी०  कार्यों  के  लिए  पश्चिम  3701.00

 बंगाल  में  अनुपूरकः  छठी  योजना  प्रेषण

 परियोजना

 पूर्वी  क्षेत्र

 18.  मेघालय  132  के०  वी०  प्रिड  और  246.00
 पांवर  श्विचयाड्ों  के परिशोधन

 संबर्धत  भौर  विस्तार  और  नई  132  क े०
 बी  ०  प्रेवण  लाइनों  के  निर्माण  की
 बोजना  रिपोर्ट

 19.  भिपुरा  132  के०  थी०  भौर  66  के०  बी»  प्रेवण  1465.00
 प्रणाली  तिपुरा  की  सातवीं  स्कीम

 रिपोर्ट
 नननननत.3.नखाऔ  नए  ड

 ससरररइअइअन्‍् ++ से पहुले भाष्त ।



 जिद  बत  23  1986

 प्रोजना  आयोग  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  सस्बित  पड़ी  विद्युत  प्रेषण

 घोजनाओं  की  संस्या  और  म्पौरे

 क्रम  राज्य क्प्र  बोचवा
 का  नाम  अनुमानित  लागत  कारण

 सं०

 1 2  3  4  5

 1983-84

 शून्य

 1984-85

 उस्तरो  क्षेत्र

 ,  पंजाब  मुकेरियन  ए०  ई०  1133.00  मुकेरियन  एच०  ई०  परियोजनाओं 1.  हार
 योजना  से  सम्बद्ध  प्रेषण  से  सम्बन्धित  अन्तर्राज्यीय  मामलों

 प्रणाली
 के  समाधान  के  लिए  अनुशासित
 लम्बित  पड़े  ओपचारिक  निवेश के
 मामले

 दक्षिणी  केव

 2.  उत्तरी  मद्रास  टी०  पी०  1693.33  16-4-1986  को  अनुमोदित
 एस०  से  सम्बद्ध  प्रेषण

 प्रणाली

 3.  डोयांग  एच०  ई०  पीो०»से  437.00  राज्य  को  अनुमोदित  विद्युत  क्षेत्रक

 सम्बद्ध  132  के०  वो०  योजना  में  1985-86  और

 प्रेषण  लाईन के  लिए  1986-87  के  लिए  कोई

 योजना  रिपोर्ट  धान  नहीं  था  ।  यदि  पर्याप्त
 धान  उपबब्ध  होगा  तो  स्कीम  पर

 अनुक्र्ती  वाधिक  योजनाओं  में
 विचार  किया  जाएगा  |

 4.  डोयांय  पावर  के  244.00.  राज्य  की  अनुमोदित

 विषय
 क्षेत्रक

 के  लिए  कोहिमा  ओर  स्कीम  में  1985-86  के  लिए

 1०६



 3  1908  फिंडित  उसर

 1  2  3  4  5  ह

 मोकाकचुंग  में  132  क े०  कोई  प्रावधान  नहीं  स्कीम

 बो०  उप-स्टेशनों  की  के  लिए  1986-87  में  50.  लाख
 परियोजना  रिपोर्ट  रु०  का  प्रावधान  निवेश

 अनुमति  संसोधित  को  जा  रहो

 1985-86

 उत्तरी  क्षेत्र

 1,  पंजाब  गुरुनानक  देव  तापीय  1955.00  सृजन  स्कीम  को  अनुमोदन  प्रदान

 योजना  से  सम्बद्ध  करने  तक  इस  स्कीम  का

 प्रेषण  प्रणाली  मोदन  अस्थगित  कर  दिया
 गया

 राण्यों  द्वारा  योजना  आशंटन  को  राशि  का  उपयोग

 7394.  श्री  बी०  तुलप्तो  राम  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  ब्ष  में  योजना

 आबंटन  की  पूरी  राशि  खर्च  नहों  को  है  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्षों  में  आबंटन  से  अधिक

 धनराशि  खच  कर  दी  है  ओर  यदि  तो  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या  और

 कया  अःन्प्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  सातवों  पंबवर्षीय
 योजना  के  दूसरे  वर्ष  के  लिए  उन्हें  अधिक  धनराशि  मंजूर

 को  जाए  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  कया  है  ओर  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उनको  मांग  को  किस  सीमा  तक  पूंरा  करमे

 का

 योजना  संत्रालय  तया  जाद्य  ओर  नागरिक  पृतति  मंशालय  में  राज्य  संत्री  ए०के०  :

 ओर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 नहीं  ।

 विवरण

 वाबविक  योजना--1985-86--रशाज्य

 राज्य  अनुमोदित  प्रत्याशित  कालम  2  से  कालम

 परिव्यय  व्यय  3  की  भिन्‍्मता
 __  ़ऑः  िीतण$फफडफ:ससस््

 2  3  4
 २  क्म-््प््भ्भघभघहज७प)_8फ-ुैह////े5४  +  आआ  ७  आयात क

 भरांध्र  प्रदेश  959.27  eres + आआ ७

 हर  ।



 लिखित  उंत्तरे  43  1986

 1  2  3  4

 2.  असम  410.00  410.00  न

 3.  बिहार  851.00  954.76  (+)103.76

 4.  गुजरात  804.00  805.52  (+)  1.52

 5.  हरियाणा  480.00  443.78  (--)  36.22

 6.  हिमाचल  प्रदेश  177.00  177.17  (+)  0.17

 7.  जम्मू ओर  कश्मोर  260.00  278.14  (+)  18-14

 8.  कर्नाटक  651.00  651.00

 9.  केरल  355.00  380.20  (+)  25.20

 10.  मध्य  प्रदेश  1170.00  1165.63  (--)  4.32

 11.  महाराष्ट्र  1700.00  1711.00  (+)  11.00

 12.  मणिपुर  70.00  70.00  --

 13.  मेघालय  75.00  75.00

 14.  नागालेण्ड  65.00  65.00
 गा

 15.  उड़ीसा  450.00  486.23  (+)  36.23

 16:  पंजाब  500.00  502.77  (+)  2-77

 17.  राजस्थान  430.00  430.00
 न

 18.  सिक्किम  41.00  43.84  (+)  2.84

 19.  तमिलनाडु  960.00  1017.46  (+)  57.46

 20.  तिपुरा  86.00  95.48  (+)  9.48

 21.  उत्तर  प्रदेश  1642.00  1662.95 5  (+)  20.95

 ६22.  पश्चिम  बंगाल  675.00  675.50  (+)  0.50
 __ OO  रु  कक्ज्)ाआआणथणथआणएएः

 जोड़---राज्य  12662.00  13060.75  (+-)398.75
 _  ._-  --..

 सिक्किस  का  कोजपय  अनुसंधान  हारा  किए  गए
 अनुसंधान  के  साथ  सम्बद्ध  किया  जाना

 2395,  भोमतो  डो०  के०  भण्दारी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  ।

 सा  क्षेत्रीय  अनुसन्धान  जोरहाट  ने  पूर्वीत्तर  पहाड़ियों  के  लिए

 सिद्रोनेशा  तेल  को  उम्सत  किस्मों  का  विकास  किया

 108



 3  1908  लिखित  उंत्तरे

 ्श  €ु  िञि  चि  न नस

 यदि  तो  क्या  इनका  सिक्किम  सहित  सभो  क्षेत्रों  में  प्रयोग  प्रारम्भ  किया

 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धोी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  सिद्रोनेला  तेल  के  लिए  कुटीर  उद्योगों  का  भी  विकास  किया  गया  है  और  इन  क्षेत्रों

 में  यह  उद्योग  स्थापित  किए  गए

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  ओर

 क्‍या  सिक्किम  को  बेश्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  के  विशेषकर  जोरहाट

 जोरहाट  में  किए  जाने  वाले  सभी  अनुसन्धान  कार्यों  से  सम्बद्ध  किया  जाएगा  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्चोगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रालिकों  भौर
 अन्तरिक्षा  विभागों  में  राज्य  मंज्ी  शिवराज  थी०  :

 ओर  उत्तर-पूर्वी  भारत  के  अनेकों  क्षेत्रों  में  इनको  प्रारम्भ  किया  गया  सिक्किम

 में  इसे  प्रारम्भ  करने  के लिए  एक  उद्यमी  के  साथ  बातचीत  की  जा  रहो

 हां  ।

 (2)  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  सिद्रोनेला  के लिए  कुल  खेतिहर  भूमि  6,000  एकड़  से  भी  अधिक

 तेल  का  वाधिक  उत्पादन  लगभग  400  टन  है  और  पूर्णकालिक/अंशकालिक  रूप  से  काम  में  लगे

 हुए  व्यक्तियों  की  संघथा  दस  हजार  से  ज्यादा  इन  समस्त  गतिविधियों  को  देश  के  दत्त  र-पूर्षो
 राज्यों  के  प्रामीण  इलाकों  में  पहुंचाया  जां  रहा

 क्षेत्रीय  अनुसन्धान  प्रयोगशाला  आर०  जोरहाट  सहित  बैज्ानिक  तथा

 ओद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  एस०  आई०  द्वारा  किए  गए  अनुसन्धान  का  लाभ

 सिक्किम  में  उपयोग  करने  के  लिए  उपलब्ध  परिषद्‌  द्वारा  विकसित  की  गई  किसी  भी  प्रौद्योगिको

 के  हस्तान्तरण  के  लिए  वेश्ञानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  उद्यमियों  या  सिक्किम  की  राज्य

 सरकार  को  समस्त  सम्भव  सहायता  प्रदान  करेगी  ।

 भारतीयों  हारा  प्राप्त  की  गई  विदेशों  नागरिकता

 7396.  श्री  भूलअस्द  डागा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  भारतीयों  मे  वर्ष-बार  ओर  देश-बार  विदेशी  नागरिकता
 प्राप्त

 उन  भारतोय  राज्यों  भोर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के नाम  क्या  हैं  जिनके  मूल  निवासियों  ते
 विदेशी  सागरिकतां  प्राप्त  और

 बह  तीन

 वो  के  दोरान

 विदेशों  में  स्थित  भारतोय  कार्यालयों  के  कितने  क्ंचारियों  ने
 विदेशों  तागरिकता  प्राप्त
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  भआर०  :  यह  जानकारी  एकत्र
 करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  अधिकांश  सरकारें  अपने  देश  को  राष्ट्रीयता  लिए  जाने  के  बारे  में  अं
 सरकारों  को  सूचित  नहीं  करतों  ।  हम  इस  मामले  को  अन्य  सरकारों  के  साथ  उठा  रहे  कुछ  देश
 अपने  यहां  दोहरी  राष्ट्रीयता  प्रणाली  के  कारण  अपनी  असमर्थंता  जाहिर  करते  हैं  तो  कुछ  अन्य  देश
 अपने  गोपनोयता  कानूनों  का  उल्लेख  करते  हैं  जिनके  अनुसार  विदेशी  सरकारों  को  ऐसी  जानकारी

 देने  पर  प्रतिबन्ध

 उपरोक्त  की  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  लागू  नहीं  होता  है  ।

 फोई  नहों  ।  भारतीय  विदेश  सेवा  आचरण  और  अनुशासन  नियमों  के  अन्तगंत  हस
 सेवा  के  सदस्यों  को  विदेशी  नागरिकंता  के  लिए  आवेदन  देने  अथंवा  विदेशी  नागरिकंता  लेने  का

 अनुमति  नहीं  दी  जातो  है  ।

 इलेक्ट्रानिको  उद्योग  के  कामगारों  के  स्वास्थ्य  को  खतरा

 7397.  भ्रौ  मुलचस्द  डागा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  विष-विज्ञानं  अंनुसन्धान  लखनऊ  की  रिपोर्ट  के

 अनुसार  इलेक्ट्रानिको  उद्योग  के  कामगारों  के  स्वास्थ्य  को  विभिन्‍न  खतरों  का  सामना  करना

 पड़ता

 यदि  तो  सरकार  की  जानकारों  में  अब  तक  ऐसे  कितने  मामले  आए  हैं  और  उनकी

 बिफित्सा  कराने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  और  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  मामले  में  मुआवजे
 के  रूप  में  कितनो  धनराशि  का  भुगतान  किया

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  कि  इस  उद्योग  में  काम
 करने  वाले  कामगारों  के  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरा  उत्पन्न  न

 क्‍या  सभी  निर्माण  प्रतिष्ठानों  को  कारगर  उपचारात्मक  कंदम  उठाने  के  लिए  निदेश

 दिए  गए  और

 यदि  तो  इस  मामले  को  निगरानी  करने  वाले  प्राधिकार  का  नाम  क्या

 बिजञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिकी  ओर

 न्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  शिवराज  वौ०  :  से  दिनांके  7  नवम्बर

 1983  को  लखनऊ  के  देनिक  स्वतन्त्र  भारत  में  प्रकाशित  एक  प्रेस  रिपोर्ट  के  अनुसार  जो  लखनऊ

 के  औद्योगिक  विष  विज्ञान  अनुसन्धान  केन्द्र  द्वारा  प्रकाशित  विष-विज्ञान  बुलेटिन

 8  1983  के  अंक  में  छपे  उद्योग  में  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरेਂ  नामक  लेख  पर

 आधारित  था  इलेक्ट्रानिकोी  उद्योग  में  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  पर  जस्ता

 आदि  सामग्रियों  प्रतिकूल  प्रभाव  डालतो  उस  लेख  के  अध्ययंन  से  पता  चलता  है  कि  यह

 मूलतः  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरों  से  सम्बन्धित  विदेशी  साहित्य  की  समोीक्षा  जो

 अंत्याधिक  घने  औद्योगिक  देशों  जैसे  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  तथा  कनाडा  के  इलेक्ट्रीनिक  उ  मरे
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 ही  उत्पन्न  हो  सकते  अतः  यह  आवश्यक  है  कि  ये  सभी  मामलों  में  यही  बातें  हमारे

 इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  पर  सीधे  लागू  होती  इस  सम्बन्ध  में  और  आगे  सूचना  एकत्रित  को  जा

 रही
 ः

 राण्प  फ्लेखता  कोड

 7398.  भी  क्यूए  प्रोजना  संजशी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 उन  राज्यों  तप्ना  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  योजना  बोर्ड  अथवा  किसी  भिन्न

 ताम  से  ही  निकाय  हैं  और  उनके  सदस्यों  को  संख्या  तथा  उनके  नाम  क्‍या  हैं  और  उनके  चयन  के
 लिए  कमा  मातदुण्ड

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कोई  दिशा-निर्देश  दिए  गए  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  दिशा-निर्देश  जारी  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  राज्यों  के  योजना  बोर्डों  में  संसद  सदस्यों  जंसे  जन-प्रतिनिधियों  को  शामित्र
 करना  आवश्यक  समझती  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 कया  राज्य  के  योजना  बोर्ड  अपनी  योजनाएं  बनाने  से  पूर्व  जिला  स्तर  पर  कार्यरत  जिला
 परिषदों  से  योजना  की  रुप-रेखा  मांगते

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद  और  मागरिक  पृत्ति  मंशालय  में  राज्य  मंभी  ए०  के०  :

 राज्य  योजना  बोर्डों  के
 गठन  से  सम्बन्धित  बिबरण  संलग्न  हैं।ये  बोड  राज्यों  द्वारा  स्थापित

 किए  जाते  हैं  और  इनमें  विभिन्न  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  रखा  जाता

 ()  1972  में  राज्य  सरकारों  को  अपनी  योजना  व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  की  सलाह  देते

 हुए  उन्हें  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  राज्य  स्तर  पर  एक  शौरष॑स्थ  योजना  निकाय  होना

 भाहिए  जिसमें  मुख्य  वित्त  योजना  मन्त्री  और  विभिन्‍न  विभागों  और  विषयों  के  तकतीकी

 विद्वान  होते  चाहिए  ।

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  राज्य  योजना  बोड्डों  में  लोगों  के  प्रतिनिधि  शामिल  किए  हैं  ।

 राज्य  जहां  कहीं  ये  तैयार  हो  गई  जिला  स्तर  से  थोजनाएं  मंगवाती

 झौर  राज्स  गोजना  में  इन्हें  समांकलित  करती
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 विवरण

 राण्य  धोजना  धोई-गठन  20-9-1985  को

 राज्य  उपाध्यक्ष  ___  सदस्य  संसद  गठन

 क्रध्यक्ष॥  बाइस  सचिव  पूर्ण  अंश  जोड़  विधान

 चैयरमंत  कालिक  कालिक  के

 1  और  2  अन्य  के

 को  प्रतिनिधि

 2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  सरकारी  सचिव  --  53  §  ना  5-11-83
 मास्यता

 ओर  चल  रही

 मम्त्री

 2.  राज्यपाल  योजना  —  6  6  या
 रत»

 के  मुख्य  और

 पाल  ,  सलाहकार  विकास

 आयुक्त

 9.  पूर्ण  कालिक  सदस्य  4  8.  12  कि
 न

 मुख्य  अधिकारी

 मन्त्री  के  रूप  में  पूर्ण

 उपाध्यक्ष  कालिक

 के  साथ  सदस्य

 योजना  मन्त्री  सचिव  है  ।

 बाहस-चेय
 मेन

 4,  वित्तऔर  उ०न०  महीं  1  -“
 ना  12-9-80  को

 योजना  मन्‍्त्री  बताया  पुनगंठन  किया

 सन्‍्त्री  बाइस  गया  31-3-85

 बेयरमेत  है  ।  से  काम  करना

 बन्द  कर  दिया  ।

 पुनगंठन
 प्लीन  है  ।

 11३
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 5.  विधान  उप  सचिव नहीं
 —  16  अभी  1984  में

 मुख्य  मंत्री  सभा  सदस्य  बताया  नामित  पुनगंठित
 मण्डल  गया  किया  किया

 मन्त्री  के  जाना  है
 स्तर  का

 कालिक  )

 6.  हिमाचल  विधान  आयुक्त
 --  सभी  संसद  6-1

 प्रदेशंिी  सभा  और  मंत्री  सभो  मंत्री-+  सभी  सदस्य  को  पुनंगठित

 मुख्य  मंत्री  सदस्य  सचिव  संसद  संसद  सदस्य  किया

 नामित  .  सदस्य  मान्यता  चल

 किया  गया  रही

 7,  जम्मू  उप  मुख्य  योजना  5  5  न  15-1-85  को

 मंत्री  आयुक्त
 गठित  ।  मान्यता

 कश्मी
 चल  रहो  है  ।

 मुख्य  मंत्री

 8.  --  आयुक्त
 --  10  10  --.  29-1-83/

 मुख्य  मंत्री  और  सचिव  मान्यता  चल

 )  रही  है  ।

 9  --  पूछ्ण-कालिक
 --  8  8  30-7-82  को

 मुख्य  मंत्री  सदस्य-सचिव  पुनगंठित  ।

 मान्यता  चल

 रही

 10,  सरकारी  सचिव  7  4  11  न+  1972/

 मुख्य  मंत्री  मास्यता  चल

 रही

 11,  महाराष्ट्र  उपाध्यक्ष  सचिव  --  6  6  न  12-4-82  को

 मुख्य  मंत्रो  के  रूप  में  पुनगंठित  ।

 योजना  मान्यता  चल

 मंत्री  रही

 12.  --..  प्रधान  सचिव  --  --  12-7-85  को

 मुख्य  मंत्री  )  उपायुक्त  उपायुक्त  पुनगेंठित
 मान्यता  चल

 रही
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 उत्तर

 1  2  3  4  5  6  7

 13.  विधान  संयुक्त
 -714  14  3

 गैरसरकारी  ससा  सचिव

 नामित  सदस्य
 नामित  |

 के  रुप  में

 गैर-सरका

 4.  योजना  नहीं  दिया  --  13  13

 मंत्री  मंत्री
 :  वित्त

 मंत्री

 15.
 --.  विशेष  --  7  7  नहीं  दिया

 मंत्री  सचिव  गया

 च्ह्म  और

 समन्वय

 16.  पंजाबी  राज्यपाल  सचिव  --  18  18  न

 राज्यपाल  के  )
 सलाहकार

 योजना  विशेष  --  11  11  6

 मुख्य  मंत्री  सचिव

 18.  सिक्किम  राज्य  में  कोई  चरमोत्क्ष  योजना  निकाय  नहीं  है  ।

 19.  तमिलनाडु  सदस्य  4  12  16  बन

 पूर्णकालिक  सरकारी  सचिव

 मुख्य  सचिव

 3  9  12  न
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 12-7-85  को

 पुनगंठित  ।

 मान्यता  चल

 रही

 31-5-84  को

 पुनगंठित  ।
 मान्यता  बल

 रही

 30-5-8  5  को

 पुनगेंठित  ।
 मान्यता  चल

 रही

 9-8-84  को

 पुनगेठित  ।
 मान्यता  चल

 रही

 30-7-82  को

 पुनगंठित  ।
 मान्यता  चल

 रही

 8+
 में  पुनगंठित  ।
 मान्यता  चल

 रही
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 लिखित  उत्तहे

 1  2  3  4.  5  6  7  8

 21.  उत्तर  उपाध्यक्ष  सचिव  --  24  24  3  84

 प्रदेशश  और  पुनगंठित  ।

 मुख्य  मंत्री  कालिक  मान्यता  चस
 उपाध्यक्ष  के  रही
 रूए  में

 योजना  मंत्री

 22.  पश्चिम  नहीं  नहीं  5  न  19-6-82/ 2/
 के  रूप  में  दिया  दिया  मान्यता  चल

 मुख्य  मंत्री  मुख्य  मंत्री  रही
 के  सलाहकार

 ]

 सॉफ्टबेयर  ओर  कम्प्यूटर  प्रयोग  परियोजनाभों  को  स्थापना

 7399.  श्रौमतो  जयम्तो  पटनायक  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  फ्रांस  की  सहायता  से  अनेक  साफ्टवेयर  ओर  कम्प्यूटर  प्रयोग

 परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  भारत-फ्रांस  सहयोग  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  कार्यान्वित  करने  का  विचार  और

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 बिशान  ओर  प्रोद्योगिको  संज्रालय  तथा  सहासागर  परसाणु  इलेक्ट्रातिकी  और

 अंतरिक्ष  विभागों  सें  राज्य  मंत्री  शिवराम  थी०  :  हां  ।

 इलेक्ट्रानिकी  तथा  सूचना-विज्ञान  के  क्षेत्र  में  गठित  भारत-फ्रांस  कार्यकारी

 दल  जिसका  गठन  भारत  तथा  फ्रांस  के  बीच  हलेक्ट्रानिकी  तथा  सूचना-विश्ञान  के  क्षेत्र  में  सहयोग
 करने  के  लिए  वर्ष  1983  में  तय  किए  गए  प्रोटोकौल  के  ढांचे  के  अन्तगंत  हुआ
 अपनी  तीसरी  बंठक  दिनांक  20-21  1986  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  दोनों  देशों

 ने  इस  बात  पर  सहमति  व्यक्त  की  कि  वे  इलेक्ट्रानिकी  तथा  सूचना-विज्ञान  के  क्षेत्र  में  फ्रांस  से  भारत

 को  प्रौद्योगिनगो  का  अन्तरण  करने  तथा  तृतीय  बिएव  के  देशों  को  तकमीकी-जानकारी  एवं
 तथा  सॉपटबेयर  विषयक  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  संयुवत  प्रयास  करने  की  में  अपना

 ध्यान  केन्द्रित  करेंगे  ।  दोनों  पक्षों  ने  स्पष्ट  किया  कि  दीर्घ  कालिक  आधार  पर  पास्परिक  सहयोग
 करना  चाहते  हैं  अल्पकालिक  एवं  मध्यावधि  उद्ं श्यों  को  लेकर  कार्यकारी  दल  ने  जो  ठोस

 योजमाएं  तैयार  की  हैं  उन्हें  उसी  परिप्रेक्ष्य  में
 समझा  और  देखा  जाना  चाहिए  ।
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 ज्कज  ऊनभानाननमपनन+  ."

 साफ्टवेयर  तथा  कम्प्यूटर  अनुध्रयोगों  के  क्षेत्र  में  12  परियोजनाओं  का  पता  लगाया

 गया

 कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  को  कार्यान्बित  करने  की  दृष्टि  विशिष्ट  परियोजना
 तैयार  की  गई  हैं  तथा  कार्यान्वयन  अभिकरणों  के  सम्बन्धित  प्रतिनिधियों  और  प्रत्येक  परियोजना  के

 मामले  में  भारत  तथा  फ्रांस  के  विशेषज्ञों  के  साथ  मिलकर  संचालन  समिति  गठित  की  गई  है  ताकि

 परियोजना  की  प्रगति  पर  नियमित  रूप  से  निगरानी  की  जा  सके  ।

 भारतीय  दूतावासों  में  भारे  गए  अधिकारियों  के  आह्षितों

 को  अदा  किया  गया  मुभावजा

 7400.  श्री  बक्कस  पुरषोसमन  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  ओर  1986  के  दोरान  आज  तक  भारतीय  दूतावासों  में  कितने  अधिकारी

 मारे  गए  और  कितने  घायल  हुए  और

 ऐसे  अधिकारियों  भौर  उनके  आश्षितों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया

 विदेक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  संशोी  के०  आर०  28-5-1985  को

 चांसरी  के  सामने  हुए  एक  बम  विस्फोट  में  कम्पाला  स्थित  भारत  के  हाई  कमीशन  में  एक  सुरक्षा  गार्ड

 को  मामूली  सी  चोटें  भाई  थीं  ।

 1986  में  अब  तक  कोई  भी  अधिकारी  न  तो  मारा  गया  है  ओर  न  ही  घायल  हुआ  है  ।

 चूंकि  चोटें  मामूली  थीं  अतः  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  ।

 बमस्पति  का  सर्वेक्षण

 7401.  भ्रो  पो०  आर०  कुमारसंगलस  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रेट  निकोबार  पारिस्थितिकीय  संतुलन  के  सम्बन्ध  में  पोर्ट  ब्लेयर  की  वनस्पति  का

 हाल  ही  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  यदि  तो  उसको  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 क्‍या  इस  अध्ययन  के  परिणामस्वरूप  बिरलों  लुप्तप्राय  ओर  लाभकारी  पोधे

 पुनः  उठाए  जायेंगे  तथा  देश  के  लिए  बेकਂ  के  रूप  में  उन्हें  सुरक्षित  रखा  और

 बे  अन्य  महत्वपूर्ण  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  जिनसे  इन्हें  व्यावहारिक  रूप  दिया  जाएगा  और  इस

 सम्बन्ध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिया&रंहमान  जी  हां  ।

 मुख्य  निष्कर्ष  ये  हैं  :--

 निकोबार  में  पुष्पन  पौधों  की  कम  से  कम  300  दुलंभ  प्रजातियां

 किए  जाने  वाले  पौधों  को  जंगली  अवस्था  को  किसमें  विद्यमान  हैं  जेसे  कि  जंगली
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 पान  की  केला  तथा  जिसका  कि  मूल्यवान  जोन  संसाधनों  के

 तौर  पर  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 पोर्ट  ब्लेअर  स्थित  भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  के  वनस्पति  उद्यान  में  कुछ  मूल्यबान
 एवं  दुलंभ  प्रजातियों  को  पहले  हो  लगा  दिया  गया

 निष्कर्षों  से  व्यंजित  होता  है  कि  इस  द्वीप  की  वनस्पति  का  संरक्षण  किया  जाना

 मुरुय  भूमि  में  उष्णकटिवन्धी  वनस्पति  बागानों  में  दुर्लभ  प्रजातियों  को  लगाए  जाने  पर  विचार  करने

 को  आवश्यकता  है  ।

 कंदियों  के  कल्याण  के  लिए  योजना

 7402.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 क्री  एन०
 थरो  जय  प्रकाश  अप्रवाल  :

 क्या  कल्याण  संजशी  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  उ्  श्य  के  अनुरूप  कंदियों के  कल्याण  के  लिए  नई  योजना

 तैयार  की  है  कि  जेलें  वास्तव  में  अपराधियों  के  सुधार  और  पुनर्वास  के  लिए  सुधारात्मक  गृह  होने

 यदि  तो  प्रस्तावित  नई  योजना  क्‍या  ओर

 कंदियों  के  आर्थिक  दृष्टि  से  पुनर्वास  में  सहायता  करने  के  लिए  प्रस्तावित  नई  योजना
 किस  सीमा  तक  सहायक  होगी  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उष  मंत्री  गिरिघर  :  हां  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  कैदियों  के  कल्याण  के  लिए  एक  नई  योजना  शुरू  करने

 का  प्रस्ताव  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 भोर  प्रस्तावित  नई  योजना  का  ब्यौरा  तेयार  किया  जा  रहा  है  ।

 पेंशनभोगि  यों  को  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  उनके  साथ  बातचीत

 7403.  भ्री  बनआारो  लाल  पुरोहित  :

 भोमतो  गीता  मुख्जो  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आल  इण्डिया  संन्ट्रल  काउन्सेल  आफ  पेंशनर्स  एसोसिएशन  ने  प्रधान  मस्त्री  से
 पेंशन-भोगियों  के  साथ  बातचीत  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  क्या  सरकार  ने  पेंशन-भोगियों  के साथ  कोई  बातचीत  आरम्भ  की  है

 ॥17
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इस  समय  देश  में  पेंशन-भोगियों  द्वारा  क्या  कठिनाइयां  अनुभव  की  जा  रही

 (४)  उनकी  कठिनाइयों  की  ओर  ध्यान  देने  और  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 तथा  नहीं  ।

 हु

 यद्यपि  पेंशन-भोगियों  क ेसाथ  कोई  ओपचारिक  बातचोत  नहीं  होती  फिर  भी  इस
 विभाग  के  राज्य  मन्त्री  तथा  कमंचारी  गण  पेंशनभोगियों  के  अभ्यावेदनों/शिकायतों  को  सुनने  के  उद्देश्य
 से  उनके  प्रतिनिधियों  के  अनुरोध  पर  और  जितनी  बार  संभव  हो  पाता  है  उतनी  बार  बातचोत
 करते  हैं  ।

 तथा  पेंशनभोगियों  द्वारा  सहन  को  जा  रही  कथित  कठिनाइयों  का  कारण  घटो

 हुई  आवास  को  जो  क्षेत्र  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  नहीं  आते
 उनसे  इतर  स्थानों  पर  चिकरित्सोय  सुविधाओं  की  रियायती  यात्रा  आदि  जैसो  सुविधाओं  की  कमी
 के  परिणामस्वरूप  जीवन  स्तर  में  अचानक  गिरावट  आ  जाना  है  ।

 मौजूदा  तथा  भावो--दोनों  प्रकार  के  तमाम  पेंशनभोगियों  के  लिए  मृष्यु  एवं  सेवानिवृत्ति
 प्रसुविधाओं  सहित  पेंशन  के  ढांचे  को  जांच  का  काम  चोथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  को  भेज  दिया  गया

 स्वतन्त्रता  के  बाद  यह  पहला  मोका  है  जबकि  एक  उच्चस्तरीय  आयोग  द्वारा  पेंशन  के  ढांचे  को

 गहराई  से  जांच  को  जा  रहो  आयोग  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  के  बाद  आगे  को  कारंवाई  पर
 वियार  किया  जाएगा  ।

 मेंढकों  को  सुरक्षा

 7404.  भी  सुरेश  क्ुरूप  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  खाद्य  मेंढक  को  दो  किसमें  हेकत्राड़कटाइनਂ  ओर

 टिग्रिनाਂ  समाप्ति  को  ओरे

 यदि  तो  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होने  के  क्या  कारण  ओर

 उनकी  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  का  विचार  कया  कद्रस  उठाने  का

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमात  :  से  ताजे

 जल  में  पाए  जाने  वाले  खाने  योग्य  मेंढकों  की  दो  प्रजातियों  रागा-हेश्साडेकटाइल  और  राना  टिग्शिना

 का  उनकी  टांगों  की  अत्यधिक  मांग  की  वजह  से  मारा  जाता  जिसे  विदेशों  में  स्वादिष्ट  खाना  माना

 जाता  उनके  अंधाधुन्ध  मारे  जाने  पर  नियन्त्रण  करने  को  दृष्टि  से  जोनस  शाना  से  सम्बन्धित

 ताजा  पानी  के  मेंढकों  को  वन्यजोव  1972  की  में  शामिल  कर

 दिया  गया  जिससे  प्रकृति  में  से  मेंढकों  को  संग्रहीत  करने  से  पहले  बिर्धारित  प्रक्रिया  के  मुताबिक
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 पकड़ने  के  लाहसेंस  को  जारी  करना  आवश्यक  होगा  ।  साथ  ही  साथ  उनको  संसाधित  करने  व  उनका

 व्यापार  करने  के  लिए  भी  व्यापार  लाइसेंस  प्राप्त  करना  भी  आवश्यक  इसके  अतिरिक्त
 मेंढकों  की  ये  दो  प्रजातियां  पादप  एवं  वनस्पति  आई०  टी०  ई०  की  खतरे  में  पड़ी

 प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  पर  अभिसमय  के  में  भी  सूचीबद्ध  हैं  जो  इन  प्रजातियों

 एवं  उनके  उत्पादों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  का  कठोरता  से  नियमन  करता  है  ।

 कम्प्यटर  तथा  इलेक्ट्रानिको  के  क्षेत्र  में  भारत-सोवियत  संघ  करार

 7405.  भ्री  के०  बी०  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत

 और  सोवियत  संघ  के  बीच  कम्प्यूटर  तथा  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  मे ंहाल  ही  में  किए  गए  पंचवर्षीय  करार

 तथा  सहयोग  कार्यक्रम  को  कब  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ?

 बिसान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  सहासागर  परसाणु  इसेवट्रानिको  भर
 अभ्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  संत्रो  शिवराव  बो०  :  दिनांक  19  1986  को  एक
 बाधिक  प्रोटोकाल  तथा  सहयोग  के  पंचवर्षीय  कार्यकारी  कार्यक्रम  पर  भारत  तथा  सोवियत  संघ  के

 बीच  कम्प्यूटरों  ओर  इलेक्ट्रानिको  के  क्षेत्र  में  हस्ताक्षर  विभिन्न  प्रावधानों  पर  अमल  करना

 एक  सतत्‌  और  हमेशा  चलने  वाली  प्रक्रिया  वर्ष  1987  में  आयोचित  की  जाने  वाली  कायंकारी
 दल  की  अगली  बंठक  में  दस  सम्बन्ध  में  प्रगति  की  समीक्षा  की

 बर्ष  1986  में  टेलीविजन  सेटों  का  उत्पानन

 7406.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1985  में  कुल  कितने  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण  किया  गया

 उन  निर्माताओं  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  वर्ष  1985  में  एक  लाख  से  अधिक
 विजन  सेटों  का  उत्पादन  और

 वर्ष  1986  में  कितने  टेलिविजन  सेटों  का  उत्पादन  किए  जाने  की  आशा  है  ?

 बिकास  ओर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  तथा  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रालिको  ओर
 अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मग्त्री  शिवराज  थभी०  :  वर्ष  1985  के  दौरान  देश  में
 246  लाख  दूरदर्शन  सेटों  का  विनिर्माण  हुआ  ।

 वर्ष  1985  के  दोरान  जिन  विनिर्माणकर्ताओं  ने  एक  लाख  से  अधिक  दूर  दर्शन  सेटों
 का  उत्पादन  उनके  नाम  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :---

 1.  मेससं  इलेक्ट्रानिक्स  कंसोटिंयम  प्रा०  नई  दिल्‍ली  ।

 2.  मेसस  जुपीटर  रेडियोज  नई

 3.  मेसर्स  रेलेकट्रानिक्य  प्रा०  गंगलोर  ।
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 बन

 4.  मेसर्स  टेलिविजन  एण्ड  काम्पोनेंट्प  प्रा०  नरोदा

 5,  मेसस॑  वेस्टन  हलेक्ट्रानिक्स  नई  दिल्ली  ।

 बषं  1986  के  दौरान  लगभग  25  लाख  से  30  लाख  दूरदर्शन  सेटों  का  उत्पादन  होने

 की  संभावना

 श्रीलंका  की  जातीय  समस्या  के  समाधान  के  लिए  निगुट  सम्मेलन  के  प्रयास

 7407.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्या  विदेश  धन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निगुट  सम्मेलन  के  सदस्य  देशों  के  नेताओं  ने  श्रीलंका  को  जातीय  समस्या  के

 समाधान  हेतु  कोई  प्रस्ताव  किया  है  अथवा  कोई  विशिष्ट  प्रयास  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  श्रीलंका  की  समस्या  का  समाधान  ढूंढने  के  लिए  निगुंट
 सम्मेलन  के  मंच  को  और  अधिक  कारगर  ढंग  से  इस्तेमाल  करने  का  और भोर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  कया  प्रस्ताव  किए  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  सन्त्रालथ  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं (

 प्रश्न  हो  नहीं

 पाकिस्तान  हारा  भारत  के  विरद्ध  उपयोग  करने  के  लिए

 लड़ाक  विमानों  का  अधिप्रहण

 7408.  श्रो०  पी०  जे  ०  कुरियम  :  क्या  विदेश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  समाचार  पन्नों  में  प्रकाशित  इन  समाचारों  की ओर  दिलाया
 गया  है  कि  इरातियों  द्वारा  अमरीकी  दूतावास  से  जब्त  किए  गए  कुछ  दस्तावेजों  से  पता  चलता  है  कि
 पाकिस्तानी  अधिकारियों  ने  यह  बात  स्वोकार  की  थो  कि  पाकिस्तान  द्वारा  प्राप्त  लड़ाक
 विमानों  का  भारत  के  विरुद्ध  उपयोग  किया  और

 ः

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर  :  ईरानियों  ने  तेहरान  स्थित
 अमरीकी  राजदूतावास  से  जो  दस्तावेज  जब्त  किए  ओर  प्रकाशित  किए  उनसे  यह  संकेत  मिलता  है
 कि  16-17  1979  को  वाशिगटन  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  पाकिस्तान  के  बीच
 विदेश  मंत्री  स्तर  पर  हुई  बातचीत  में  पाकिस्तान  ने  यह  स्पष्ट  किया  था  कि  भारत  उसके  लिए  मुख्य
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 खतरा  बना  हुआ  है  जिसके  विरुद्ध  पाकिस्तान  को  अपनी  रक्षा  योजना  बनानों  बाहिए  और  यह  कहा
 कि  जेसे  अच्छे  लड़ाकू  विमान  उनके  पास  न  होना  उनकी  मुख्य  कमओरी  है  ।

 इसे  सरकार  के  इन  विचारों  की  पुष्टि  होती  है  कि  पाकिस्तान  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका
 से  जो  हथियार  प्राप्त  किए  हैं  उन्हें  बह  भारत  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  कर  सकता  सरकार  उन  स
 गतिविधियों  पर  बराबर  कड़ी  निगरानी  रखे  हुए  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।

 कोजीन  नौसेना  बेस  में  मेसिशिक  कर्मंणारियों  को  नियमित  करमा

 7409.  प्रो०  के०  थो०  बामस  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  नौसेना  बेस  पर  कितने  नैमित्तिक  कमंचारियों  ने  240  दिन  को  सेवा  पूरी  कर
 _

 ली  और

 उनमें  से  कितने  कमंचारियों  को  नियमित  कर  दिया  गया  है  ?

 रक्षा  अमुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  अच्ण  :  17

 1986  को  334  |

 17  1986  को  80।

 सातवों  पंचवर्षोष  पोजता  के  दोरात  नई  रेलवे  लाइनें

 7410.  प्रो०  नारामण  चन्द  पराधर  :  क्‍या  योजमा  मंत्री  पर्याप्त  धनराशि  का  आवंटन  न  किए

 जाने  के  कारण  अपूर्ण  पड़ी  परियोजनाओं  के  बारे  में  5  1986  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 1484  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चल  रही  14  नई  रेलवे  लाइनों  की  चालू

 योजनाओं  को  दी  गई  प्राथमिकता  का  स्वरूप  बया  है  ओर  कया  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि

 परियोजनाओं  को  शुरू  करने  से  पहले  इन  सभी  परियोजनाओं  को  उदार  घन-राशि  आवंटित  क

 पूरा  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इन  परियोजनाओं  को  निर्माण  लागत  में  और

 अधिक  वद्धि  को  सेकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विधभार  है  ?

 और ड़
 रके

 योजना  तथा  लाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 और  रेलवे  की  सातवीं  योजना  में  निवेशों
 के

 परियोजन  के  लिए  रेलवे  लाइनोंਂ
 के  निर्माण

 के  लिए  चल  रही  परियोजनाओं  को  परियोजना  से  सम्बद्ध  और  सामरिक  महत्व  को  धुर्बोत्त र

 क्षेत्र  क ेलिए  करीबन्करीब  पूरा  होने  व।ली  लाइनों  और  अन्य  रेलवे  लाइनों  के  रूप  में

 मिकता  दी  गई  है  ।  नई  लाइनਂ  परियोजनाओं  में  से  जो  छठी  योजना  में  शुरू  की  गई

 निम्नलिबित  5  परियोजना  उन्मुख  स्वरूप  बी  होने  और/अथव।  सामरिक  महत्व  की  लाइन  होने  की

 चन्रह्‌  से  अधिक  महत्वपूर्ण  हैं  ।
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 4.  तलचर--सम्बलपुर

 $.  कोरापुट--रायगढ़

 नई  परियोजनाएं  शुरू  करने  से  ऐसी  अनिवायं  चल  रही  परियोंजना  को  पूरा  करने  की

 आवश्यकता  को  स्वीकार  किया  गया  है  जिनसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  परिवहन  क्षमता  में  बृद्धि  होती

 ताकि  अधिक  समय  न  लगे  ओर  अधिक  लागत  न  इस  प्रकार  की  रेलवे  लाइनਂ

 परियोजनाओं  के  निमित  धन-राशियों  की  उपलब्धता  के  |लिए  रेलवे  व्यवस्था  की  अन्य  अनिवार्य

 आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 भूतपूर्थ  सैनिकों  के  कल्याण  के  लिए  एक  संस्वीय  समिति  को  स्थापना

 1411.  प्रो०  मारायण  चअन्द  पराशर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्तरकार  ने  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  की  भांति

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  कल्याण  सम्बन्धी  एक  संसदीय  समिति  स्थापित  करने  के  लिए  भूतपूर्व  सेनिकों  के

 कल्याण  सम्बन्धी  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  किस  सम्भावित  तारीख  तक  इस  प्रकार  की  समिति

 स्थापित  करने  का  है  ?

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  अरुण  :  ओर

 उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सांविधिक  प्रावधानों  के  कार्यान्वयन  पर  नजर

 रखते  के  लिए  एक  संसदीय  समिति  की  स्थापना  के  प्रश्न  की  जांच  की  गई  थी  ।  चूंकि  सांविधिक  कानून
 बनाने  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  इसलिए  उनके  कार्यान्वयन  पर  नजर  रखने  के

 लिए  संसदीय  समिति  की  आवश्यकता  नहीं  समझी

 जहां  तक  असांविधिक  प्रावधानों  पर  नजर  रखने  के  लिए  संसदीय  समिति  के  गठन  की

 आवश्यकता  और  यदि  संसदोय  समिति  का  गठन  मान  लिया  जाता  है  उसे  सौंपे  जाने  वाले  कार्यों

 का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  के  पबंतोय  क्षेत्रों  में  बुक्षारोपण

 7412.  भी  हरीश  रावत  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  को  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों में  सामाजिक
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 “5  हा रा  5

 वानिको  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लगाये  जा  रहे  व॒क्षों  में  90  प्रतिशत  अकेले  कोनिफरस  बृक्ष
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इन  क्षेत्रों  मे ंओक  ज़ेसोी  नमी  सोखने  वाले  चोड़े
 पत्तों  की  को  किस्मों  के  वृक्ष  अधिक  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिपाउरंहमान  :  इस  क्षेत्र
 से  प्राप्त  सूचना  यह  दर्शाती  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  के
 अंतर्गत  रोपे  गए  वालपौधों  के  एक  वृहत्‌  भाग  में  शंकधारी  वृक्ष  यद्यपि  ऐसे  वालपोधों  के  प्रतिशत

 के  ब्योरे  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कुछ  कारण  यह  भो  है  कि  पाइन  ज॑से  शंकधारी  प्रजातियां  तुलनात्मक  रूप  से  शी प्रता

 से  बढ़ती  हैं  और  चौड़ी  पत्तियों  वालो  प्रजातियों  की  तरह  शंकधारी  वक्ष  सामान्य  रूप  से  चराई  से

 क्षति  के  उतने  संवेदी  नहीं  होते  खुली  चट्टानी  ढालें  जो  विशाल  क्षेत्र  में  फंली  चोड़ी  पत्तियों

 वाली  प्रजातियों  के  पोघरोपण  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को

 ओक  तथा  अन्य  बोड़ी  पंत्तियों  वाली  जैसी  प्रजातियां  जो  विभिन्‍न  अनेक  दुष्टिकोणों  से  इष्टतम  की

 वद्धि  पर  बल  देने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  जिले  सें  कालेज  भवन  के  निर्माण

 के  लिए  वन  अधिनियभ  के  अंतर्गत  अनुमति

 1413.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  प्रधान  संशो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  को  श्याल्दे  उत्तर  में  कालेज  भवन  के

 निर्माण  के  लिए  वन  1980  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  अनुभति  प्राप्त  करने  का

 प्रस्ताव  मिला

 (@)  यदि  तो  यंह  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुआ

 क्‍या  इस  प्रस्ताव  पर  इस  बीच  अपनी  अपेक्षित  अनुमति  प्रदान  कर  दी  ओर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्षावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  लियाउरंहमान  तथा

 जी  4  1985  को  इस  मंत्रालय  को  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 तथा  इस  मंत्रालय  ने  प्रस्ताव  पर  अंतिम  निर्णय  लेने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 को  16  1985  को  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कुछ  अनिवाय  सूचना  प्रस्तुत  करने  का

 किया  गया  राज्य  सरकार  से  मांगी  गयी  सूचना
 की

 अब  तक  प्रतीक्षा की  जा  रहो  है
 ओर  इसलिए  निर्णय  नहों  लिया  जा  सका  है  ।
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 लिबषित  उत्त  रै  23  1986:

 उतर  के  पठारी  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  गया  प्रेनियत्र

 1414.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  प्रघान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  पठारी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  य्रेनियम  सहायक  खनिज

 पाए  गए  और

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  ऐसे  खनिज  पाए  गए  हैं  तथा  उनकी

 मानित  मात्रा  कितनी  है  और  उनके  निकालने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्र।लय  तथा  महासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिकों  ओर

 अंतरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  निम्नलिखित  स्थानों  पर  यूरेनियम  की  मौजूदगी के  संकेत  देने  वाली

 विस्तंगतियां  पाई  गई  हैं  :

 (1)  पठारी  क्षेत्र  :

 ललितपुर  जिले  में  सोनराय  का  इलाका  ।

 (11)  पहाड़ी  क्षेत्र  :

 सहारनपुर  जिले  में  तिमली  क्षेत्र  .  का  इलाका  नौगजिया
 सत्यानी  राव  ओर  उनसे  लगा  हुआ

 नेनीताल  और  पिथोरागढ़  जिले  में  खोलगढ़  और  उनसे  लगा

 हुआ  इलाका  ।

 ्

 देहरादून  जिले  में  मधूरी  के  समीप  का  पहाड़ी  इलाका  ।

 टिहरी  ओर  उत्तर  काशी  जिलों  में  इंगेडोनाला-श्रज रानी  बूढ़ा  केदार
 का  इलाका  ।

 (&)  चमोली  जिले  में  पोखरी-तं जी  का  इलाका  ।

 पिथोरागढ़  जिले  में  लामाई-चम्पावत  का  इलाका  ।

 इन  सभी  इलाकों  में  यूरेनियम  की  विद्यमानता  बताने  वाली  विसंगतियों  के  बारे  में  अन्वेषण
 अभी  समन्वेषण  के  स्तर  पर  चल  रहे  हैं  यथा  उनसे  अब  तक  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिलो  है  कि  इन
 इलाकों  में  कोई  महत्वपूर्ण  भंडार  मोजूद  वहां  खनिज  निकालने  का  काम  शुरू  नहीं  किया

 गया है  ।

 कोटद्वार  में  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड
 के  एकक  की  स्थापता

 7415.  भी  हरोहा  राबत  :  क्‍या  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोटद्वार  में  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लि०  ई०  के  प्रस्तावित

 एकक  को  स्थापना  करने  के  लिए  भूमि  आदि  का  अधिग्रहण  कर  लिया  गया
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 8  लिखिश  उसरਂ
 यभहभ्र--जज+++

 यदि  तो  क्या  इस  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आरम्भ

 किए  जाने  की  आशा  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथ  इस  वर्ष  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 उत्पावन  ओर  रक्षा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुख  भारत  इलंक्ट्रानिक्स
 मिटेड  कोटद्वार  (3०  स्थित  नई  यूनिट  के  लिए  लगभग  65.9  एकड़  भूमि  पहले  हो  अधिग्रहीत

 कर  लो  गई  इसके  लिए  अपेक्षित  40  एकड़  अतिरिक्त  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जा  रहा  है  ।

 फंक्टरी  का  निर्माण  कार्य  पहले  ही  आरम्भ  हो  चुका  है  ।

 इस  कार्य  के  लिए  इस  वर्ष  पर्याप्त  व्यवस्था  कर  लो  गई  ।

 ]

 आबिवासियों  के  कल्याण  के  लिए  नई  योजनायें

 7416.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  कया  कल्याण  संत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भादिवासियों  की  अपेक्षित  प्रगति  न  होने  के  क्‍या  प्रमुख  कारण

 आदिवासियों  को  राष्ट्रोय  धारा  से  जोड़ने  के  महत्व  को  समझने  के  बाद  सरकार  ने  कोई
 नई  योजनायें  शुरू  की  और

 यदि  तो  नई  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंशालय  में  उप  मंत्री  पंच-वर्षोय  योजना  के

 दौरान  जनजाति  उप-योजना  नोति  शुरू  करने  के  बाद  से  जनजाति  विकास  में  पर्याप्त  प्रगति हुई
 आदिम  जनजाति  जनजाति  महिलाएं  ओर  क्षपर  कृषक  ओर  विस्थापित  जनजाति

 कुछ  समुदायों  पर  और  ध्यान  दिये  जाने  को  ओ  आवश्यकता  जनजातियों  के  वाताबरण  में  गिरावट
 ओर  निवारण  पर  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 और  सरकार  ने  सातवीं  योजना  के  दोरान  जनजाति  के  बिकास  के  लिए  श्रम्य
 कदमों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  उपाय  शुरू  किए

 (a)  जनजाति  उपन्योजना  नोति  के  अन्तगंत  अधिक  जनजाति  जनसंदया  को  लाते  के  लिए
 जनजाति  समूहों  का  पता  लगाना  ।

 (2)  भूम  वन  गावों  जेसे  संवेदनशील  जनजाति  समुदायों  के  पुनर्वास  के  लिए  कार्य  क्रम
 ओर  जनजाति  महिलाओं  का  विकास  ।

 (3)  ति  कौशल  ओर  तकतीक  को  उन्नत  बनाने  को

 (4)  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आवास  कार्यक्रम  ।

 क्रम



 लिखित  उत्तर  23  1986

 जवययभयियियैययए  —  ———$———

 (5)  आई  टी०  डी०  पी  क्षेत्रों  मे ंरियायतो  दरों  पर  छाद्यान  का  वितरण  ।

 (6)  जनजाति  सहकारिता  विपणन  विकास  फंडरेशन  को  स्थापना  ।

 जनजाति  लोगों  को  शोषण  से  बचाने  के  लिए  उपाय

 7417.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  कल्याण  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  जनजाति  के  लोगों  को  शोषण  से  बचाने  के

 लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  बस्तर  और  अन्य  जनजाति  क्षेत्रों  में

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राजेस्त  कुमारों  देश  में

 जातियों  के  शोषण  को  रोकने  के  लिए  विभिग्न  विषयों  जैसे  भूमि  से  महाजनो  और  ऋण

 राहत  इत्यादि  पर  कानून  बनाए  गए  श्रम  भारत  सरकार  ने  बन्धक  मजदूर  प्रणाली

 1975  पारित  किया  है  जो  देश  में  सभी  राज्यों  में  लागू  जनजातियों  को

 निजी  शराब  विक्रेताओं  के  शोषण  से  बचाने  के  लिए  समाज  कल्याण  मंत्रालय  ने  जनजाति  क्षेत्रों  के

 लिए  उत्पाद  नीति  पर  मार्ग  दर्शी  निदेश  जारी  किए  देश  में  कुछ  राज्यों  ने लघु  बन  उत्पाद  वस्तुओं
 का  राष्ट्रीयकरण  किया  है  और  राजकोय  निगमों  या  जनजाति  विकास  निगमों  के  माध्यम  से  उनका

 विपणन  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  रायगढ़  और  अन्य  जनजाति  क्षेत्रों  में  जनजातियों

 को  शोषण  से  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  ।  उन्हें  आधिक  शोषण  से  बचाने  के

 लिए  एल०  ए०  एम०  को  स्थापना  को  गई  ठेके  पर  आबकारी  दुकानों  को  नीलामी  बन्द
 कर  दी  गई  है  ।  व॒क्षों  में  उनके  हितों  बी  रक्षा  के  लिए  राज्य  ने  मध्य  प्रदेश  आदिम  जनजातियों  का

 संरक्षण  में  1956  अधिनियमित  किया  जनजातियों  को  भूमि  को

 जनजातियों  को  हस्तांतरण  करने  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  जनजातियों  के  लिए  उचित

 टूरो  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  कार्यान्वित  किया  जाता  शोषण  की
 ताकतों  के  खिलाफ  लड़ने  के  लिए  जनजातियों  में  जागरूकता  उत्पन्न  करने  के  लिए  शिक्षा  योजना

 सहित  विभिन्न  विकास  योजनाएं  प्रारम्भ  की  गई

 जल  सुधार  समिति  की  सिफारिदों

 7418.  भरी  टी०  बालगोड  :

 कली  एन०  डेमिस  :

 करो  मुल्लापल्लो  राभचसान  :

 क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  जेलों  विशेषकर  केस्द्रीय  जेलों  के  कार्यकरण  में  जेल  सुरक्षा  और  कैदियों
 के  रहन  सहन के  क्षेत्र  में  सुधार  की  भावश्यकता
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 क्‍या  भारत  सरकार  द्वारा  पहले  स्थापित  जेल  सुधार  समिति  ने  जेलों  के  कार्यकरण  में

 सुधार  ओर  जेलों  से  केदियों  के  भागने  की  धटनाओं  को  रोकने  में  सुधार  के  उपायों  की  सिफारिश
 की  थी

 सरकार  द्वारा  एन  ति्णयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 और

 क्या  जेलों  में  भ्रष्टाथजार  को  कम  करने  तथा  जेल  कर्मचारियों  के  जेलों  में  बन्द

 राधियों  के  साथ  निकट  सम्बन्ध  हो  जाने  को  देखते  हुए  जेल  कमंचारियों  का  समय-समय  पर

 रण  कर  दिया  जाता  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  ओर  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  म'्जी  रास  निवास

 से  जेल  सुधार  समिति  ने  जेल  प्रशासन  में  सुधार  लाने  के  जिसमें  जेल  सुरक्षा  तथा

 संस्थागत  अनुशासन  शामिल  व्यापक  सिफा  रिशें  की  जेल  राज्य  का  विषय  इसलिए  राज्यों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  इन  सिफारिशों  को  अमल  में  लाने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 अल्पसंश्यक  महिला  भ्भिकों  सम्बन्धों  राष्ट्रीय  कार्यशाला  को  सिफारिशें

 7419.  भी  श्ोबहलभ  पाणिप्रही  :  क्या  कल्याण  संत्री  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  2]  1986  को  नई  दिल्‍ली  में  अल्पसंडघक  आयोग  के  अध्यक्ष  की  अध्यक्षता

 में  अल्पसंडयक  महिला  श्रमिकों  सम्बन्धी  एक  राष्ट्रीय  का्यंशाला  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  उक्त  कार्यशाला  में  कितने  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  और  उनमें  से  राज्यों
 के  कितने  प्रतिनिधि  और

 सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  कार्यशाला  की  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  सन्च्नरी  गिरिधर  से  अल्प  संख्यक
 आयोग  के  अध्यक्ष  की  अध्यक्षता  में  अल्प  संब्यक  महिला  श्रमिकों  को  राष्ट्रीय  कार्यशाला  का  आयोजन

 नई  दिल्ली  में  20  और  21  1986  को  किया  गया  हस  कार्यशाला  में  13  राज्यों  भौर
 संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  से  46  प्रतिनिश्चियों  न ेभाग  लिया  ।  अल्पसंख्यक  आयोग  ने  अभी  तक  अपनी

 सिफारिशें  सरकार  को  नहीं  भेजी

 अवेध  घुसपैठ  और  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  भारत  पाकिस्‍तान

 सोमा  पर  तार  लगाना

 7420,  भ्री  अभ्र  सिह
 क्री  चिम्तामणि  लेता  :

 क्या  पृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पारत-पाणिस्तान  सीमा  पर  बड़े  पैमाने  पर  घुसपैठ  और  तस्करी

 हो  रही

 127



 खत्तर  “23  1986
 प्पथय।:पि््-7_7-्प्-+ैपैपिथप्प्:::ः:य:

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अवेध  घुसपेठ  ओर  तस्करी  को  रोकने  -  के  लिए  भारत  और
 -  वोफिस्तान की  पूरी  सीमा  पर  तार  सगाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की
 नयता  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अतिरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  जो  नहों  श्रीमान्‌  ।

 जी  नहीं  श्रीमान्‌  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 भारत-पाक  प्तीमा  पर  तार  लगासा  नहीं  समझती  सीमा  सुरक्षा
 :  बल  को  सुदृढ़  अ.तरिक्त  सीमा  याह्य  चौकियां  स्थापित  निगरानी  बुओं  का  निर्माण

 ओऔर  सीमा  गश्त  को  तेज  करके  भारत  पाक  सीमा  पर  सतकंता  को  बढ़ाने  के  लिए  पहले ही  उपाय
 किए  जा  रहे  हैं  ।

 इस्लास  के  जरिए  भारत  को  म॒क्ति

 7421.  भी  श्रेदा  कुरूप  :  कया  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  हस  बात  की  जानकारी  है  कि  स्टुडेन्ट  इस्लामिक  मूवमेंट  आफ
 fear  इंडिया  द्वारा  साम्प्रदायिक  प्रवत्तियों  को  भड़काने  वाले  के  जरिये  भारत  की  मुक्तिਂ  जेसे

 इश्तहार  समूचे  के  रल  राज्य  में  लगाए  गए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करते  का  विचार  है  ?

 आंतरिक  सरक्षा  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  अरुण  जी  भ्रीमान्‌  ।

 राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  द्वारा  निवारक  गिरफ्तारियां  करने  के  अतिरिक्त

 तिचूर  जिले  में  तीन  मामले  और  विनाड़  जिले  में  एक  मामला  दर्ज  किया

 जम्म  ओर  कहमोर  में  राष्ट्र-बिरोधी  गतिविधियां

 7422.  भी  जनकराज  गृप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  राज्यपाल  का  शासन  लागू  करने  के  बाद  कितने  व्यक्तियों  को
 गिरफ्तार  किया

 क्‍या  गिरफ्तार  किए  गए  ग्रकित  राष्ट्रविरोधी  गतिविधियों  में  संलग्न  और

 सरकार  का  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 भांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्रो  अरुण  :  से  सूचना  एकत्र  को
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 जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बलात्संग  के  सामलों  में  कार्यवाही  करने  के  लिए  फासस  बनाना

 7423.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बलात्संग  और  महिलाओं  पर  शारीरिक  प्रहार  करने  के  मामलों  में  केवल  महिला

 पुलिस  अधिकारियों  ओर  महिला-न्यायाधीशों  द्वारा  कार्यवाही  करने  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक

 उपयुक्त  कानून  बनाये  जाने  का  विचार  और
 ह

 क्या  प्रस्तावित  कानून  में  यह  व्यवस्था  भी  की  जाएगी  कि  न्यायालयों  में  बलात्संग

 सम्बन्धी  मामलों  की  सुनवाई  बन्द  कमरों  में  ही  हो  ?

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  इस  प्रकार  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  1973  की  घारा  327  का  दण्ड  विधि

 1983  (1983  का  43)  द्वारा  यह  प्रावधान  करने  के  लिए  किया  गया  था  कि  भारतीय

 दण्ड  संहिता  की  धारा  376,  या  घारा  के  अधोन  किसो  अपराध
 या  बलात्कार  की  जांच  और  उसका  निवारण  बन्द  कमरे  में  किया  किन्तु  पीठासीन

 यदि  वहु  ठीक  समझता  है  तो  या  दोनों  में  से  किसी  पक्षकारी  द्वारा  आवेदन  किए  जाने

 पर  किसी  विशिष्ट  व्यक्ति  को  उस  कमरे  में  पा  भवन  जो  न्यायालय  द्वारा  उपयोग  में  लाया  जा

 रहा  प्रवेश  होने  या  रहने  की  अनुजञा  दे  सकता

 अण्डसान  तथा  निकोबार  के  लिए  स्थायी  समिति  का  गठन

 7424.  भ्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इनवाहरेनमेंटल  सर्विसेज  वल्ड  वाइल्‍डलाइभ  इंडिया
 तथा  सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  ट्रापिकल  मॉइस्ट  फारेस्ट्स-इनडेस्ज्  अण्डमान्सਂ
 शीर्षक  से  प्रकाशित  एक  संयुक्त  प्रकाशन  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  अण्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूहों  में  नये  विकासों  के  सम्बन्ध  में  एक  स्थायी  समिति  गठित  करमे  की  सिफारिश  की  गई
 क्योंकि  ये  द्वीप  समूह  अनोखे  तथा  असाधारण  पारिस्थितिक  विरासत  तथा  उर्वर  जीवन  पद्धति  का

 प्रतिनिधित्य  क रते

 थदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 अम्डमान  में  पर्यावरणीय  खतरे  को  दूर  करने  तथा  वनों  के  विनाश  को  रोकने  हेतु
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठामे  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिपाउर्रहमान  :  हां  ।

 तथा  अम्दमान  द्वीप  समूह  की  जेब-संपदा  और  विविधता  के  महत्व  को  समझकर
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 योजना  आयोग  के  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  एक  संयुक्त  समिति  ने  पारिस्थितिकी  संरक्षण

 के  अनुकूल  द्वीपसमूह  के  समेकित  विकास॒के  प्रश्नों  पर  विचार  किया  प्रस्तावित  विकास

 योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  बारे  में  निणंय  लिए  जाने  से  पूर्व  उनकी  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  छानबीन
 की  जाएगी  ।  बन  संपदा  के  संरक्षण  को  अत्यधिक  प्राथमिकता  दी  जा  रही

 कल्याणी  जलाशय  में  जल  प्रदूषण

 7425,  डा०  डो०  एन०  रेड्डी  :  कया  प्रधास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रायलसीमा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्यावरणीय  प्रदूषण  के  बारे  में  अश्रवण  और
 निगरानी  तथा  पानो  में  प्रदूषण  कोटनाशों  के  निविषकरण  हेतु  तिरुपति  में  जेविक  तरीकों  सम्बन्धी
 अध्ययन  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  को  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  तिरुपति  के  निकट  कल्याणी  जलाशय  के  जल  में  कंलशियम  ओर  पोटाशियम  श्रादि  .
 को  मात्रा  अधिक  पाई  गई  ओर

 (=)  यदि  तो  क्या  आयोन-एक्सचेंज  पद्वतियों  आदि  के  माध्यम  से  जल  साफ  करने  की

 उपयुक्त  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  है  ?

 पर्यावरण  ओऔर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  )  हां  ।

 मुख्य  निष्कषं  ये

 (i)  चित्त्र  ओर  नेल्लोर  जिलों  में  गांव  के  फार्मों  से  एकत्र  किए  गए  धान  की  भूसी  के

 नमूनों  में  काबंनिक  फास्फोरस  और  का्बनिक-क्लोरीन  अवशिष्ट  को  मात्रा  फोडेक्स
 समिति  द्वारा  सुझाई  गई  तथा  स्वीकाये  प्रतिदिन  अंतग्रंहण  मुल्य  मात्रा  स ेअधिक  थी  ।

 (४)  तीन  सिंचाई  तालाब  ओर  एक  पोखर  का  कोटनाशो  दवा  अवशिष्ट
 सर्वेक्षण  अवशिष्ट  पदार्थों  के  अत्पधिक  निम्न  स्तरों  को  दर्शाता  है  ।

 (11)  पार्थेनियम  पत्तों  के  रस  को  जांच  किए  जाने  वाले  कोड़ों  मारने  बाला  पाया

 गया  ।

 (iv)  मछली  ओर  चूहों  के  एन्जाइम  स्थिति  के  साथ-क्षाथ  उनके  उत्तकों  को  खुराक/समय
 सम्बन्धित  प्रतिक्रिया  के  अध्ययन  हेतु  कुछ  जेब-रसायन  प्रयोग  भी  किए  गए

 जल-रसायन  संस्थान  से  मालूम  होता  है  कि  कल्याणी  जलाशय  के  जल  में  अत्यधिक
 अम्लता  एवं  निम्न  2  संकेंद्रण  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  जलों  में  उपरोक्त  संकेंद्रण  स्तर  आमतोर  पर  देखे  जाते  खर्चीली

 आयोन-एक्सचेंज  पदरद्धतियों  के  माध्यम  से  किसी  विशेष  रूप  से  जल  साफ  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।
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 पाकिस्तान  द्वारा  एलियाबाद  में  छापामार  युद्ध
 प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना

 7426.  प्रो०  निर्मला  कुमारों  दाक्तावत  :

 प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 थी  टो०  बह्ीर  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  ने  कश्मीर  के  पाकिस्तान  अधिक्षत  क्षेत्र  में  एलियाबाद
 में  एक  छापामार  युद्ध  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  को

 (a)  यदि  तो  पाकिस्तान  द्वारा  अब  तक  स्थापित  किए  गए  ऐसे  संस्थानों  की  संख्या
 क्‍या  और

 क्‍या  ये  संस्थान  भारत  की  सुरक्षा  के  लिए  खतरा  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  ओर  सरकार  ने

 इस  आशय  की  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  छापामार  युद्ध  प्रशिक्षण  देने  के  विशिष्ट  प्रयोजन  से
 पाकिस्तान  अधिकृत  क्षेत्र  एलियाबाद  में  किसी  संस्थान  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई  पुष्टि  उपलब्ध

 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 साफ्टवेयर  का  अनधिकृत  लिर्यात

 7427.  डा०  बो०  एल०  इोलेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  नई  दिल्ली  से  प्रकाशित  3]  1986  के

 में  साफ्टवेयर  उद्योम  में  अनधिकृत  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  आन  साफ्टवेयरਂ  शीर्षक  से

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  प्रकाशित

 यदि  तो  इस  मामले  से  सम्बन्धित  तथ्य  क्या  और

 साफ्टवेयर  का  अनधिकृत  निर्यात  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  भहासागर  परमाणु  इलक्ट्रानिको  भोर
 अभ्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  हां  ।

 भारत  में  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  को  कापीराइट  के

 अम्तगंत  बैघानिक  संरक्षण  प्राप्त  अतः  जहां  तक  भारतीय  फर्मों  से  साफ्टवयर  के  निर्यात  का

 प्रश्न  विदेशी  फर्मों  को  उन्हें  ऋषादेश  देने  में  कोई  हिचरकिचाहट  नहीं  होनो  क्योंकि  भारत

 में  विकसित  किए  गए  साफ्टवेयर  उपर्युक्त  अधिनियम  के  अन्तगंत  आते  हैं  तथा  अनधिक्ृत रूप  से  तथा

 उन्हें  भोरी-छिपे
 लाया-ले  जाया  नहीं  जा  सकता  ।
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 उपर्युक्त  में  बताए  गए  अनुसार  ।

 पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  आरक्षण

 7428.  श्री  वकक्‍कस  पुरुषोत्तम  :  क्या  कल्याण  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  भारत  सरकार  के  अन्तगंत  सेवाओं  में  नियुक्ति  में  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए

 आरक्षण  किया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इन  वर्गों  के  लोगों  के  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का

 विचार  सरकारी  सेवाओं  में  नियुक्तियों  में  उनके  लिए  आरक्षण  करने  का  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ग्रिरिधर  :  से  भारत  सरकार  के

 अधीन  सेवाओं  में  नियुक्तियों  क ेलिए  अन्य  पिछड़े  वर्गों
 के

 बास्ते  फिलहाल  कोई  केन्द्रीय  सूचो  या

 भारक्षण  नहीं  अन्य  पिछड़  वर्गों  को  मान्यता  दिए  जाने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  के

 पश्चात्‌  ही  ऐसा  कोई  आरक्षण  करने  के  बारे  में  विचार  किए  जाने
 का

 प्रश्न  उठेगा  ।

 देश  में  ओर  आंध्र  प्रदेश  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन

 7429.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस  बात  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  हैदराबाद  स्थित  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को

 जांच  समिति  मंजूर  करने  के  लिए  जाली  मामलों  की  सिफारिश  कर  रही

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 बर्ष  1972  की  पहली  योजना  और  1980  की  योजना  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को

 देंशन  मंजर  करने  के  लिए  देश  भर  से  कुल  कितने  आवेदन  प्र  प्राप्त  हुए

 पेंशन  की  मंजूरी  के  लिए  देश  भर  से  प्राप्त  कितने  आबेदन  पत्रों  पर  विचार

 किया  गया  और  कितने  मामलों  में  मंजूरी  दो  और

 (=)  आन्ध्र  प्रदेश  से  प्राप्त  कितने  आवेदन  पत्रों  पर  मंजूरी  दी  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  ओर  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रास  निवास
 तथा  जी  श्रीमान्‌  ।  ऐसी  शिकायतों  की  पूछताछ  की  जा  रही  है  जिनमें  जाली  दावों  के

 बारे  में  विशिष्ट  आरोप  हैं  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  इनमें  कारंबाईको
 जाएगी  ।

 से  (2)  सम्बन्धी  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 क्र  राज्य  का  प्राप्त  आवेदनों  की  विचार  किए  गए  स्वीकृत  मामलों

 सं०  नास  सं०  आवेदनों  की  सं०  की  सं०

 1972  की  योजना  1980  की  योजना

 के  अधीन
 के  अधीन

 12  3  4  5  6

 1.  असम  16445  8453  19537  4078

 2.  उड़ीसा  7555  7053  13300  3772

 3.  त्रिपुरा  1911  440  2331  694

 4.  मेघालय  124  141  _

 5.  मणिपुर  125  57  135  62

 6,  नागालंण्ड  15  4  19  3

 7,  अ०  और  नि०  34  59  93  38

 8.  मिजोरम  3  1  4  8

 9'*  चण्डीगढ़  99  41  127  81

 10,  दिल्‍ली  2199  701  2810  1838

 liwenvaste  अदणाचल  40  41  2

 12.  गोवा  1908  1002  2894  684

 13.  पाण्डिचेरी  1051  775  1794  280

 14.  १०  बंगाल  28062  47506  49020  15820

 15.  प्र ०  24229  2740  25254  17008

 16.  पंजाब  9680  2729  11691  6013

 17.  हरियाणा  2029  504  2304  1399

 18.  जम्मू और  कश्मीर  1653  1412  :  888  1627

 19,  राजस्थान  1091  454  1499  678

 20.  हिमाचल  773  401  1116  434

 21,  बिहार  47894  46677  79884  21329
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 1  2  3  4  5  6

 22  मध्य  प्रदेश  5877  2300  7851  3096

 23.  केरल  9332...  20737  24865  2396

 24.  आन्ध्र  प्रदेश  13679  7327+-4759*  19324+-1775*  6176--1137

 =12086  =21099  =7313

 25.  तमिलनाडु  7070  4551  11514  3829

 26.  गुजरात  5636  1132  6660  3419

 27.  महाराष्ट्र  18247  9270+5215*  26109--1283*  12957--1194

 = 14485  =27382  =14151

 28.  कर्नाटक  12911  4817+991*  16041--529*  9096--436

 ॥॒
 +>5808  =16570  =9532

 29.  आई०  एन०  ए  29561  5104  31643  18701

 शिविर  मामले

 ]

 गोपनीय  धोन  यात्रा  के  रहस्य  की  शोज

 1430.  सभाष  यादव  ::  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  1986  के  में  प्रकाशित  उस

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  भावत  भारत  से  ोन  को

 गए  एक  तीन  सदस्यीय  जिसमें  एक  अमरीकी  नागरिक  शामिल
 की  गुप्त  के  रहस्य  का

 पता  लगा  रही

 क्या  सरकार  ने  उस  अमरीकी  जो  उस  दल  में  शामिल  के  बारे  में  पता

 लगा  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैओर  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  !

 विदेश  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  आर०  नारायभर  :

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुਂ

 समाचार  में  उल्लिखित  प्रतिनिधिमंडल  के  सदस्य  के
 रूप

 में  कोई  भी
 अमरीकी  राष्ट्रिक  भारत  से

 झ्लोन  नहीं  गया  ।
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 ]
 कच्छ  को  रन  का  रेगिस्ताम  में  बदलना

 17432,  डा०  थो०  एल०  इोलेश  :

 थी  ओबल्सभ  पाणिप्रहो  :

 क्रो  सानिक  रेडडो  :

 क्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कच्छ  को  जो  कभी  एशिया  को  सबसे  बड़ी  बरागाह  मानी  जाती  स्थानोय

 वक्षों  की  किस्मों  के  अन्धाधुन्ध  काटे  जल  के  अन्य  स्त्रोतों  के  अवेज्ञानिक  तरीके  से  इस्तेमाल  करने
 और  कोरी  संकरी  खाड़ी  से  लगातार  खारे  पानी  के  आने  के  शीघ्र  रेगिस्तान  में  बदलती  जा

 रही  और

 यदि  तो  हसे  रोकने  के  लिए  केन्द्रोय  स्तर  पर  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  क्या

 हस  बारे  में  कोई  दीघंकालीन  योजना  तय।र  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियवाउरंहमान  :  कच्छ  का
 रन  बहुत  पहले  से  ही  लवणीय  भूमि  है  जिस  पर  वक्ष  नहीं  उगते  केवल  रन  के  द्वीपसमृह  में  बढ

 हैं  तथा  यदा-कदा  स्वच्छ  जल  मिलता  है  ।

 कच्छ  का  छोटा  रन  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्रदत्त  एक  वन्यजीय  अभयारण्य

 है  तथा  जिसके  तहत  रन  तथा  इस  द्वीपसमूह्‌  को  सुरक्षा  मिलती  इसके  अतिरिक्त  केन्द्र  सरकार
 को  खादिर  द्वाप  तथा  महान  जिसमें  यह  द्वीप  स्थित  के  एक  हिस्से  को  एक  वन्यजीव  अभयारण्य
 घोषित  करने  के  लिए  सलाह  दी  यदि  ऐसे  अभयारण्य  की  स्थापना  की  जाती  है  इसके  बेहतर

 सुरक्षा  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बित्तोीय  सहायता  प्रदान  की  जा  सकेगी  ।

 हैवराबाद  के  आय  समाजियों  के  लिए  स्वतंत्रता  संनामो  पेंशन

 7433.  श्री  बिजय  कुमार  यादव  ;  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 े  (
 क्‍या  यह  सच  है  कि

 हैदराबाद
 निजाम  के  विरुद्ध  आयंसमाज  द्वारा  किए  गए  आन्दोलन  में

 भाग  लेने  वाले  लोगों  को  स्थ॒तंत्रता  सनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  किया
 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्योरा  बया  है  और  इसके  लिए  आवेदन  पत्र  भेजने
 कोन  अन्तिम  तारीख  निश्चित  की  गई  और  हु

 प  के  लिए

 अब  तक  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 संचार  मंत्रालय  के  राज़्य  मंत्री  ओर  गृह  संत्नालय  में  राध्य  संत्री  राम  विबास  :
 जी  श्रीमान्‌  ।
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 या  जनतिपननपपाय  या  थप्तपपितफ/ककक

 आये  समाज  आन्दोलन  में  जिन  लोगों  ने  भाग  लिया  था  उन्हें  पेंशन  प्रदान  करने  के  लिए
 पात्रता  की  शर्तें  वहीं  हैं  जो  स्वतंत्रता  संनिक  सम्मान  पेंशन  योजना  की  इस  सम्बन्ध  में  आवेदन  पत्र
 प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तारीख  30  1986  निर्धारित  की  गयी  है  और  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रेस
 नोट  जारी  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकार  के  निर्णय  के  अनुसरण  में  अभी  तक  कोई  नया  आवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ
 तथापि  इस  बर्ग  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  से  प्राप्त  आवेदनों  जिन्हें  पहले  अस्वीकृत  कर  दिया  गया

 व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  सतानो  से  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर  पुनः  खोला  जा  रहा  है  ।

 आयुध  कारखामों  में  कर्मचारियों  को  संख्या

 7434.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  आयुध  कारखानों  में  कितने  कर्मचारी  काम  करते

 (a)  क्‍या  इनमें  से  कुछ  प्रतिशत  कर्मंब्रारियों  की  छुट्टो  करने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि

 तो  ऐसी  छंटनी  के  लिए  क्‍या  दिशानिदश

 इस  का  रखानों  की  उत्पादकता  सम्बन्धी  निष्पक्ति  ओर  कार्यकुशलता  का  कंसे  आकलन

 किया  जाता  और

 कया  आयुध  का  रखानों  के  उत्पाद  सशस्त्र  सेनाओं  को  बेचे  जाते  यदि  तो  हसके

 मूल्य  कैसे  निर्धारित  किए  जाते  हैं  अथवा  उनका  कुल  मूल्य  सशस्त्र  सेनाओं  के  खाते  में  किस  प्रकार

 रक्षा  उत्पादन  जोर  रक्षा  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सल्य
 :  1-12-1985

 को  आयुध  निर्माणियों  में  कुल  कमंचारियों  की  संख्या  1,91,155  थी  ।

 नहीं  ।

 किसी  कायें  के  निष्पादन  का  मूल्यांकन  उस  कार  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में
 प्राप्त  की  गई  उपलब्धि  के  आधार  पर  किया  जाता  हर  वर्ष  उत्पादन  की  उत्पादकता  के  दइृडक्‍्स
 का  निर्धारण  उस  वर्ष  के  कार्य  निष्पादन  के  आधार  पर  किया  जाता  है  तथा  कार्यक्षमता  की  जांच
 पिछले  वर्ष  के  इंडेक्स  से  तुलना  करके  को  जाती

 आयुध  निर्माणियों  की  बजट  सेना  बजट  का  एक  भाग  होता  अतः  आयवुध  निर्माणियों
 के  उत्पादों  को  सशस्त्र  सेनाओं  को  बेचे  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  नौसेना  एवं  वायुसेना  को  जारी
 किए  गए  सामान  का  मूल्य  निकाल  कर  उसका  एक  और  सशस्त्र  सेना  के  लेखाओं  ओर  दूसरी  ओर

 नौसेना  एवं  वायुसेना  के  लेखाओं  में  बुक  एडजेस्टमेंट  कर  दिया  जाता  है  ।
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 ढ  +-  हक  ललिता  हा  ऑन  ऑन  लननन  हा  ंी।.+  न  जा  नाखल्‍।ण  दा  जनणा  तानिनािओन  लत  नक्‍निभननन  विन  सीने

 द्राइबल  नेशनल  बालन्टोयसं  का  बंगलादेश  के  साथ  सम्बन्ध

 1435.  भ्री  लक्ष्मण  सलिक  :

 थी  ग्रदास  कामत  :

 थ्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  31  1986  के  टाइम्सਂ  में  चायनीज  आम्सं

 थ्र॒  बंगलादेश  टू०  टी०  वो०  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाला  गया  है  जिसमें  यह  कहा
 गया  है  कि  भूमिगत  ट्राइवल  नेशनल  वालंटियर्स  का  बंगलादेश  के  अधिकारियों  के  साथ  सम्बन्ध  हैं
 और  पिछले  वर्ष  से  विदेशों  में  बन ेअति-आधुनिक  हथियार  उनके  माध्यम  से  विद्रोही  वर्गों  को  दिए  जा

 रहे

 कया  ऐसे  भी  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं  कि  टी०  एन०  बी०  को  हथियार  26  दिसम्बर  के

 आस-पास  उनके  चटगांव  पत्तन  पर  पहुंचने  के  बाद  चटगांव  स्थित  24  बंगलादेश  सेना  की  टुकड़ी  के

 भ्रण्डार  से  दिए  गए  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रक्रिया  क्‍या

 आम्तरिक  सुरक्षा  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  से  सरकार  का
 ओर  पर  उल्लिख़ित  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया  समाचार  के

 त्रिपुरा  नेशनल  वालंटियर्स  सीमा  पर  कार्य  कर  रहे  बंगलादेश  सरकार  का  ध्यान  इन
 समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  ।  बंगलादेश  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  किसी  अड्डे  के  होने  से  इन्कार
 किया  है  ।

 बंगलादेश  द्वारा  टी०  एन०  वी०  को  अत्यधिक  आधुनिक  विदेश  निर्मित  शस्त्रों  की  आपूर्ति
 ओर  24  बंगलादेश  सेना  डिविजन  द्वारा  टी०  एन०  वी०  को  शास्त्रों  के  हस्तांतरण  के  इस  समाचार
 को  पुष्टि  के  बारे  में  किसी  विशिष्ट  बात  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्यार्थियों  के  लिए
 छात्राबासों  का  निर्माण

 7436.  क्रो  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  कल्याण  सन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  उनका  मंत्रालय  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्यार्थियों  के  लिए
 छात्रावासों  का  निर्माण  करने  हेतु  विभिन्‍न  राज्यों  को  घनराशि  उपलब्ध  कराता  रहा

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  विद्याथियों  के  लिए
 वासों  के  निर्माण  के  लिए  छठो  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  राज्यों  को  कितनी  धनराशि
 आवंटित  की  गई  है  ओर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सातबों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  किए  गए  प्रावधान  का  ब्योरा  क्या
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 :::

 कल्याण  मंत्रालय  में  राय  संत्रो  राजेस्द्र  कुमारी  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 कन्या  छात्रावासों  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  की  कन्याओं  के  लिए  छात्रावासों  के  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 50  :  50  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  लड़कों  के  लिए  इस  प्रकार  की  कोई  योजना

 नहीं  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  कन्याओं

 के  लिए  कन्या  छात्रावासों  की  योजना  सहित  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  कुल  281.22

 करोड़  रु०  को  व्यवस्था  की  गई  इस  आवंटन  के  योजनावार  ब्यौरे  को  योजना  आयीग  द्वारा  अभो

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 द्राइवल  नेशनल  वालंटियसं  के  साथ  बातचीत

 7437.  भ्री  तारिक  अनवर  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स  द्वारा  हिसा  की  अपनी  गतिविधितां  तेज

 कर  दिए  जाने  जानकारी

 क्या  सरकार  का  विचार  उनके  साथ  बातचीत  आरम्भ  करने  का  और

 क्‍या  सरकार  को  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियर्स  से  पांच  सूची  मांग-पत्र  सहित  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ  है  भोर  यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 आंतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :  ट्राइबल  नेशनल
 टियस  की  हिंसक  गतिविधियों  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  है  ।

 और  सरकार  को  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियस  से  कोई  प्रस्ताव  अथवा  मांग-पत्र
 |  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियसं  से  बाचतोज्  का  प्रश्न  नहीं  क्योंकि  वे  हिंसक

 गतिविधियों  से  शामिल  होने  के  अतिरिक्त  अलगाव-वाद  का  प्रचार  कर  रहे

 त्रिपुरा  में  ट्राइवल  नेशनल  बालंटियस  के  गुरिल्ला  छापामारों  द्वारा  हत्यायें

 7438.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  त्रिपुरा  में  ट्राइबल  नेशनल  वालंटियस  के  गुरिस्ला  छापामारों  द्वारा

 की  गई  ह॒त्याओं  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कया  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  गिरफ्तारी  को  गई

 भांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  सस्त्री  अरुण  तथा  सरकार

 को  त्रिपुरा  में  टी०  एन०  बी०  द्वारा  की  गई  हत्याओं  हिसक  घटनाओं  को  जानकारी  है  जितका

 लक्ष्य  मद्यतः  लोगों  में  आतंक  शस्त्र  धन  ऐँठना  तथा  जातीय  तनाव  उत्पन्न

 करना

 चालू  वर्ष  में  इस  सम्बन्ध  में  5  टी०  एन०  बो०  उमस्रवादियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  है  ।

 विशेष  संघटक  पोअजता  के  अन्तगंत  ध्यय  की  गई  राशि

 1439.  भी  सो ०  थंगा  रेह्डो  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 कल्याण  सम्बन्धों  विशेष  संघटक  योजना  के  लिए  वर्ष-वार  कुख  कितनी  राशि  आबंटित  की
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 प्रत्येक  राज्य  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र
 के  लिए

 किए
 इस

 प्रकार  के  आवंटन  में  केन्द्रीय

 सरकार  का  कितने  प्रतिशत  हिस्सा  और

 प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  ओर  विशेष  संघटक
 योजना  केवल  अनुसूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  के  सम्बन्ध

 में  एक  विवरण  संलग्न

 (७)  विशेष  संघटक  योजना  पूरी  तरह  से  राज्य  योजनाओं  में  से  है  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार
 का  इसमें  कोई  हिस्सा  नहीं  है  ।  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  जो  100%  अनुदान  और  जो

 अनुसूचित  जातियों  के  विकास  के  लिए  राज्यों  की  विशेष  संघटक  योजनाओं  ओर  कायंक्रमों  के
 अति

 रिक्त  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  उपलब्ध  कराई  जाती  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के
 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  600  करोड़  -

 रुपये  को  राशि  जारी  की  ।  हु
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 सिख्थित  उत्तर  23  1986

 का्यक्रस  का  कार्यास्वयन

 7440.  श्री  विजय  कुमार  यादब  :  क्या  कार्यक्रम  कायस्वियन  भनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  एक  वर्ष  (1985-86)  के  दोरान  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  अन्य  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन
 किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  तेजी  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मन्‍्त्री  ए०  बी०  ए०  गनो  ल्ञाम  :  हां  ।  20  सूृत्री
 कार्यक्रम  की  विभिन्त  जिनमें  राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  शामिल  का  मासिक  और
 श्रैमासिक  आधार  पर  नियमित  रूप  से  प्रबोधन  किया  जा  रहा  है  ।

 (a)  मासिक  प्रगति  रिपोर्टों  में  दी  गई  मदों  के  लिए  1986  के
 दोरान  राज्यवार  और  मदवार  निष्पादन  दरशाने  वाले  विवरण-पत्रों  का  एक  सेट  सभा-पटल  पर  रखा
 जाता

 प्रंधालय  में  रखा  देलिए  संदया  एल०  टो०  2703/86 ]

 भारत  कार्यक्रम  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  समय-समय  पर  राज्यों  के  साथ

 मामले  को  उठाती  है  ।

 ]

 बकक्‍फ  बोर्डों  का  कार्यकरण

 1441.  डा०  बो०  एल०  इोलेहा  :  कया  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  13  1986  के  एक्सप्रेसਂ  में  फंड  टू  बीराई
 गवनेमेंट  शीषेक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  मामले  से  सम्बन्धित  तथ्य  कया  और

 देश  विशेषकर  राजधानी  में  वकफ  बोडों  का  प्रभावशाली  कार्यंकरण  सुनिश्चित  करने

 ओर  उनके  वित्तीय  कार्यकरण  के  सुधार  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रहो  है  ?

 कल्याण  सरतालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 (a)  और  दिल्‍ली  वक्‍फ  बोर्ड  की  वित्त  सम्बन्धी  टिप्पणी  यद्मपि  सुप्रतिपादित
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 नहीं  तथापि  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  वक्‍फ़ों  और  वक्‍फ  वोडों  के  काययं  चालन  से  सुधार
 को  गु  जाइश  वक्‍फ  1954  के  अन्तर्गत  राज्य  बकफ  बोर्ड  सम्बन्धित  राज्य

 केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  द्वारा  किए  जाते  हैं  जिन्हें  बोढों  के  चालत  की  देखरेख

 करने  का  अधिकार  वक्‍फ  1954  के  अन्‍्तगंत  केन्द्र  सरकार  की  शक्तितयां  बोडे  द्वारा

 अनुक रण  की  जाने  की  नीति  सम्बन्धी  प्रश्नों  पर  निर्देश  जारी  करने  तक  सीमित  है  ।  परम्तु  आम  लोगों
 से  सम्बन्धित  मामलों  को  हल  करने  के  लिए  वक्‍फ  प्रशासन  की  सहायता  करने  में  केम्त्रीय  सरकार

 रुक्षि  रखती

 वक्‍फ  बोर्ड  की  आय  का  मुख्य  स्रोत  सांविधिक  अंशदान  है  जो  वह  प्रत्येक  वक्‍फ  से  उनकी  निवल

 बाषिक  आय से  प्राप्त  करता  यदि  वकफों  क ेसोत  अधिक  उत्पादक  बनाए  जा  सके  तो  इससे  बोर्ड
 की  आय  में  तदनुरूपी  वृद्धि  इस  सन्दम  में  वक्‍फ़  1954  के  अम्तगंत  भारत
 सरकार  द्वारा  स्थापित  एक  सलाहकार  केन्द्रीय  वकफ़  वक्‍फ  बोढों/वक्क  संस्थानों  को
 उनकी  शहरी  वक्‍फ  सम्पत्तियों  के बिकास  के  लिए  ऋण  देती  यह  ऋण  इस  प्रयोजन  के  लिए  केर्द्र

 सरकार से  प्राप्त  वाषिक  सहायता  अनुदान  के  आधार  पर  दिया  जाता

 दमन  और  दोब  के  प्रबुत्त  पुतंगालो  कानून  ओर  डिकियां

 7442.  थी  शांतारास  नायक  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  संघ  राज्य  क्षेत्र
 में

 दमन  ओर  दोब  में  कई  पुतंगाली  कानून  तथा  दिक्रियाँ

 प्रवृत्त

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्‍या  और

 उन्हें  अब  तक  भारतीय  कानूनों  से  न  बदले  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  और  पृष्ठ  मस्‍्ज्रालय  में  राज्य  सरजौ  राख  निवास
 जी  श्रीमान्‌  ।

 -  विवरण  संलग्न  है  ।

 दमण  और  दोव  संघ  शासित  क्षेत्र  में  लागू  पुतंग्रालो  कानूनों  का  पुनरीक्षण  करने
 ओर  इसी  के  समान  मारतीय  कानूनों  को  लागू  करने  का  मामला  सं  शासित  क्षेत्र  प्रशासत  हारा
 गठित  समिति  के  विचाराधीन  है  ।  वर्तमान  पुर्तंगाली  कामूनों  को  बनाए  रखने  या  न  रखने  के  बारे  में
 समिति  की  सिफारिशों  की  अभी  प्रतीक्षा  है  ।

 विवरण

 दसमल  ओर  दीव  संघ  शासित  क्षेत्र  में  लागू  पुतंगालो  कामूनों  का  विवरण

 1.  स्टेट्यूट  डॉस  फंक्शमलिस्मो  अल्ट्राम  रीनो

 2.  कोड  ऑफ  कम्यूनिडडेस
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 —  =  लिनिनिनीओ  लत

 3.  पोर्टारिया  नं०  7012  डेटेड  17-9-57  रिगाडिग  ट्रांसपोर्टेशन ऑफ  डेड  बॉडोज  -

 4«

 प्ञ

 16.

 17.

 न  ]  8  आउटसाइड

 आउटसाइड  द  डिस्ट्रिक्ट  भॉफ  गोवा  एण्ड  एक्सह्ा  मेशन  ऑफ  द

 रेगुलमेंट  डे माजानिआस  डिप्लोमा  लेजिस्लेटिव  नं०  645  डेटेड  30-3-1933
 अमेंडंड  वाय  डिप्लोमा  लेजिस्लेटिव  नं०  1898  डेटेड  19-5-1959)

 .  रेगुलामेंटो  डे  मंट्र,विकाओ  प्रेडिअल  लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं०  1785  डेंटेड  7-4-
 1958

 6.  लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं०  1789  ढेटेड  15-4-1968  रेगुलामेंटो  डे  इंपोस्टो
 कंप्लीमेंटर  सोबरे  अआँस  रेंडी  मेंटोस

 कोडिगो  डॉ  रजिस्टो  सिविल

 डिक्रो  नं०  473  डेटेड  20-12-1899  लाइसेंस  पर  इस्पेक्टकुलोटीट्राल

 .  डिक्रीटे  ले  नं०  41077  भार्ट  7( 1)  ओनली  रिगाडिंग  इश्यू  ऑफ  आइडेंटिटि  का  स

 टु  प्राइवेट  पसेन्स  ऑर  द  परवज  ऑफ  पश्िलक  ऐंप्लायमेंट

 लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं  1452  रिगाडिग  पॉयजन्स  कंट्रोल्ड  बाय  द  डायरेक्टोरेट
 आॉफ  हेल्‍थ  सबिसेज

 डिक्रोटो  न॑ं०  3461  रिगाडिग  मेरिज  इन  ८  यूनियन  टेरिटरो

 .  कंवेंसाओ  डे  12-6-1912  रिगाडिग  कंफ्लिक्ट्स  इस  द  मेंटर  ऑफ  मंरिज

 ,  डिक्रोटो  डेटेड  3-1 1-19 10  लेइ  डॉ  डाहवॉर्सिआ

 ,  लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं०  1847  डेटेड  6-11-1950  रिगाडिंग  सविसेज  ऑफ
 सिविस  रजिस्ट्रं  शन

 ,  डिक्रीटो  नं०  43899  डेटेड  3-9-1961  रिगाडिंग  रिश्रॉगंनाइजेशन  ऑफ  द  सेवरल
 सबविसेज  ऑफ  रजिस्ट्रेशन  ऑफ  ओवरसीज  प्रोविसेज  एण्ड  प्रोटारिया  नं०  18714
 ढेटेड  6-9-1961  रिगाडिंग  कलासिफिकेशन  ऑफ  दे  ऑफिसेज  ऑफ  द  लैंड

 कॉमर्शियल  रजिस्ट्रेशन  ऑटोमोबेलਂ  रजिस्ट शन  सिविल  रजिस्ट्र  शन

 एण्ड  नोटरी  ऑफिसेज

 कोडिगो  सिबिल  पोर्टगीज

 डिक्रोटो  नं०  2  डेटेड  25-12-1910  रिगाडिग  लेइ  डॉ  प्रोटेकाओ  ड  स  फिल्हास

 कोडिगो  डा  यूसेज  ए  कंट्यूम्स  डे  हैबिटेंट्स  नाओ  क्रिस्टाओस  डे  डमाओ  मॉडिफाइड
 बाय  प्रोटेरिया  कोडिगो  डॉ  रजिस्टो  सिविल  अप्रु्ड  बाय  डिक्रीटो  डढेटेड
 9-12-1912



 3  लिखित  उत्तर
 ्जनकजी 16-12-1880  खत ऋ्ण्णग्ण््ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण््ण्ण्ण्््ण््ण्््णण

 कोडिगो  डा  यूसेज  ए  कॉस्ट्यूम्स  इंडस  जेंटिओस  डे  गोवा  डेटेंड  द

 20,  लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं०  743  डेंटेह  रिगाडिंग  द  राइट  टु  कर्लक्ट

 रॉयल्टो  बाय  रिंवर  नेविएशन  डिपार्टमेंट  फ्रॉम  केनोइमेन  फॉर  ट्रांसपोर्टशन  ऑफ

 पेसेंजस  बाय  केनोयस  ओर  कंट्री  क्राफ्ट्स  एट  द  रिबर  कऋ्रांसिग्स  ल्हेन  द  फेरी  सविसेज

 भार  रन  डिपार्टमेंटली

 21.  लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं०  790  ढेटेड  4-6-1935  व्हिय  एम्पॉवर  रिवर  नेविगेशन

 डिपार्टमेंट  दु  इंट्रोड्यूस  म्यू  फेरी  सविसेज  विद  मंकनाइज्ड  क्राफ्ट्स  ब"्हेयर  दीज  आर

 लीज्ड  आउट  बाय  द  म्यूनिसिपेलिटीज  फॉर  करिज  ऑफ  पैसेंजसं  बाय  केतोयस  ऑर

 कन्ट्री  काफ्ट्स

 22.  डिक्रो  नं०  37570  डेटेड  3-10-1949  रिभाडिंग  इलेक्शन  आफ  मेनेजिंग  कमेटी
 ऑफ  देवस्थान  इन  केसेस  नॉट  प्रोवाइडेंड  इन  द  देवश्थान  रेगूलेशन

 23.  संबशन्स  6532  765  ऑफ  रिफो्मं  एडमिनिस्टूटिव  अल्ट्रामरोना  व्हिच  हैब  नॉट
 बीन  रिप्लेस्ड  बाय  प्ेवशन  10  ऑफ  एडमिनिस्ट्र टिव  ट्रिब्यूनल  1965

 24.  सेक्शन  169  ऑफ  लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं०  178  डेटेड  7-4-58  आर/डब्ल्यू
 सेक्शन  3  ऑफ  द  लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं०  1835  रिगाडिग  अपील्स  रिलेटिंग  टु
 असेसमेंट  ऑफ़  लेंड  टेक्स

 25.  संक्‍्शन  31  ऑफ  द  लेजिस्सलैटिंव  डिप्लोमा  मं०  1635  रिगांडिंग  अपील्स  रिलेटिंग

 टु  असेसमेंट  ऑफ  द  कंप्लीमेंटरी  ऑन  लेंड  टेक्स

 26.  सैक्शन  1  एण्ड  2  ऑफ  द  लेजिस्लेटिव  डिप्लोमा  नं०  1650  डढेटेड  31-9-56  रोड
 बिद  सेक्शन  663  ऑफ  रिफा्स  एडमिनिस्टूटिव  अल्ट्रामरीना  रिगाडिग  अका  उंट्स
 प्रोसिडिग्स  ऑफ  इंस्टीट्यूशन  एण्ड  अप्रूवल  ऑफ  रेसिप्ट्स  एण्ड  एक्सपेंडोचर

 27.  लेजिस्लेटिय  डिप्लोमा  मं०  लाज  ढेटेड  रेगूलेटेड बाय  रिगराडिग  गवनिग  ऑफ
 प्रोवेडोरिआ

 28.  पार्टनीज  बाटर  सप्लाई  बायए  लाज  एज  रेगूलेटेड  बाय  पोटोरिआ  नं०  6802
 डेटेड  dea  डिस्टेंस  56  एण्ड  पोर्टारिआ  मं०  704  ढेटेड  aienda  57

 29.  प्रोर्टारिमा  नं०  पर्टेनिंग  टु  प्रोहिबिशन  ऑफ  कंसट्रक्शन  ऑफ  पर्मानेंट  नेचर
 बिदहन  सर्टत  डिस्टेंस  फ्रॉम  हाइ  टाइड  लाइन

 गन  ,  प्रोर्टारिआा  नं०  340  डेंटेंड  रिग्राडिंग  ऑब्जवबेंस  ऑफ  एज  मोटर  फ्रॉम
 द  बाउड़ी  वाल  ऑफ  सेमेट्री  इन  सिटीज  एण्ड  विलेजेस  श्रॉफ  गोवा  एज  फ्री  जोन

 30,

 रेगूलामेंट  डा  कंपोटनिश्वा  डॉस  पोटस  आफ  पोर्ट  अप्रू्ड  बाय  डिक्रो
 डेटेड
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 32.  पोर्टारिआ नं०  4749  डेटेड  30-9-1948  अमेंडेंड,बाय,प्रोटारिआ  नं०  5191

 एण्ड  5510  डेटेड  18-1-52  एण्ड  13-6-1952  रेस्पेक्टिवली  रिगाडिग  टेबल
 ऑफ  फीस  फॉर  करस्ट्रबशन  लाहसेंसिंग  ऑफ  वेसेल  पोर्ट

 एबजामिनेशन  ऑफ  मास्ठसे  एण्ड  ड्राइव्स  एण्ड  लाइसेंसिग  ऑफ  फिलिंग  नेट्स
 एटसटा

 33.  डिप्लोमा  नं०  644  एण्ड  144  रिगाडिंग  लोगल  क्‍्लेम  ऑफ  फॉरेस्ट्स

 34.  नोटरीअल  कोड़  नो  डिक्रो  नं०  8373  डेटेड  18-9-1961
 डिप्लोमा  लेजिस्लेटिव  नं०  2095  डेटेंड  26-6:1961

 35.  लेंड  रजिस्ट्रेशन  कोड  डे  रजिस्टो  क्प्रूग्ड  बाय  डिक्रीटु  ले
 नं०  42565  डंटेड  8-10-1959

 36.  डिप्लोमा  नं०  1842  रिगाडिंग  रिकवरीज  ऑफ  ओछड़  माहइनिग  केसेस

 37.  डिप्लोमा  लेजिस्लेटिव  नं०  1701  कॉमबाट  फिलपिआ

 38.  डिप्लोमा  लेडिस्लेटिव  नं०  1468  रिगाडिग  रेगूलेशन्स  ऑफ  एण्ड  नसिम
 प्रोफेशन

 39.  कोडिगो  डेंटोलोजिको  प्रोटेरिया  5882

 40.  पोटेरिया  6326  टेबलेट  ऑन्ररेसीम  मेडिकोज

 41.  कोडिगो  डॉस  युसेस  कॉस्ट्यूस  डास  इन्हेबिटेंट्स  नाओ  किस्टाओस  डे  दोब  कोड  आफ
 द  यूसेजेस  एण्ड  कस्टम्स  द  नॉन  ,  इल्हेबिटेंट्स भॉफ  अभप्रूृ०्ठ
 बाय  पोर्टरिआनो  24  डेंटेड  101-1894

 42.  डिक्की  नं०  2007  डेटेड  7-7-1960.  रिगाडिग  शेयरिंग  आफ  पेंशन  अमंग  गवर्ममेंट
 एण्ड  दीज  ऑटोनॉमस  बॉडोज

 43.  मोंटेपिओ  डे  डिक्रो  नं०  24026  डेंटेड  21-6-1934

 [1.  Estatute  005  Ultramarino.

 2.  (०46  0  Communidades.  .

 3.  Portariano.  70.  7012  Dated  17-9-57  Regarding.  ,
 Dead  Bodies  Outside  पाल  एछांडएंट  एण  Goa  and  ०  (6

 Corpse.  02.

 4.  Regulament  06  Mazanias  Diploma  Legislative  १०.  645  900०0
 30-3-1933  (88  Amended  by  एंफ्ञा०ण७  Legislative  No.  1898  Dated

 19-5-1959.)



 5  Regulamerité  79४८  Contrubicao  Predial  Legislative  7२०,  1785

 Dated  7-4+1958:  958.

 6.  Legislative  Diploma  ०  1789  78000  15-4-1958  े८४फ््राधा०
 906  Imposto  50076  03  Rendimentos.

 7.  0048०  00  ए6हांअ०

 8.  Decree‘  No.  473  708०0.  20-12-1899  Licence  Para  Espectaculo

 Teatral. 9. ।  मं

 9.  No.  41077  4.  7(1)  जाए  Regarding  Issue  ०

 "  Cards  ‘to  Private  07  the  रण  एए्णां०

 Employment.

 10.  Legislative  Diploma  २०,  1452  Regarding  Poisons  Controlled  0०५
 the  Directorate  of  पिंथ्यीए  Services.

 11.  Decreto  No.  3461  Regarding  Marriage  in  the  एगांणा

 2,  Convencao  080०0  12-6-1912  Regarding  Conflicts  in  हल  Matter

 ए6टाल०  08000  200

 Marriage.  व>ंएा08  ०,  Lei  Do  Divorcia.  14. Legislative Diploma No. 1847 Dated 6-11-1950 Regarding  Services  ४०८४8
 ०  No.

 43899  Dated  3-9-1961  Regarding  Reorganisation  0०0
 the  Services  एण  रिव्हाशा४इाणा  ए  Overseas  and

 Protaria  १०.  18714  Dated  6-9-1961  Regarding  Classification

 the  Offices  of  ॥6  Land  Registration,  रेत्यांज्ाथांण
 Automovel’  र८हांडा॥धंणा  ८ह्आांधाबां0ा  and  वर०तााए

 (07268.

 16.  (०१8०  टांशं  Portuguese.

 17.  Decreto  No.  2  Dated  25«1  2-19,  0  Regarding  Lei  00  Protecao  Das
 Filhas.

 18  0०३६०  08  (05०56  ४  Contumes  96  Nao  Cristaos 06  Damao
 Modified  ७५  Portaria  (०48० 00  Registo  Approved  99  0०८९०
 Dated  9-12-1912.  19. Codigo Da  2.

 ट०वाइ०  028  ७3868  €&  Indus  60008  06  0608  Dated

 16-12-1880,  880,

 131
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 21.

 22.

 23.

 26

 27.

 28.

 30.

 23  1986  _

 Legislative  Diploma  No.  743  Dated  18-7-1934  Regarding  the

 Right  00  Royalty  एच  रिफ्ट  पिषशं,्राणा  Deptt.  from  Canoeman

 लि  काश्ाफ्रणाधांणा  णए  Passengers  ए०ए  एश्वा०८४  ०  (7४४  8(

 रिएट  Crossings  जैतशशा  प्री  जाए  are  रिफ्रा  Depart-

 Legislative  No.  790  Dated  4-6-1935  फकगाला  पएफु०ततला
 राएश  क्‍चएाह2ा०णा  to  Introduce  New  शिशाप्र  Services

 जंग  शिजाक्राएटत  Crafts  these  are  28520  ०7  ०ए  the

 एशा।९४  ण  Carriage  जज  Passengers  0४  Canoes  or

 Decree  ०.  37570  Dated  3-10-1949  Regarding  ए८०णांक  of  Manag-

 8  of  in  (8४९5  Provided in  the

 Sections  653  60  765  ०  Reforma  Ultramarina

 जाांजा  have  not  एवला  Replaced  एए  Section  10  ण॑

 एृषाणएणात्र  80,  1965.

 -  डइटलाजा  169  of Legisiative  Diploma  No.  178  Dated  7-4-58  R/W
 3  ०  the  Legislative  Diploma  No.  1835  Regarding  Appeals

 Relating  (0  Assessment  ०  Land  Tax.

 .  डष्लांगा  31  ण  the  Legislative  Diploma  No,  1635  Regarding  Appeals

 रिटाश्धाह  to  Assessment  एण  the  एणरफ़ांध्गलांकराए  जा  Land  tax.

 |  and  2  ०  शा  ए्ट्टांशाआर८  ०.  1650  Dated
 13-9-56  Read  जशांत्र  Section  663  of  रिणा4॥  Administrative

 रिट्सआातंतह  Accounts  Proceedings  ०  वाधाएाणा  and
 ण

 ०.  080०0

 पड्ठ  ण

 एण(प2०८४  8४०८  ०५  883  ७५  6802

 704  708(60  7.

 -  २०.  एलशांब्वांपांतह  [0  शणाएणंाशा  ण॑  एगा#ापतांठतक  ०
 एशाधभ्राधा  ०7८

 ०.  340  086९७  23  ९३४7०07४  ०
 गा  ह€  ०  (०८४०७०१  870

 (909,  88
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 08  ९४७0  ाञ३  005  Portes  of Port  Regulations)
 Approved  99  060०८  Dated  9-11-1912.

 द

 32.  २०.  4749  Dated  30-9-1948  as  Amended by  ७५  Nos.
 5191  and  5510  Dated  18-1-52  and  13-6-1952  Respectively

 Regarding  Table  of  Fees  [0  ंए्शथाजेड
 ण  Vessele  Port  Clearanees,  of  Masteis  and

 थात॑  Licensing  of  Fishing  Nets  etc.

 33.  Diploma  ०,  644  and  144  Regarding  Legal  Claim  of  Forests.

 34.  005०.  (0098०  No  9००९०  ३०.  8373  Dated
 18-9-1961  Diploma  Legislative  No.  2095  Dated  26-6-1961.

 35.  Land  (006  (00980  06  Registo  Predial)  Approved  ७५
 Desree  to  LE  No.  42565  Dated  8-10-1959.  न  %

 36,  No.  1842  Regarding  Recoveries  ०  Old  (४५९६.

 37.  Legislative  No.  1701  Combate  Filaria.

 ३8.  Diploma  Legislative  No.  1468  Regarding  Regulations  ०
 and  Profession.

 39,  007४०  Dentologico  Protaria  5882,

 40.  Portaria  6326  Tableade  Medicos.

 41.  ९०980  005  Uses  8  Costumes  70985  Inhabitants  Nao  Cristaoes 006  Diu
 (009०  एी  the  Usages  800  Customes  ०  the  Inhabitants 42.

 णी  No. 2007  ७५  7-7-1960  7२०.  24  Regarding  Sharing 89  4.

 42.  Among  Covernment  2007  03060  these  Autonomous  Bodies.  णी  एशाइंता
 800  (63९

 43.  १(०॥(८०४०  06  7०2०८  २०.  24026  0080०  34.  ]

 बेतहारा  बच्चों  के  पुनर्वास  के  लिए  काम

 श्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावबत  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  3

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बेसहारा  बच्चों  की  संद्या  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 और  यदि  तो  ऐसे  बच्चों की
 संक्या  कितनी  और
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  बच्चों  को  साक्षर  बनाने  तथा  उनके

 पु्र्बास पर
 कितनी  धनराशि  ख्  की  जाएगी  ?

 कल्याण  सन्जालप  में  उप  सन्‍्त्रो  गिरिधर  :  नहीं  ।

 निराक्षित  अक्ष्यों  क ेलिए  अलग  से  कोई  साक्षरता  कार्यक्रम  नहीं  उनकी  देखभाल

 ओर  प्ंरक्षण  के  लिए  सातवों  योजना  में  20  करोड़  रुपये  के  परिभ्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 निभुकाद

 व्यापारिक/वाणितिपक/ओद्यो गिक  प्रतिथ्ठानों  के  कर्मचारियों  के

 कल्याण  के  लिए  विधान

 7444.  श्रो०  माशपण  चम्द  पराहशर  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  के  ऐसे  व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक
 जिनमें  10  से  कम  कमंचारी  काम  करते  के  कमंचारियों  के  कल्याण  के  लिए  कोई  विधान

 बनाने  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  किस  किस्म  का  विधान  पुर:स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  और

 कब  ओर

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  हैं  और  इन  कसंचारियों  का  कल्याण  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ओर  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :
 से  बम्बई  श्रम  कल्याण  निधि  अधिनियम  1953  (1953  का  बम्बई  अधिनियम

 40)  जो  महाराष्ट्र  राज्य  में  लागू  को  संघ  राज्य  क्षेत्र  1950  की  घारा  2  के
 अस्तगंत  एक  अधिसूचना  द्वारा  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  लागू  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रहो  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  लागू  किए  जाने  के  अधिनियम  में  व्यापारिक/वाणिज्यिक/
 झौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  का्यंरत  कमंचारियों  के  लिए  कल्याणकारी  उपाय  प्रदान  करने  का  प्रावधान

 होगा  ।  इसका  उहं  श्य  कमंचारियों/नियोक्ताओं  तथा  सरकार  से  अंशदान  प्राप्त  करके  निधि  एकत्र
 करता  है  ।  विधि  का  उपयोग  कर्म  बारियों  तथा  उनके  आश्रितों  की  कल्याणकारी  गतिविधियों  को

 बढ़ाने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  में  होने  वाले  खर्चों  को  बहन  करने  में  किया

 12.00  भ्रष्पाह

 ]

 ब्रौ०  भथु  दंडबते  :  मैं  औचित्य  का  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  प्रस्न  उठाना
 चाहता  हू  ।

 अल्यक्ष  महोदय  :  भी  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  को  अनुमति  दी  आप  उन्हें  कैसे  रोक

 सकते  हैं  ?  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्‍या  है  ?

 ]
 भ्रो  रामाथय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  मेरा  पाइंट  आफ  आड्डर  यह  है  कि  मेरें

 क्षेत्र  a  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  एडजर्नमेंट  मोशन  दिया  उसके  मुबअल्लिक  है  ?

 भरी  रामाभम्त  प्रसाद  सिह  :  जी  अध्यक्ष  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  करिए  मुझे  कालिग-अटेंशन  दी  जिए  या  डिस्कशन  के  लिए
 जिसमें  हो  सकता  हो  ।  तो  मैं  आपका  पता  भी  करवा  लूंगा  ओर  आपको  मौका भी  दे  दूंगा  ।

 ]
 प्रो०  मधु  इंडबते  :  मैंने  ओचिश्प  का  एक  प्रश्न  उठाया

 अध्यक्ष  भरहोदय  :  प्रोप्नायटी  तो  लोगों  के  मन  की  बातें  )

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  हमें  इस  तरह  से  नहीं  टाला  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  स्‍भह्ठोदय  :  टालने  का  सवाल  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  आप  तो  हमारो  बात  तक  नहीं  सुनते  ।

 अध्यक्षा  महोदय  :  क्‍यों  ?

 प्रो०  मधु  इंडवते  :  हम  यहां  सार्वजनिक  महत्व  के  मामलों--ओचित्य  के  प्रश्न  और  स्थगन
 प्रस्ताव---को  उठाने  के  लिए  आपको  हमारी  बात  अवश्य  युननी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  आपका  भ्यवस्था  का  प्रश्त  क्या  है  ?

 प्रो०  सु  इंडबते  :  मुझे  स्पष्ट  कर  लेने  महोदय  विदेशी  मुद्रा  वितियभन  अशिनियम
 का  उल्लंघन  करते  gy

 अध्य  क्षा  महोदय  :  एक  मिनट  ।  जिस  मामले  को  आप
 ले  रहे  हैं  उस

 पर  आप
 करें  इससे  पहले  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  सबके  लिए  हमारे  पास  स्पष्ट  तथ्य  और  कुछ  आंकाड़ें
 चाहिए  जिन  पर  हम  निर्भर  कर  सर्क  |  हमें  प्रेस  से  कुछ  बात  मिली  नहीं  कि  तुरन्त  हम  उसे  संसद  में

 ऐ  इग्त्र्ञीत  गुप्त  :  सरकार  को  हमें  बताना  चाहिए  ।

 भध्य का  महोदय  :  कृपया  अब  मेरी  बात  सुनिए  ।
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 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  हम  प्रेस  पर  निभर  रहना  नहीं  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  हमें
 तथ्य  बताए।*'''*ਂ  बधान )

 अध्यक्षा  भहोदय  :  कुरूप  जब  पैं  बोल  रहा  हूं  तो  आपको  मेरी  बात  सुननी  चाहिए  ।  यही
 नियप्न  आप  उल्लंघन  नहीं  कर  सकते  ।

 मुझे  एक  सीधी  सी  बात  कहनी  अगर  किसी  सदस्य  या  मन्त्री  के  खिलाफ  कुछ  कहना  है

 है  तो  एक  निश्चित  नियम  है  और  जिन  तथ्यों  का  आप  उल्लेख  करेंगे  वे  लिखित  प्रमाण  पर  आधारित

 होने  हम  इस  तरह  से  नहीं  कर  सकते  ।  प्रोफेसर  कल  यह  प्रेस  में  तुम्हारे  खिलाफ  जा  सकता
 मेरे  खिलाफ  जा  सकता  है  ।  जो  नहीं  |  मैं  इस  तरह  से  नहीं  चलने  दूंगा  ।  अगर  मूलतः  ऐसी  कोई

 बात है  जो  आप  '''***

 अध्यक्षा  महोबय  :  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  तो  आप  कैसे  कह  सकते  आप  नियम  का  उल्लंघन

 कर  रहे  ऐसा  मत

 )

 प्रो०  मधु  इंडबते  हमने  आपको  अदालत  की  कायंवाही  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  अदालती  कायंवाही  नहीं  मैं  बोल  रहा  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंश्वते  :  क्या  आप  बेठ  जायेंगे  ताकि  मैं  एक  मिवेदन  कर  सकूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  ऐसा  करेंगे  तो  मैं  भो  करूगा  |  कुछ  ओर  नियम  हैं  जिनके
 अन्तगंत  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  ताकि  मैं  सूचना  प्राप्त  करके  मामले  को  आपके  सामने  रख  सक्‌  ।

 प्लो०  मधु  दंडवते  :  मुज्ञ  एक  निवेदन.करना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  निवेदन  का  सवाल  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  अदालत  में  कहा  गया  है  कि  किलोस्कर  ने  एक  जमंन  कम्पनी
 ली थी  जिसकेਂ

 ****'
 *

 +  निदेशक

 अध्यक्ष  महोदय  :  होंगे  ।

 प्रो०  सघु  बंडबते  :  दो  विफलताएं  हैं  निदेशक  नहीं  बने  रह  सकते  जबकि  वास्तव  में  कुछ
 गेर  कानूनी  काम  हो  रहे  प्रवत्तत  निवेशालय  ने  मन्‍्त्री  जो  पर  मुकदमा  नहीं  यह  दूसरी
 विफंलता  है  ।  चलाया

 अ्षष्यक्ष  महोदय  :  अगर  निदेशालय  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  नहीं  उनके  खिलाफ

 मुकदमा  नहीं  चलाता  तो  मैं  उनके  खिलाफ  मुकदमा  नहीं  चला

 कर  का यंबाही-बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ेजकडससलफइस  सच  तन  न

 प्रो०  अधु  इंडवते  :  प्रव्तत  निदेशालय  ने  उनके  खिलाफ  मुकदमा  नहीं  चलाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहों  मालूम  ।  अदालत  में  ले  जाइए  ।

 )

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  निदेशालय  के  खिलाफ  कार्यवाही  की  जानो  मैं  इस  बारे  में

 कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 )

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  दो  विफलताएं  हैं  ।  एक  मन्त्री  द्वारा  अनोचित्य  कक  eee

 को  त्यागपत्र  दे  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्षा  महोदय  :  जी  अनुमति  नहीं  यह  उन  पर  निर्भर  मैं  उन्हें  बाध्य  नहीं  क्र

 सकता  ।
 हि

 )

 प्रौ०  मधु  दंडवते  :  प्रवत्तन  निदेशालय  को  उनके  खिलाफ  मुकदसां  चलाना  चाहिए  ।

 उन्होंने उनके  खिलाफ  मुकदमा  नहीं  चलाया  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  चला  सकता  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  नाम  कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )

 भरी  राजकुभार  राय  अध्यक्ष  डो०  डो०  ए०  वर्कंस  एसोसिएशन  के  10-12
 आदमी  आमरण  अमशन  पर  बेठे  हुए  इसके  बारे  में  पहले  भी  मैं  ध्यान  आकर्षित  कर  चुका
 लेकित'''''***ਂ

 ]

 कुमारो  भसता  बनर्जो  |  पीयरलेस  के  50  कमंतारी  केन्द्र  सरकार  से  यह  मांग
 करने  के  लिए  दिल्‍लो  में  हैं'''***  )

 अध्यक्षा  महोदय  :  मैंने  कुमारी  ममता  बनर्जी  को  अनुमति  दी  आप  सदस्यों  को  धोखा

 नहों  दे  सकते  ।  मैंने  उन्हें  अनुमति  दी  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  कथा  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  आ१*“''*ਂ  )

 अध्यक्ष  सहोदब  :  अगर  आप  मुझे  कुछ  देंगे  ओर  अगर  मुझे  पता  चला  कि  प्रयम  दुष्टवा --+---
 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 कि  न

 मामला  बनता  है  तो  सूचना  के  लिए  तथ्य  प्राप्त  करू  गा  ओर  फिए  आपसे  बात  करूंगा  1

 )

 अरध्यक्षा  महोदय  :  मैंने  कुमारी  ममता  बनर्जी  को  अनुमति  दी  मैं  आपको  केसे  अनुमति दे
 सकता  हूं

 ?  क्या  भाप  मेरे  निर्णयकी  अवहेलना  कर  सकते  मैंने  उन्हें  अनुमति  दी

 आपने  सुचना  दी  है  तो
 उससे  आपको  इस  तरह  का  व्यक्हार  करने  की  अनुमति  नहीं  मिल  गई

 बया  यह  आपको  अनुप्नति  देता  है  ?  यह  मेरे  ऊपर

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  रोयरलेस  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  निवेश  के  50  हजार  फील्ड  वर्क

 राज्य  सरकार  को  यह  कहमे  दिल्‍ली  आए  हैं  कि''*''*

 अध्यक्षा  महोदय  :  आप  नोटिस  दीजिए  ।

 आप  कोई  डिस्कशन  कालिंग  अटेशन  का  मैं  करवा  देता  हूं  ।

 कुमारी  ममता  बन्जों  :  मैंने  आपको  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  क्‍यों  बोलते  आपक्षी  बाश  मैं  सुनूंगा  ।

 कुसारों  ममता  अनर्जो  :  मैं  सूचता  दे  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  मैं  इसे  करूंगा  ।  मुझे  तथ्य  प्राप्त  करने  दीजिए  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेड्री  :  मेरा  व्यवस्था  का  यह  हैं  कि  आपके  हारा

 दिए  जाने  के  बाद  ही  प्रो०  दण्डवर्ते  ने  कुछ  निवेदन  किया है  ।

 अध्यक्षा  महोदय  :  वह  मैंने  कर

 वह  बात  खत्म  हो  चुको  है|

 भो  एस०  जयपाल  रेड्डी
 :  मन्त्री  जो  से  सम्बन्धित  मामसे  के  बारे  में  प्रो०  दण्डकते  द्वारा  किए

 गए  निवेदनों  को  कार्यवाहो  वृत्तांत  में  अवश्य  सम्मिलित  किम्रा  जाना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोस्य  :  मैं  किसी  नाम  को  कायंबाही  बृत्तांत  में  सम्मिलित  करने  को  अनुऋति  नहीं
 दे  सकता  ।
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 ]
 बाकी  सब  कुछ

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  पदनाम  को  कायंबाही  ब॒तांत  में  सम्मिलित  किया  जा  सकता  नाम

 को  सम्मिलित  करने  की  जरूरत  महीं  है  ।

 क्री  इनाजीत  गुप्त  :  हम  ओचित्य  के  प्रश्न  को  उठाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यदा  भहोदय  :  हो  सकता  है  ।

 हैं  तो  उनके  देखने  की  बात  है

 प्रौप्राइटी  जिसको  भी

 क्री  इसत्रलोत  गृप्स  :  इस  सदन  के  एक  वरिष्ठ  सदस्य  श्री  उन्नीडकृष्णन  जी  प्रधान  मन्धी  को

 लिखे  अपने  पत्र  की  प्रतियां  आपको  दे  ही  चुके  हैं  ।

 अध्यक्षा  महोदय  :  सदस्य  का  ओचित्य  उसी  पर  निभर  करता  ओचित्य  का  पालन  करना

 सदस्य  के  ऊपर  है  ।

 मन्त्री  जी  के  लिए  तो  है  ही  ।

 प्रो०  मध  श्ण्डबते  :  जी  नहीं  ।

 भरी  इनाणोत  गुप्त  के  मामले  में  क्‍या  ऐसा  नहीं  उनमें  भी  ओबजित्य के
 प्रश्त  थे  ।

 प्रो०  मधु  दणष्डबते  :  कृपया  सुनिए  ।  अगर  कोई  सदस्य  ओचित्य  का  उल्लंघन  करता  है  तो

 अध्यक्ष  का  कर्तव्य  है  कि  वह  उससे  कहे  कि  तुमने  ओचित्य  का  उल्लंघन  किया  यह  बात  मन्त्री  जी

 पर  नहीं  छोड़ी  जानी  चाहिए  ।  अंगर  मन्त्री  जी  औचित्य  का  पालन  नहीं  करते  तो  इस  बारे  में  बताता

 अध्यक्ष  का  कत्तंव्य  है|

 शी  इमाजीत  गप्त  :  दो  अन्य  मन्त्रियों  के  मामले  में  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  जिस  प्रक्रिया  का

 पालन  किया  है  क्या  वह  किसी  ओर  मन्त्री  के  मामले  में  लागू  नहीं  होनो  चाहिए  ?

 अंक  कार्यवाही-बतान्त  में  सम्भिलित  नहीं  किया  गय
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बोलिए  तिवारी  क्या  कहना  चाहते  हैं  आप  ?

 ]  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारों  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  हमेशा  गम्भोर  मामले  पर  बोलते  हैं  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  मुश्किल  यह  है  कि  आप  सदन  में  प्रो०  मधु  दण्डवते  को  ही  महत्वपूर्ण
 समझते  हैं  ओर  वह  बेमतलब  समय  जाया  करते

 अध्यक्षा  महोदय  :  आप  हमेशा  उनसे  क्‍यों  उलझते  हैं  ?

 प्रोफेसर  आपने  यह  क्‍या  कर  रखा  है  ?

 ]

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  उनकी  आलोचना  को  गम्भोरता  से  नहीं  लेता  ।  उसे  कार्यंवाही-बुतांत
 में  सम्मिलित  होने  दीजिए  ।  असंगत  बातों  को  कार्यंबराही-बुतांत  में  सम्मिलित  होने  दीजिए  क्योंकि x
 उनका  रिकाई  सुरक्षित  रहेगा  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  मैं  पत्रकारों  और  गेर-पत्रका रों  को  अन्तरिम  राहुत  देने  के  सम्बन्ध  में

 बछावत  समिति  को  सिफਂ  रिश  का  मामला  उठाना  चाहता  हूं  ।  यह  अपमानजनक है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  बोला  था  ना  ।  परसों  डिस्केशन  हुआ  था  इसी  पर  ।

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  सरकार  को  इसे  नामंजूर  कर  देना  चाहिए  ।

 अध्यवा  सहोवय  :  परसों  इस  पर  पूरी  चर्चा  हुई  थी  ।  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  की  मांगों

 पर  सदन  में  चर्चा  हुई  आप  इसे  उस  समय  उठा  सकते  थे  ।

 श्री  इखजीत  गुप्त  :  कृपया  बताइए  कि  मन्त्री  जी  से  सम्बन्धित  इस  मामले  को  हमें  किस
 प्रकार  आगे  चलाना  चाहिए

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  इसके  हूल्स  353  सारा  कुछ
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 भरी  स्रेश  कुरूप  :  प्रवर्तन  निदेशालय  के  एक  कार्मिक  ने  पुणे  न्यायालय

 में  रेल  मस्ज्ालय  में  राज्य  मन्त्री  के  सम्बन्ध  में  साक्ष्य  दिया  हि

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  यह  अप्राप्त॑गिक  है  |

 डा०  थी०  बेंकटेश  :  देश  में  टीका  लगाने  से  होने  वाली  मौतों  को  संक्ष्या

 बढ़ती  जा  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  कुछ  दोजिए  |  मैं  तथ्यों  का  पता  लगाऊंगा  ।

 भरी  बअसुदेष  आचार्य  :  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  आपने  उसे  स्वीकृत  नहीं  किया

 है  यह  अत्यन्त  गम्भोर  एवं  अविशम्बीय  लिया  जाने  वाला  मसला  कलकत्ता  उच्च  स्यायालय  के

 निर्णय  के  बाद  पीयरलेस  कम्पनी  के  4000  क्षेत्रीय  स्टाफ  कर्मचारियों  के  भाग्य'''**ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बोल  दिया  दुबारा  कया

 आप  मुझे  कुछ  दीजिए  ।

 भरी  बस॒ुवेज  आजा  :  सरकार  को  एक  वक्‍तव्य  देना  चाहिए  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  बताया  था  कि  मैं  कर  लूंगा  ।

 हम  इसे  करवा  लेंगे  ।

 डा०  कृपासिश्धु  भोई  :  माननीय  ब्रोणाचार्य  प्रो०  मधु  दण्डबते***

 अध्यक्ष  भहोदय  :  कया  प्रो०  मधु  दण्डवते  के  लिए  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ?

 शा»  क्ृपासिस्थ  भोई  :  लव  उन्होंते  बारे  में  प्रपत  उठावा  परन्तु  पहले  उ्हें
 *«*क  Roomy  त्याग  पत्र  देने  क ेलिए  कहता  चाहिए  ।

 परी  बी०  तुलसी  राम  :  अध्यक्ष  अजमेर  के  पाप्त  पुष्कर  में  एक  रंगजी  का  मन्दिर
 .  ०  हल  हल  *+  जन  |  के  es  ८  जम  जन  ०3-33...

 कक  में  सम्मिलित नहीं
 किया

 -
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 काका

 बहां  राष्ट्रपति  जी  नहीं गए  थे  क्योंकि  उस  मन्दिर  में  हरिजनों  को  जाने  नहीं  दिया  भाज  भी

 इस  तरह की  धटनाएं  हो  रही

 अध्यक्ष  सहोदय  ।  आप  इस  बारे  में  मुझसे  आकर  मिलिए  जिससे  आपको  भी  फायदा  हो

 जाएगा  ।
 ह

 भ्षाप  मेरे  पास  आइए  ।

 )

 अध्यदा  महोदय  :  आप  लिख  कर  दीजिए  ।  ऐसे  कहने  से  कुछ  नहीं  होता  है  ।

 झी  थी०  तुलसी  राम  :  लिख  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक

 झरी  थो०  तुलसी  राम  :  मैं  इस  पेपर  को  सभा  पटल  पर  रख  रहा  हूं  ।

 अध्यक्षा  महोदय  :  आप  ऐसे  नहीं  रख  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  अनावश्यक  रूप  से  इसका  दुरुपयोग  करते  हैं  ।

 12.12,  भ०प०
 हु

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 कार्यक्रम  क्रियास्वयत  मंत्रालय  की  अनद्ानों  को  व्योरेवार  मांगें

 कार्यक्रम  कार्याग्वयन  मंत्री  ए०  बो०  ए०  गनो  खान  :  मैं  वर्ष  1986-87  की  .

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  ब्योरेवार  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रंधालय  में  रखो  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  2537/86  ]

 2  त््  ह रे हाहरी  विकास  मंत्रालय  की  अनुवानों  को  भ्योरेषा

 शहरी  विकास  मंत्री  अभ्युल  :  मैं  वर्ष  19 87  की  शहरी  विकास  मंत्रालय  की
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 3  1508  सभो  पटले  ५२  रखे  गए  पंत्र

 अनुदानों  की  ब्योरेबार  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 प्रिंघालय  में  रखी  गईं  ।  वेलिए  संख्या  एंल०  टो०  2538/86  ]

 स्वदेशी  कॉटन  मिल्‍स  कम्पनो  लिसिटेड  का  अज्लंग  और

 1986

 संसदोय  कार्य  एवं  पर्मटन  मंत्री  एच्र०  के०  एल०  :  मैं  सबिधान  के  अनुच्छेद
 के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा  19  1986  को  प्रस्यापित  स्थदेशी  कॉटन  मिल्स

 कम्पनी  लिमिटेड  का  अर्जन  और  1986  (1986  का  संख्या  5)  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देलिए  संश्या  एल०  टो०  2539/86 ]

 हुथक  रघा  के  लिए  वस्तुओं  का  1986

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीय  आलम  :  मैं  दृधकरधा  के  लिए

 बस्तुओं  का  1985  की  19  को  उपधारा  (2)  के  भन्तगंत  हथकरषा
 के  लिए  वस्तुओं  का  1986  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  17  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संरुया  सा०  का०  नि०  506  (8)  में
 प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखो  देलिए  संध्या  एल०  टो०  2540/86 ]

 डाक  तथा  दूरसंज्षार  विभागों  को  अनुशामों  को  ध्योरेधार  भांग

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ओर  गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  राम  निथास  :  मैं

 नम्मलिखित  पश्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (i)  बर्ष  1986-87  की  डाक  विभाग  की  अनुदानों  की  ब्योरेवार  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी

 [  प्रंथालय  में  रलो  देलिए  संख्या  एल०  ही०  2541/86]  |]

 (४)  वर्ष  1986-87  के  लिए  दूरसंचार  विभाग  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्य  य  हेतु  अनुदानों  की
 ब्यौरेबार  मांगों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  वेलिए  संस्या  एल०  ठी०  2542/86  ]

 भ्रम  संत्रालय  को  अनुदानों  को  ध्योरेबार  भांगें

 अभ  संजशालय  में  राज्य  मंभी  पो०  ए०  :  मैं  वध  की  श्रम  मंत्रालय

 की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  सभा  पटल  पर

 रखता

 श्रंयालय  में  रखो  गई  ।  वेलिए  संक्या  एस
 ०  टी०  2543/86  ]
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 ।

 23  1986
 ््््ा  का  का  नस

 रिपेद्रिएटस  कोआपरेष्टिय  फाइनेंस  एण्ड  डिबेलपमेंट  श्षेंक  लिसिटेड  भव्रास  का
 वर्ष  1984-85  का  बालथिक  प्रतिददन  तथा  कार्यकरण  को  समोक्षा

 आन्सरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मंभी  अस्ण  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हू

 (1)  रिपंट्रिए्ट्स  कॉओोपरेटिव  फाइनेंस  एण्ड  डिबलेपमेंट  बेंक  मद्भास  के  वर्ष

 1984-85  के  वाधिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखा-परो  क्षित  लेखे  ।

 रिपेटद्रिएटु्स  कोआपरेटिव  फाइनेंस  एण्ड  डिबलपमेंट  बेंक  लिमिटेड  फाइनेंस  मद्राप्त  के

 वर्ष  1984-85  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 2.  उपर्युकत  (1)  में  उल्लिश्वित  पन्नों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 शें  रखें  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2544/86]

 है  ।

 सोसा  शुल्क  अधिनियस  तथा  केनीोय  उत्पाद-शुल्क  नियमों  के  अम्तभंत  अधिशचनगाएं

 बिस  मंजालय  में  राज्य  मंज्री  ज्तविन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सपा  पटल  पर

 रखता  हूं  :

 (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  607  एक  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जो  7  1986  के
 भारत  के  राजपतन्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  हारा  17  1985.  की

 अधिसूचना  संख्या  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  उसमें
 उल्लिखित  तोन  मदों  के  विवरण  में  अन्तरण  किया  जा

 [  भ्रन्थालय  सें  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  2545/86]

 )  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--
 ल्‍खफऋ ॥

 ।  की

 सा०का०नि०  612  जो  8  1986  के  भारत  के  राजस्व  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  व्याष्यात्मक  जिनके  द्वारा  14  1986
 की  अधिसूचना  संख्या  198/8  ०उ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 है  ताकि  पी  ०वी  ०सो  ०
 कम्पा  उन्ड  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  पालिवाइनिल  क्लोराइड

 +  रेसिन  पर  जब  उसका  प्रयोग  विद्युत  तारों  तथा  केबलों  के  निर्माश्न  थें  किया
 गया  प्रदक्त  शुल्कों  का  मुजरा  माहबेट  स्कीम  के  अन्तर्गत  क्शुत  तारों  और
 केबलों  का  निर्माण  करने  वाले  सभी  एककों  को  किया  जा  सके  ।

 सा०का०नि०  617  जो  11  1986  की  शारक्ष  के  राजपत्र  में तर

 164".
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 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याद्यात्मक  जो  चाय  के  अपशिष्ट  को  उस
 पर  उबभ्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 618  जो  11  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याक्यात्मक  जो  नसवार  को  उस  पर

 उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में

 9  जो  11  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  प्राकृतिक  रबड़  लेटक््स  को

 उस  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में

 सा०कानि०  620  जो  ]।  1986  के  भारत  के  शाजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जो  जिसके  द्वारा  30

 1975  की  अधिसचना  संख्या  ०उ०शु०  में  संशोधन  किया  गया  है
 ताकि  संकरे  अर्ज  वाले  कपड़ों  के  वर्गीकरण  को  बताया  जा  सके  ।

 सा०का०नि०  621  जो  11  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिपके  द्वारा  21

 1970  की  अधिसूचना  संख्या  1  1953  को

 अधिसूचना  संख्या  10  1986  की

 सूचना  संख्या

 उन्शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  नये  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 टेरिफ  के  लागू  किए  जाने  से  पहले  को  प्रथलित  स्थिति  को  बहाख  किया  जा
 सके  ।

 सा०का  ०/नि०  571  से  जो  2  1986  के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यास्यात्मक  जो  शघु  एककों  के

 लिए  उत्पाद  शुल्क  छूट  योजना  में  परिवतंनों  ओर  उत्पाद  शुल्क  जिसों  के
 मामले  में  कारखानागत  खपत  के  लिए  छूट  और  अन्य  परिवतंनों  के  सिलसिले
 में  जारी  किए  गए  हैं  ।

 सा०का  ०नि०  से  जो  3  1986  के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  बजट  प्रस्तावों
 के  उन  कतिपय  संशोधनों  के  संदर्भ  में  जारी  किए  गए  हैं  जिनकी  घोषणा  वित्त
 मन्त्री  ने  लोक  सभा  में  3  1986  को  की  थो  |

 सा०का०नि०  जो  4  1986  के  भारत  के  राजपक्र  में जे
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  27
 1986  को  अधिसूचना  संख्या  105/8  रह  की  गई

 बे  सा०का०नि०  606  1986  के  भारत  के  राजपन्न  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यास्यात्मक  जिसके  द्वारा  |  1986

 को  अधिसूचना  संख्या  71/68-Bosoyo, ०3  8  1983  की  अधिसूचना
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 संख्या  |  1984  की  अधिसूचना  संख्या
 183/8  ०उ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  2546/86  ]

 उद्योग  मंशालय  को  ब्योरेबार  अनुदानों  को  मांगे

 ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  मैं  वर्ष  1986-87
 को  उद्योग  मंत्रालय  को  ब्यौरेवार  अनुदानों  को  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  बेखिए  संख्या  एल०  टी०  2547/86  ]

 परिवहन  मंत्रालय  को  व्योरेबार  अनुदानों  को  सांगें

 जल  भ-तल  परिवहन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  मैं  वर्ष  1986-87  की

 परिबहुन  मंत्रालय  को  की  ब्योरेवार  अनुदानों  की  मांगों  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2548/86  ]

 पर्यावरण  ओर  बन  संशालय  को  ध्यौरेधार  अमुदातों  कीं  सांगें

 पर्माबरण  ओर  वन  मंशालय  में  राज्य  मंत्री  जिधाउरहमान  :  मैं  वष॑  1986-87
 की  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  की  ब्यौरेवार  अनुदानों  की  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  देखिए  संस्या  एल०  टी०  2549/86  |

 म०  प०

 प्रावकलन  समिति

 प्रतिय  दन  तथा  कार्यवाही-साराश

 ह
 श्री  चिम्तामणि  पाणिप्रही  त्त  आर्थिक  कार्य  विभाग

 डिबोजन)--भारतीय  स्टेट  बेंक--सामाजिक  बे  बारे  में  प्रावकलन  समिति  का

 वेदन  तथा  अंग्रेजी  तथा  उक्त  समिति  को  तत्सम्बन्धी  बेठकों  के  का्यंवाही  सारांश

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।
 ऐ
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 12.13}  स०  प०
 ;

 लाभ  के  पदों  सम्बन्धों  संयुक्त  समिति

 दूसरा  प्रतिबेदन

 ु

 :._  ,  ढुमारो  कमला  कुमारी  मैं  लाभ  के  पदों  सम्बन्धो  क्षंयुक्त  समिति  का  दूसरा

 बेदन
 ओर  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करती

 ह

 12.14  भ०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 |
 यात्रियों  को  होते  बालो  कठिताइथों  को  ध्यान  सें  रखते  हुए  बिल्‍लो  ओर

 कानपुर  के  बीज  एक  नई  रेलगाड़ी  लाने  को  आवश्यकता

 भरी  जगदीश  अवस्थो  :  एक  1986  से  85  अप  तथा  86  डाउन  आसाम

 मेल  ट्रंन  के  बन्द  हो  जाने  से दिल्‍ली  तथा  कानपुर  के  मध्य  नित्य  चलने  वाले  हजारों  यात्रियों  को

 कोई  अन्य  वेकल्पिक  ट्रेन  न  होने  क ेकारण  बड़ी  ही  असुविधा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  तथा

 उनमें  भीषण  असन्तोष  व्याप्त  आसाम  मेल  के  स्थान  पर  जो  921  अप  तथा  922  डाउन  नाथ

 ईस्ट  एक्सप्रेस  सुपर  ट्रेन  चलाई  गई  वह  सीधे  कानपुर  रुकती  है  और  उसमें  400  किलो  मीटर

 का  प्रतिबत्ध  इसके  अतिरिक्त  नीलांचल  कालका  मेल  ट्रंनगाड़ियों  में  भी  प्रतिबन्ध

 है  जिससे  सात  अप  तूफान  मेल  जो  आगरा  होकर  आती  उसमें  अत्यधिक  भीड़  होने  लगी  इसी

 तरह  सुबह  कानपुर  से  ।2  डाउन  एक्सप्रेस  ट्रंन  के
 बाद  शाप  तक  मुगलसराय  के  लिए  तथा  7  अप

 तृफान  के  बाद  दिल्‍ली  की  तरफ  जाने  के  लिए  बीध  के  स्टेशनों  के  यात्रियों  के  लिए  कोई  ट्रन  नहीं  है  ।

 12.15  भ०  प०

 महोदय  पीठ'सोन

 रेल  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  अविलम्ब  इस  ओर  ध्यान  देकर  नई  ट्रेन  चलाने

 की  व्यवस्था  करें  अथवा  अन्य  कोई  वंक़ल्पिक  व्यवस्था  करके  रेलवे  यात्रियों  की  कठिनाइयों  तथा  उनमें

 व्याप्त  असंतोष  को  दूर  करने  का  कष्ट

 उतर  प्रदेश  के  फंजाबाद  जिले  के  लानपुर  शाह  सलेमपुर  गांव  में  सिगल

 सुपर  फास्फेट  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमति
 देने  की  आवहयकता

 क्षी  रास  प्यारे  सुभन  :  वर्तमान  समय  में  किसी  भी  क्षेत्र  का  विकास  बिता

 हुद्योगों  को  प्रोर्साहन  दिए  संभव  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  एवं  प्रदेशीय  प्रयोजनाओं  के
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 अतिरिक्त  लघु  एवं  कुटीर  उद्योगों  का  व्यापक  विस्तार  आवश्यक  साथ  ही  खांदीਂ  ९वं  था|  मौधोग
 को  भी  प्रोर्साहित  किया  जाना  चाहिए  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  तेजी  से  विस्तार  हो  सके
 ओर  शिक्षित  युवा  बेरोजगारों  को  रोजी  मिल  सके  ।

 इसी  सन्दर्भ  में  मुझे  सादर  निवेदन  करना  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  जनपद  फंजाबाद  के  ही  एक

 प्रमुख  उद्यमी  सिंगल  सुपर  फास्फेट  यूनिट  की  स्थापना  निजो  क्षेत्र  में  करना  चाहते  इस  सम्बन्ध  में

 पत्रावली  काफी  समय  से  लम्बित  मेरे  पत्र  के  सम्बन्ध  में  तत्कालीन  रसायन  एवं  उर्वरक  मन्‍्त्री

 महोदय  ने  मुझे  सूचित  किया  था  कि  ऐसे  लोगों  को  प्रोत्साहन  दिए  जामे  के  लिए  निंणंय  लिए  गए  हैं
 झौर  विचार  के  समय  इस  मामले  में  भी  निर्णय  लिया  शासन  यदि  स्थानीय  उद्यमियों

 को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  लाइसेंस  देने  की उदार  नीति  अपना  कर  सहमति  प्रदान  करे  तो  इससे  काफी

 उद्योग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लग  सकते  हैं  और  उस  क्षेत्र  क ेविकास  के  साथ-साथ  बेरोजवारी  छी-दूर  करने

 में  सहायता  मिल  सकती  अकररपुर  में  थोड़ी  दूर  पर  ही  ग्राम  खानपुर  शाह  सलेमपुर  जो  कि  कुर्की
 बाजार  के  निकट  काफी  भूमि  उपलब्ध  है  जहां  पर  ऐसे  उद्योग  लगाए  जा  सकते  इसलिए  मेरी

 भारत  सरकार  से  जोरदार  शब्दों  में  यह  मांग  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  फेजाबाद  में  के

 पास  ग्राम  खानपुर  शाह  सलेमपुर  में  सिंगल  सुपर  फासफेट  यूनिट  की  स्थापना  निजी  क्षेत्र  में  करने  हेतु

 उदा  रतापूर्वक  विचार  करके  स्वीकृति  प्रदान  करने  की  कृपा  करें  जिससे  उस्तोग  को  स्थापना  हो  सके

 एवं  क्षेत्र  का  समुन्नत  विकास  हो  सके  ।

 ]

 ध्शर  बुर्घटनाओं  में  भशक्‍त  हुए  कर्मकारों  के  हितों  को  रता  करने
 के  लिए  रतात्मक  उपाय  करने  की  आवध््यकत्ता

 श्री  राधाकाम्त  डिगाल  :  पंजाब  में  प्रति  वर्ण  गेहूं  कटाई
 समय  300  से  अधिक  कृषि  कमंकार  दुघंटनाओों  के  शिकार  हो  जाते  इनमें  से  अध्रिकतर

 दुघंटनायें  गेहूं  प्रशरों  पर  कार्य  करते  हुए  होती  पिछले  वर्ष  -  हरिम्राणा
 शोर  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  में

 ही
 लगभग  1,000  कृषि  कमंकारों  ने  क्षय-पेर  ्रृश्वर  दु्भटनाओं

 में  खो  दिए  |  इनमें  से  ज्यादातर  मजदूर  दूसरे  राज्यों  से  मेहूं-उत्पादक  राज्यों  में  करने  आए
 थे  ।  ऐसा  अनुमान  है  कि  अब  तक  उत्तर  उड़ीसा  के  10,000  से  अधिक  कृषि
 कार  गेहुं-घ् शरों  पर  काम  करते  हुए  दुघेटनाओं  में  अपंग  लेकिन  हन  दुघंटनाओं  के  शिक।र
 कृषि  कर्मकारों  को  पर्याप्त  मुआवजा  तथा  पुनर्वास  सुधिधाएं  नहीं  मिल  रही  जबकि
 सम्बन्धित  राज्यों  में

 इस
 आशय  के  अधिनियम  मोजूद  हैं  ।

 जब  तक  इनके  हितों  को  रक्षायं  कुछ  उपयुक्त
 उपाय  महीं  किए  तब  तक

 ये
 प्रवासी  कमेंकार  इसी  प्रकार  उत्पीड़ित  होते  रहेंगे  बह

 आवश्यक  है  कि  केन्द्र  सरकार  इन  कृषि  कमंकारों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  ककेई  स्क्षास्मक
 उपाय  भारत  सरकार  को  सम्बन्धित  राज्य  को  यह  निदेश  देना  चाहिए  कि  अन्य
 राज्यों  स ेकाम  करने  के  लिए  आने  वाले  सारे  प्रवासो  कर्मकारों  का  बोमा  कराया  ध्रशर

 दुर्घटनाओं  के  शिकार  लोगों  को  उत्युक्त  मुआवजा  दिया  जाना  सरकार  को  घटिया  किस्म  के
 थधाोंशरों  की  बिक्री  पर  पूर्ण  रूप  से  प्रतिबन्ध  लगोना  इसके  साथ  मैं  केन्द्रीय  प्रकार  से
 निवेदन  करता  हूं  कि  कोई  ऐसे  उपाय  निकाले  जिनसे  किसान  थ्रोशरों  का  असुरक्षित  तरीके  से
 उपयोग  न  क्‍योंकि  यह  मामला  देश  के  हजारों  कर्मकार  जोकि  कृषि  से  जुड़े  हुए  से  सम्बन्धित

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  इन  कमेकारों  में  हितों  के  लिए  शी  प्र  कार्यवाही  करे  |



 3  1908  मिथन्त  377  के  अधीन  मामले
 बााः.5जजखखखसलर  वननननान+++++म-++ा०-मकक

 पिपरया  गांव  को  एक  पर्यटन  केन्द्र  के  कूप  में  विकसित  करने  की  आवद्यकता

 डा०  चग्ा  होखर  शत्रिपाडो  सम्पूर्ण  विश्व  में  शान्ति  एवं  मानबता  का  सन्देश
 बैने  वाले  महात्मा  बुद्ध  की  जन्मस्थली  भारत  की  सीमा  से  सटे  नेपाल  के  अन्तगंत  नामक्ष
 स्थान  अब  तक  मानी  जाती  रही  पिछले  कुछ  वर्षों  से  भारतीय  पुरातत्वविदों  की  देखरेख  में
 सम्पत्त  हुई  खुदाई  से  राज  प्रासाद  के  खण्डहार  भारतीय  सोमा  के  अन्तगंत  पिपरहका  ग्राम  में  प्राप्त
 हुए  हैं  जो

 इस  बात
 को  पुष्टि  करते  हैं  कि  महात्मा  बुद्ध  के  पिता  शुद्धोधन  की  राजधानी  कपिलवस्तु

 पिपरहवा  में  ही  अवस्थित  थी  ।  भारत  सरकार  की  ओर  से  भी  समय-समय  पर  उक्त  स्थल  की  महत्ता
 को  देखते  हुए  उसे  विकसित  करने  की  रूपरेखा  के  विषय  में  चर्चायें  की  गईं  किन्तु  श्रब्॒  तक  उक्त

 भन्तर्याध्ट्रीय  महृता  के  क्षेत्र का  विकास  करने  की  दिशा  में  कोई  योजना  भारत  सरकार  द्वारा
 क्रिपान्वित  नहीं  की  गई  ।

 अतः  मैं  माननीय  पर्यटन  मंत्री  से  मांग  करता  हूं  कि  इस  ऐतिहासिक  महत्व  के  कैश्र  को  पर्यटक
 केन्द्र

 के
 रूपमें  विकसित  करने  के  लिए  टूरिस्ट  हवाई  खुदाई  से  प्राप्त  दु्लभः  और

 प्रामाणिक  वस्तुओं  के  लिए  संग्रहालय  इत्यादि  की  अविसम्ब  व्यवस्था  करने  की  क्ृपा  करें  कषैत्र

 ]

 उड़ीसा  में  जेपुर  में  एक  सीमेंट  संपरत्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को

 शोप्  स्वीकृति  देने  को  आवश्यकता

 *श्रो  अनादि  चरण  दास  :  उड़ीसा  औद्योगिक  विकास  निगम  का  उड़ीसा  राज्य  के

 जेपुर  में  एक  सीमेंट  संयन्त्र  लगाने  का  प्रस्ताव  प्रस्तावित  स्थान  पर  सीमेंट  संयस्त्र  स्थापित  करने
 की  सभी  आधारभूत  सुविधायें  उपलब्ध  प्रस्तायित  स्थान  के  निकट  एक  रेलवे  साइडिग  भी

 किन्सु  दुःख  की  बात  तो  यह  है  कि  रेल  अधिकारियों  ने  उत्त  स्थान  पर  सीमेंट  सयन्त्र  लगाने  की

 स्वीकृति  अभी  तक  नहीं  दी  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  यह  प्रस्ताव  अभी  तक  रेल  प्राधिकारियों
 के  पास  लम्बित  पड़ा

 प्रस्तानित  सीमेंट  संयन्त्र  उड़ीसा  के  एक  पिछड़े  कोरापुट  में  स्थापित  किया  जा  रहा

 है  ।  पहां  आदिवासी  रहते  यदि  इस  स्थान  दान  पर  सीमेंट  संयन्त्र  स्थापित  कर  विया
 जता  है  तो  यहां  के  स्थानीय  शिक्षित  युवकों  को  रोजगार  के  अवसर  प्राप्त  घूंकि
 स्थान  रेलबे  स्टेशन  के  पास  स्थित  है  अतः  मंत्रालय  की  स्वीकृति  के  बिना  सीट  यन्त्र  उस  स्थान  पर
 स्थापित  नहीं  किया  जा  सकता

 इसलिए  माननीय  रेल  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  हस  प्रस्ताव  पर  सूक्ष्मतापूर्बक
 विचार  क्रिया  जाए  तथा  उड़ीसा  में  जपुर  में  प्रस्तावित  सीमेंट  संयन्त्र  स्थापित  करने  की  स्वी$ति

 शीध्र  दी  जाए  !
 सूक्ष्मतापूर्बक नकओ  न+न्‍बनत  ले  वन

 उड़िसा  में  दिए  गए  बक्तव्य  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 विचार क्रिया जाए तथा उड़ीसा में जेपुर में प्रस्तावित सीमेंट संयन्त्र स्थापित करने at
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 फशल  बीसा  के  लिए  तालक/ब्लाक  को  बजाय  राजस्व  गांव  को  परिभाषित

 क्षेत्र  भानने  और  गन्ने  ओर  भिर्लंको  भो  फसल  बीमा  में

 सम्मिलित  करने  की  आवश्यकता

 क्री  धो०  शोभनाद्रोश्वर  राब  :  अनेक  राज्यों  में  खरीफ  परिभाषित  से  बृहृद  फसल

 बीमा  योजना  लागू  करने  से  वास्तव  में  उन  किसानों  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  हो  पाई  है  जिनकी  फसल

 नष्ट  हो  गई  थी  ।  दस  योजता  के  अन्तगंत  हर  राज्य  में  क्षेत्रਂ  घोषित  कर  दिया  गया

 जहां  यह  योजना  लागू  होती  तालुक/तहसील  ब्लाक  अथवा  अन्य  साथ  लगते  छोटे

 केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  परामश  से  बताए  जायेंगे  ।  यह
 क्षेत्रਂ  किसानों  को  बीमा  राशि  न  मिलने  का  कारण  ऐसी  स्थिति  में  जबकि  परिभाषित  क्षेत्र  में

 हुई  फसल  को  कोई  विशेष  हानि  न  हुई  यदि  किसी  गांव  की  कुछ  भूमि  में  अथवा  किसी  गांव  की

 समग्र  भूमि  में  फसल  को  हानि  हुई  भी  हो  तो  प्रभ्नावित  गांव  के  प्रभावित  किसानों  को  बोमा  की

 राशि  नहीं  मिल  सकती  यदि  सरकार  का  हरादा  वास्तव  में  प्रभावित  किसानों  की  सहायता  करने

 का  है  तो  ताखुक/ब्लाक  की  बजाय  राजस्व  गांव  को  परिभाषित  क्षेत्र  माना  जाए  ।  वत्तमान  योजना  के

 अन्तगंत  बाजरे  की  तिलहनों  ओर  दलहनों  की  फसलों  को  ही  शामिल  किया  गया

 इस  योजना  के  अन्तगेंत  गन्ने  ओर  मिर्च  भादि  कौ  फत्तलों  को  भी  सम्मिलित  किया

 जाए  ।

 होम्पोपेथिक  दवाइयों  के  लिर्माण  के  लिए  पद्चिचम  बंगाल  को  अल्कोहल
 की  आपूर्ति  करने  को  आवश्यकता

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  गत  कई  वर्ष  से  अल्कोहल  को

 अनियमितता  तथा  विल्कुल  भी  सप्लाई  न  किए  जाने  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  में  होम्योपेथिक  दवाओं

 के  मिर्माण  में  बड़ी  परेशानी  हो  रही  होम्योप॑वी  दवाओं  का  विनिर्माण  मुख्यतः  अल्फोहल  की

 उपलब्धता  पर  निभेर  है  होम्पोपौधिक  उपचार  तथा  उद्योग  के  क्षेत्र  में  पश्चिम  बंगाल  सबसे  आगे  है
 भोर  यहां  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  तथा  प्रतिष्ठानों  में  बहुत  सारे  श्रमिक  और  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ।

 कमंचारियों  और  सप्लाईकत्ताओं  सहित  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  रूप  से  इस  उद्योग  में

 एक  लाख  से  अधिक  व्यक्ति  लगे  भारत  सरकार  होम्पोप॑थिक  उद्योग  के  लिए  अल्कोहल  की
 मित  और  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित  करे  ।  अन्यथा  अनेक  प्रतिष्ठान  जबरन  बन्द  हो  जायेंगे

 जिसके  परिणामस्वरूप  कमंचारियों  और  डाक्टरों  सहित  न  केवल  अनेक  व्यक्ति  ही  बेरोजगार

 हो  जायेंगे  अपितु  होम्पोपेथिक  डाक्टरों  द्वारा  किए  जाने  वाले  उपचार  में  भी  बड़ा  भारी  व्यवधान
 उपस्थित  हो  जायेगा  ?  लेबोरेटरी  एम्पालाइज  एण्ड  वकक्‍स  युनियनਂ  तथा  होम्यो
 फार्मेसी  एम्पलाइज  यूनियनਂ  द्वारा  पेट्रोलियम  मन्‍्त्री  को  तार  भेजे  जा  चुके  हैं  और  मैं  भी  माननीय
 मन्‍्त्रो  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  होम्योपेधिक  दवाइयों  को  तैयार  करने  के  लिए  अत्यधिक
 आवश्यक  एल्कोहल  की  सप्लाई  के  लिए  तत्काल  कार्यवाही  की  जाए  ।

 भी  राम  प्रसाद  बिस्सिल  की  स्मृति  मों  स्मारक  डाक-टिकट  लारी
 करने  की  आवश्यकता

 की  कमोदी  लाल  साटब  उपाध्यक्ष  शाम  प्रसाद  स्वतन्त्रता

 आवश्यक
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 सेनानी  मुरेना  जिले  के  निवासो  इनके  पिता  उत्तर  प्रदेश  में  पुलिस  में  सविस  करते  थे  ।
 बिसमिल ने  अंग्रेजी  शासन  को  हराने  के  लिए  काफी  संघर्ष  किया  काकोरी  काਂ  में  बन्दी  होने
 के  बाद  फांसी  की  सजा  हुई  थी  ।  ऐसे  स्वतन्त्रता  सेनानी  को  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  भो  महत्व

 नहीं  सरकार  से  निवेदन  है  कि  राम  प्रसाद  बिसमिल  को  यादगार  के  लिए  उनके  साम  का
 टिकट  जारी  किया  जाए  ।

 12.25  म०  प०

 अनुदानों  को  मांगें  1986-87
 -

 )  सूथता  और  प्रसारण  मंत्रालय

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सूथना  ओर  प्रप्तारण  मंत्रालय  के  नियन्त्रण  वे  अन्तगंत  अनुदानों
 की  मांगों  से  सम्बन्धित  मद  संक््या  15  की  पुनः  चर्बा  तथा  मतदान  के  लिए  लेते  माननीय  मस्ती 4  है  4  4

 अब  आप  आरम्भ  करें  ।

 सूचना  ओर  प्रसारण  मत्त्रालय  के  राज्य  भन्त्री  बो०  एल०  :  महोदय  जैसा  कि

 मैं  परसों  कह  रहा  अपने  मन्त्रालय  के  कार्यकरण  को  आलोचन।त्मक  प्रशंसा  के  लिए  मैं  सभा  का
 अभारी  हूं  ।  जब  मैं  चर्चा  सुन  रहा  तब  मैं  उस  छात्र  के  समान  महसूस  कर  रहा  था  जिसके  बाधिक

 रिपोर्ट  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  वह  मास्टर  बन  गए  हैं  ।

 क्री  थो०  एन०  गाडगिल  :  हैडमास्टर  ।

 रुपाध्यक्ष  महोदय  :  छात्र  के  रूप  में  सीखकर  वह  मास्टर  हो  सकते  हैं  ।

 हरी  बो०  एन०  गाडगिल  :  रूपक  से  अब  मैं  भारत  के  लोगों  के  समक्ष

 तुलन  पत्र  प्रस्तुत  करना  चाहूंगा  जो  इसके  शेयर  धारक  हैं  और  इस  सभा  को  लेखा  परीक्षक  मानते

 हुए  इसके  समक्ष  भी  तुलन  पत्र  प्रस्तुत  करता  यह  कहा  जाता  है  कि  अच्छा  लेखा  परीक्षक  खुंथार
 नही  होता  अपितु  रक्षक  होता  है  ओर  जिप्त  स्तर  की  चर्चा  हुई  उसके  बारे  में  मेरा  विनर  निवेदन

 है  कि  इस  सभा  ने  एक  रक्षक  की  भूमिका  बखूबी  निभाई  मुझे  जो  विभिन्‍न  सुझ।व  दिए  गए  हैं
 उसके  लिए  मैं  बहुत  अभारो  हूं  तथा  मुझें  आवंटित  किए  गए  समय  में  किया  गया  मेरे  लिए  यह
 सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  कि  मैं  हर  मुहँ  का  उत्तर  दूं  क्योंकि  लगभग  28  सदस्य  बोल  चुके  हैं  ।  यदि

 आप  ओसतन्‌  पांच  मुद्दे  लगाएं  तो  लगभग  140  मुद्ं  होते  हैं  और  इस  प्रकार  प्रत्येक  मुह  का  उत्तर

 देना  असम्भव  है  ।  इसलिए  सभा  की  सहमति  से  मैं  विभिन्‍न  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  सामाम्य  मुद्दों  को

 ही  नूंगा  !

 171
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 थ्री  सोभमाथ  चटर्जो  :  दूरदर्शन  पर  उत्तर

 भो  बो०  एन०  गाडगिल  :  सर्वप्रथम  संक्षेप  मैं  यह  बताना  चाहता  इस  मन्त्रालय  को
 आमतौर  पर  लोग  दूरदशंन  के  अलावा  कुछ  नहीं  समझते  वास्तव  कुछ  समा  रोहों  में  मुझे
 दशन  मन्‍्त्री  के  नाम  से  सम्बोधित  किया  जाता  प्रकाशन  संगीत  और  नाटक

 क्षेत्र  प्रचार  तथा  अन्य  कई  ऐसे  विभाग  जो  मेरे  विचार  से  बहुत  अच्छा  कार्य  कर
 रहे  हैं  तथा  इनके  बारे  में  मैं  अभी  बताऊंगा  !  किन्तु  आज  स्थिति  यह  है  कि  हर  व्यक्ति  आज  केवल

 दूरदर्शन  के  बारे  में
 ही

 सोचता  ओर  किसी  के  बारे  में  बिल्कुल  भी  नहों  तुलन  पत्र

 प्रस्तुत  करने  से  मैं  यह  कहना  चाहूगा  कि  मैं  सभी  प्रकार  की  आलोचना  का  स्वागत  करता  हूं
 क्योंकि  मुझे  भी  बहुत  कुछ  सोखना  है  !  यह  हो  सकता  है  कि  हर  बात  न  सिखाई  मैं  अपने  पक्ष
 के  तथा  विरोत्री  पक्ष  के  दोनों  मोर  के  अने  साथियों  से  सीखूंगा  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  मुझे
 केवल  संसद  द्वारा  की  गई  आलोचना  हो  नहीं  अपितु  समाचार  पत्रों  तथा  जनता  द्वारा  की  गई  आलोचना

 सुनना  पसन्द  मैं  समाचार  पत्रों  को  महत्त्वपूर्ण  समझता  हूं  किम्तु  यहां  सम्भवतः  मेरे  साथी  और
 अधिक  महत्त्वपूर्ण  हैं  क्योंकि  आप  जन-प्रतिनिधि  क्योंकि  आपको  जनता  की  नबज  की  पहचान  है
 ओर  मेरे  मन्त्रालय  के  कार्यकलापों  के  बारे  में  आपने  जनता  की  जो  प्रतिक्रिया  अभिव्यक्त  की  उप्तसे

 मुझे  बहुंत  कुछ  मार्ग  दर्शन  मिलेगा  इसी लिए  मैंने  एक  छोटा-सा  प्रयास  किया  मैंने  आप  सबको  एक
 प्रश्वमाला  भेजी  जिसके  माध्यम  से  मैंने  आपके  आपके  हम  कहां  गलत  हम
 क्‍या  सुधार  किस  प्रकार  कर  सकते  भादि  को  जानकारी  चाही  है  ओर  मुझे  विश्वास  है  कि  आप
 उनका  उत्तर  देंगे  ।

 मेरा  विचार  इसो  प्रकार  की  प्रश्ममाला  देश  के  सभी  विधान  सभा  सदस्यों
 ओर  विधान  परियद  सदस्यों  को  भेजने  का  है  जिससे  कि  हमें  पूरे  देश  से  जानकारी  प्राप्त  हो
 सके  ।

 तुलन  पत्र  प्रस्तुत  करने  से  मैं  चाहूंगा  कि  यह  सभा  उन  सीमाओं  पर  ध्याम  देने  की  कृषा
 करे  जिसके  अन्तगंत  हमें  काम  करना  पड़ता  बिभिन्‍न  बाधाओं  को  ज़िनको  हमें  सहन  करना

 पड़ता  हैं  और  विभिन्‍न  समस्याओों  को  जाने  जिनका  हमें  सामना  करना  पड़ता  है।इस  आधिक
 समस्या  इतनी  बड़ी  समस्या  नहीं  रह  गई  है  ।  मैं  प्रधान  मन्त्री  का  अभारी  -  वह  इस  मन्त्रालय  में

 गहरी  रुखि  रखते  हैं  ओर  एक  यही  मन्त्रालय  जिसका  बजट  दूना  कर  दिया  गया  वाधिक
 की  राशि  दुगनी  किए  जाने  का  श्रेय  वास्तव  में  प्रधान  मन्‍्त्री  तथा  मेरे  कुछ  साथियों  को  है

 जिनके  प्रयास  से  यह  सब  हुआ  सर्वप्रथम  में  अच्छी  बातें  क्ताना  मुझे  कमियों  के  बारे  में
 भी  पता  है  और  मैं  उन्हें  स्वयं  बताऊंगा  !  सबसे  पहले  में  उपलब्धियों  के  बारे  में  कहूंगा  और  मैं

 वांणी  से  आरम्भ  करूंगा  क्योंकि  मैं  यह  मानता  हूं  कि  दूरद्शन  एक  तड़क-भड़क  की  धस्तु  है  किस्तु
 रेडियो  अधिक  प्रभाव  डालने  वाला  होता  उसकी  पहुंच  दूरस्थ  भागों  तक  है  और  इस  समय  91
 प्रतिशत  आबादी  तक  इसकी  पहुंच  है  ।  यह  अधिक  प्राप्प  तथा  सहज  सुलभ  आज  यह  स्थिति  है  कि

 एक  श्रमिक  कारखाने  में  काम  करते  समय  ट्रान्सिस्टर  पर  संगोत  का  आनन्द  लेता  स्कूल  या  कालेज

 हुमा  छात्र  अपने  ट्रान्सिस्टर  पर  क्रिकेट  को  रन  संख्या  सुनता  हुआ  जाता  है  ओर  हससे  सुन्दर  और
 क्या  दृष्य  हो  सकता  है  कि  एक  किसान  अपने  कंधे  पर  ट्राम्सिस्टर  रखे  हल  चलाते  हुए  उसका
 आनम्द  लेता  है  ।

 भ्रो  इ  नाजोत  गुप्त  :  वे  मौसम  का  पूर्वानुमान  सुनते  हैं  !
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 भरी  बो०  एम०  भाइमिल  :  अनेक  कार्यों  के  लिए--मनोरंजन  के  लिए  भी  ।  चाहे  मौसम  के

 बारे  में  पूर्वानुमान  की  बात  अथवा  मैं  तो  यह  दावा  करता  हूं  आप  भारत  के  किसी

 करी  भाग  में  अथवा  किसो  भी  कोने  में  इस  मन्त्रालय  को  पहुंच  समाज  के  हर  बर्ग  के  लोगों  तक

 वकील  अथवा  कोई  भी  क्‍यों  न  हो  हर

 एक  को  उसके  बारे  में  पता  है  अथवा  उसने  तीन  चीजें  तो  सुनो  ही  होंगी  *****

 करी  सोमनाथ  चटर्जोी  :  गाडगिल  सर्वव्यापक  है  !

 झो  बी०  एन०  माडगिल  :  जो  मैं  माकाशवाणी  के  बारे  में  कह  रहा  हर  व्यक्ति

 ने  तीम  बातें  सुनी  इस्दिशा  जी  आबाज  लता  की  ओर  समाच:र  आकाशवाणी  के  ।”

 भाप  जहां  कहीं  भी  जायें  अपको  ये  तीन  चीजे  सुनाई  देंगी  !  रेडियो  की  पहुंच  भारत  के  दूरस्थ  स्थान

 तक  इसी  लिए  मैं  कहता  हूं  कि  दूरदर्शन  के  आ  जाने  से  रेडियो  की  उपेक्षा  न  की  जाए  और  इस
 देश  के  शिक्षा  तथा  विकास  कार्य  कलापों  में  आकाशवाणी  को  समुचित  महत्व  दिया

 मैं  इसकी  साज-सज्जा  ओर  उपकरणों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  ।  प्रतिवेदन  में  इस  बात  का

 है  कि  कितने  ट्रान्सर्मटर  और  कितने  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  किए  गए  किन्तु  रेडियो  के

 का  य॑  क्रमों  के  बारे  में  बताऊगा  कि  हम  क्‍या  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं|  गर्त  वर्ष  से  हमने  हर  घंटे  बाद

 समाचार  बुलेटिन  चालू  किया  जिसका  मुझे  गये  अब  रेडियो  पर  प्रातः  6  बजे  से  लेकर  रात  के

 12  बजे  तक  हर॒घटे  बाद  दटििनदी  ओर  मंग्रेजोी  में  समाचार  प्रसारित  किए  जाते  मैं  एक  और

 उपलब्धि  के  बारे  में  पंजाब  में  जब  चुनाव  कराए  गए  तब  चुनाव  आयोग  ने  उस  समय

 की  जो  वहां  की  स्थिति  बताई  उप्तके  अन्तगंत  राजनेतिक  दलों  के  लिए  सावंजनिक  सभा

 जित  कठिन  था  तब  यह  पूछा  गया  था  कि  क्या  आकाशवाणी  का  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 सामान्य  प्रक्रिया  यह  जंसा  कि  आपको  पता  कि  किसी  विशेष  स्टेशन  से  प्रत्येक  राजनेतिक  दल

 को  कुछ  मिनट  का  समय  आवंटित  करना  होता  उन्होंने  हमसे  पूछा  था  कि  क्‍या  यह  कार्यक्रम

 जिसा-वार  या  तहसील  वार  किया  जा  सकता  है  जिससे  प्रत्येक  और  प्रत्येक  राजनेतिक  दल

 जनता  तक  पहुंच  प्क्रे  ।  मुझ  यहू  बताते  हुए  गवें  का  अनुभव  होता  है  कि  हमने  शत-प्रतिशत  बही  किया

 जो  चनाव  आयोग  चाहता  था  जिससे  कि  पंजाब  की  कठिस  परिस्थिति  में  अधिकतम  लोगों  के  पास

 सभी  राजनंतिक  दलों  का  प्रचार  हो  सके  ओर  उनके  उनकी  उनके  आदर्श  और

 उम्की  शेष  बातें  जनता  तक  पहुंच  सके  ।  भाकाशवाणो  की  यह  उपलब्धि

 अब  समाचार  बुलटिन  में  आज  देखेंगे  कि  हमने  वक्‍ता  की  वाणी  भी  सुनानी  आरम्भ  कर  दी

 इतना  ही  कहना  पर्याप्त  नहीं  होता  कि  अमुक-अमुक  व्यक्ति  ने  अम्ुक-अमुक  बातें  कहीं  लोग

 उन  वक्‍ताओं  को  आवाज  भी  सुनना  चाहते  इस  कार्यक्रम  को  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।

 मैं  अपनी  स्वयं  की  बात  कहते  हुए  क्षमा  चाहता  स्वतन्त्रता  सेनानी  का  पुत्र  होने  के

 मुझे  उस  बात  का  गोरव  है  कि  मैंने  आकाशव।णी  के  माध्यम  से  स्वतन्त्रता  संग्राम  का  मोश्लिक

 झतिहास  प्रसारित  करना  भारम्भ  किया  है  ।  मैंने  सभी  मुर्य  मन्त्रियो  को  यह  लि  दिया  है  कि  प्रत्येक

 जिले  के  10  से  15  लोगों  के  बारे  में  बताया  जाए  जिनको  और  अनुभूतियां  आकाशवाणी  द्वारा

 अभिलिखित  की  उन्हें  संग्रहालय  में  सुरक्षित  रक्षा  जाएगा  जिसते  कि  100  ब्ष  बाद  भी

 यदि  कोई  व्यक्ति  इतिहास  लिखना  तो  बहू  जिस  प्रकार  दस्तावेजों  पर  भरोखा  कर  सकता

 उसी  प्रकार  वह  मौलिक  इतिहास  पर  भी  भरोसा  कर  यह  परियोजना  चल  रही  है  ओर
 अतेक  लोगों  की  स्मृतियां  भादि  रिकार्ड  की  आयेंगी  ।
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 दूसरी  चीज  जो  मैंने  दूरदर्शन  ओर  आकाशवाणी  दोनों  पर  लागू  को  है  बह  यह  है  कि  आप

 क्रिकेट  हाकी  फूटवाल  उनका  सीधा  प्रसारण  और  उनका  आंखों  देखा  हाल  आदि  जाप

 देख  और  सुन  सकते  पहली  बार  खो  कबड्‌डी  भर  कुएती  आदि  भारतीय  शेलों  का  सीधा
 का  सीधा  प्रसारण  ओर  आंखों  देखा  हाल  सीधा  प्रसारित  किया  गया

 मेरे  विचार  में  भारतीय  ओलम्पिक  संघ  ने  इस  बात  को  नोट  किया  है  ।  तब  हमने  सदी

 को  ओर  चलोਂ  नामक  सीरीज  शुरू  की  ओर  शिक्षा  एवं  विकास  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर

 चर्चा  तथा  कार्यक्रम  किए  गए  |  हम  सभी  केन्द्रों  स ेसमुह  गान  के  98  कार्यक्रम  कर  रहे  हमें  बताया
 गया  है  कि  विदेशों  में  हजारों  बच्चे  मिलकर  एक  हो  आवाज  में  गाते  भारत  में  ऐसा  सम्भव  नहीं

 अतः  हमने  सोचा  यह  रेडियो  के  जरिए  स्कूल  के  बच्चों  तक  ये  कार्यक्रम  सभी  केन्द्रों  से

 किया  जा  रहा  है  ।  हम  65  देशों  को  गणतन्त्र  दिवस  तथा  स्वतन्त्रता  दिवस  के  बारे  में  त॑यार  किए

 आर्कस्ट्रा  कायंक्रम  भेजते  हैं  ओर  वे  65  देशों  में  सुने  जाते  हैं  ।

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  जिस  पर  हम  गय॑  कर  सकते  यह  है  कि  केवल  हमारे  संगठन  के

 पास  ही  दुलंभ  पुरालेख  सामग्री  जेसे  कि  फेज  एक  महान  गायक--इस  प्रकार  को  एक  लम्बी

 सूची  है  जिसे  मैं  पढ़कर  सुना  सकता  हूं  किन्तु  हभारे  पास  समय  नहीं  है--श्रेष्ठतम  गायक  अब्दुल  करीम

 खान  का  गायन  भी  उपलब्ध  है  और  अब  हमने  निर्णय  किया  है  कि  हम  मूल  प्रति  अपने  पास  रखेंगे  और
 उसकी  प्रतियां  करा  कर  लोगों  को  देंगे  ताकि  अधिक  संझुया  में  लोग  इस  दुलंभ  संगीत  का  आनन्द  ले

 सके  ।  पण्डित  जवाहरलाल  नेहरू  आधी  रात  को  दिया  गया  महान  भाषण--जब  बिश्व  सो  रहा
 भारत  ने  आजादो  प्राप्त  को  है  अपने  गंतव्य  से  मुबाकात--हमारे  पास  इसकी  मूल  प्रति  है  और  हम

 लोगों  की  उसकी  प्रतिलिपियां  उपलब्ध  महात्मा  गांधी  द्वारा  उनको  हत्या  से  पूर्व  दिया  गया

 भाषण  है  |  केवल  हमारे  पास  ही  इसको  मूल  प्रति  अतः  पुरानी  त्रीजें  उपलब्ध  हैं  ।  हमारे  पास

 2850  ऐसो  चीजें  हैं  जो  हमने  रखी  हुई  हैं  और  हमारा  विचार  इन्हें  उन  लोगों  को  आहिस्ता-आहिस्ता
 देने  का  है  जो  इन्हें  भ्यावसायिक  अथवा  अन्य  ढंग  से  इस्लेमाल  करना  चाहते  हैं  ।

 हमने  आऑल  इण्डिया  रेडियो  में  आवृत्ति  व्यवस्था  तथा  अन्य  कई  चीजें
 लगाई  हैं  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  गव॑  हो  रहा  है  कि  एशिया  पेस्फिक  ब्राडकास्टिग  यूनियन  में  आल  इंडिया
 रेडियो  द्वारा  भेजे  गए  ढेज  मेरिज  ऑफ  दोज  बाइगॉन  को  प्रतियोगिता  में  विशेष
 फिकेट  प्राप्त  हुआ  है''''**

 प्रो०  मु  दण्डबते  :  मैं  केवल  यही  सुझाव  देता  हुं  कि  जयप्रकाश  नारायण  द्वारा
 आपातकाल  घोषणा  से  पूर्व  दिया  गया  दलगत  भावनाओं  से  हटकर  अपने  पास  रखें  ।

 क्रो  वो०  एन०  गाडगिल  :  जता  कि  मैंने  पहले  कहा  मैं  माननीय  सभा  के  किसी  भी  सुझाव
 पर  ध्यान  देने  के  लिए  तयार  हूं  ।  हमारी  विदेश  सेवा  से  प्रतिदिन  57  घण्टे  25  भाषाओं  में  प्रारम्भ

 होता  है  जो  54  देंशों  में  पहुंचता  है  ।  मैं  बाद  में  आपको  लोगों  को  प्रतिक्रिया  बताऊंगा  कि  विदेशों  में

 लोग  इसके  बारे  में  क्या  सोचते  हैं  ।

 दूरदशंन  के  बारे  मैं  समझता  हूं  कि  इसका  काफो  प्रभाव  पड़ा  कल  मेरे  एक  सि्र  ने

 बताया  कि  किस  प्रकार  इससे  हमारे  जीवन  का  राजनीति  सहित  प्रत्येक  पहलू  प्रभावित  हुआ  मेरे

 पास  त्षमय  नहों  है  अन्यथा  मैं  बी०  बी०  सी०  के  एक  प्रकाशन  से  पढ़कर  सुनाता  जिसमें  विभिन्‍न  कै  जा
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 नीतिश्ञों  का  इष्टरव्यू  छपा  टी०  वी०  के  बारे  में  एक  दुख:द  बात  जो  लेबर  पार्टी  के  एक  सदस्य  ने
 नोट  की  ओर  कुछ  नाराज  होकर  कही  वह  यह  थी  कि  कोई  दिन  थे  जब  हम  निर्वाचन  के  दिों  में
 सावंजनिक  सभाओं  में  भाषण  देने  जाते  थे  तो हाल  खबाखच  भरे  होते  थे  ।  हाल  ही  रें  जब  वे  एक  सभा
 में  भाषण  देने  गए  तो  देखा  कि  हॉल  में  केवल  स्थानीय  पार्टी  के  स्थानीय  एजेंट  तथा  तीन
 महिलाएं  उपस्थित  उन्होंने  उनसे  पूछा  कि  ये  महिलाएं  कोन  पूछने  पर  मालूम  हुआ  कि  वे
 गलत  दिन  आ  उन्हें  ब्रिज  पार्टी  में आना  था  और  उसका  दिन  और  उन्होंने  समझा  कि  उसी
 दिन  ब़िज  पार्टी  थी  ।  सावंजनिक  सभाओं  में  कोई  नहीं  आता  ।

 मैं  टी०  बी०  के  गलत  पहलुओं  के  प्रति  भी  जागरूक  कहा  जाता  है  कि  टी०  वी०
 बार्तालाप  की  कला  को  समाप्त  कर  इससे  पढ़ने  की  आदत  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  तथा
 मिलाप  समाप्त  हो  जाएगा  ।

 अभी  हाल  ही  में  अवरसेलव्स  टू  डेथਂ  के  नाम  से  एक  पुस्तक  प्रकाशित  हुई
 मुझे  इसके  खतरों  के  बारे  में  जानकारी  न  केवल  उपभोक्तावाद  के  बल्कि  उससे  बड़  खतरे  ।।  इंग्लेंड
 में  एक  सेमीनार  हुआ  था  जिसमें  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  ने  भाग  लिया  था  और  शर्ले
 जो  लेबर  पार्टी  की  सरकार  में  मन्त्री  का  योगदान  श्रेष्ठतम  था  ।  उन्होंने  टी०  वी०  को  तीन  खराब

 बातों  के  बारे  में  बताया--टी  ०  वी०  ने  राजनीति  को  मानवीकरण  कर  दिया  बातें  अपना  महत्व
 खो  देती  विचार  का  महत्व  कम  हो  जाता  नीतियों  की  कोई  परवाह  नहीं  प्रस्तुतीकरण
 ही  सब  कुछ  होता  इस  प्रकार  टी०  वो०  ने  राजनीति  का  मानवीकरण  कर  दिया  दूसरे  इससे

 विवाद  की  राजनीति  बढ़ती  क्योंकि  कोई  भी  राजनीतिज्ञ  का  भाषण  नहीं  सुनना  चाहता  |  लोग

 मनोरंजन  चाहते  हैं--दो  राजनीतिज्ञों  को  लड़ते  हुए  देश्वना  चाहते  उसका  विवरण  इस  प्रकार

 दिया  गया  लोग  दो  राजनीतिज्ञों  को  नकली  दांतों  की  सहायता  से  बोलते  हुए  नहीं  सुनना  चाहते  ।

 वे  मार-धाड़  देखना  चाहते  अतः  वे  कोई  विवाद  देखना  चाहते  विचारों  अथवा  नीतियों  के

 सम्बन्ध  में  चर्चा  नहीं  सुनना  चाहते  तीसरी  चोज  जिसका  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  वह  यह  है  कि

 टी०  बी०  में  इृण्टरव्यू  खास  किस्म  के  हो  गए  वे  उसे  इृण्टरथ्यूਂ  कहती  आपको

 एक  अभियुक्त  को  तरह  कटषरे  में  खड़े  होना  पड़ता  जब  तक  किसी  राजनोतिश  के  साथ  एक

 अभियुक्त  जैसा  व्यवहार  न  किया  उससे  प्रश्नों  का  उत्तर  न  लिया  जाए  तो  यह  कहा  जाता

 है  कि  टी०  वी०  प्रभावकारी  नहीं  टी०  वी०  व्यावसायिक  नहीं  अतः  मैं  उन  खतरों  को  महसूस
 कर  सकता  हूं  जो  इससे  उत्पन्त  हो  सकते  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  लोग  टी०  वी०  चाहते

 न  केवल  संसद  सदस्य  बल्कि  आम  जनता  भी  ।  मैं  जब  संचार  मन्त्री  उस  समय  मैं  उत्तर  में

 एक  गांव  में  गया  ।  वहां  किसानों  की  एक  सभा  थी  ।  सभा  समाप्त  होने  पर  मैंने  एक  अच्छे  मन्‍्त्री  को

 भांति  पूछा  कि  मैं  आपके  गांव  के  लिए  क्या  कर  सकता  मैंने  सोचा  था  कि  वे  ड।क-घर  की  मांग

 करेंगे  और  मैं  झट  से  स्वीकृति  दे  लोग  खुश  हो  जाएंगे  और  मैं  दिल्‍ली  वापिस  आ

 किन्तु  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  ।  लगभग  70  वर्ष  का  एक  वृद्ध  किसान  उठ  कर  खड़ा  हो  गया  ।  मुझे  पूरा
 विश्वास  है  कि  वह  अनपढ़  था  ।

 मैंने पूछा  कि  चोधरी  साहब  आप  चाहते  उसने  जवाब  दिया  कि  हमारे  गांव  में  टी  ०

 वी०  जे  आइए  ।  मैंने  कहा  कि  यह  तो  मेरा  महकमा  तहीं  भगत  जी  का  महकमा  यह  महकमा
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 बेरे  पास  महीं  इस  पर  उसने  कहा  कि  साहब  वे  तो  का्यंक्रम  तय  करते  लाइन्स  तो  आप
 देते  -

 ]

 विकास  और  दूरदर्शन  के  निए  यह  इच्छा  स्वागत  योग्य  कितु  हमें  इसके  कुप्र  भावों  के
 प्रति  भी  जागरूक  रहना  और  मैं  उपभोकक्‍तावाद  तथा  मेरे  अनेक  मित्रों  द्वारा  बताई  गई  अन्य
 बातों  को  पूरी  तरह  समझता  हूं  ।

 भी  एस०  जयपाल  रेडडो  हम  दूरदशन  द्वारा  निरन्तर  राजनीति-प्रेरित
 कार्यक्रम  दिए  जाने  के  कुप्रभावों  के  शिकार  हैं  ।

 श्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  मैं  इसका  उत्तर  बाद  में  दूंगा  ।  मैं  आपको  में  इस  वर्ष  टी०
 बी०  की  उपलब्धियों  के  बारे  में  बताऊगा  ।  हमने  भारत  में  पहलो  बार  दिल्ली  में  टलीटैस्ट  शख
 किया  हमें  आशा  है  कि  हम  इसे  बाद  में  अन्य  महानगरों  में  भी  शुरू  कर  सकेंगे  ।  हमने  दिल्ली में
 द्वितीय  चेनल  शुरू  किया  है  |  जोशी  समिति  के  प्रतिवेदन  में  इसका  सार  झलकता  है  ।  बाद  में  कलकत्ता
 तथा  मद्रास  में  भी  द्वितीय  चेनल  शुरू  करने  का  हुमारा  विचार  मैं  इसमें  विभिन्‍न  भागों  का
 उल्लेख  नहीं  करूंगा  ।  यह  सब  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है--कि  कितने  उच्च  शक्ति  बाले  ट्रांसमीटर  हैं
 तथा  कितने  अल्पशक्ति  वाले  |

 विभिन्‍न  सदस्यों  ने  मुझसे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  बारे  में  भी  जानना  चाहा  यदि  वे  मेरे
 पास  आयें  तो  मैं  उन्हें  पूरा  चार्ट  दिखा  सकता  हूं  कि  कहां  क्या  किया  जाना  मेरे  विचार  में  मुझे
 वह  सब  आप  लोगों  को  सुनने  की  जहमत  नहीं  दैनी  अब  मैं  कार्यक्रमों  की  क्वालिटी  की
 आलोचना  की  बात  पर  आता  हूं  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  शिक्षा  क ैविकास  के  लिए  अधिक  काये  महीं
 कर  रहे  और  सब  का  यंक्रम  व्यावसायिक  तथा  प्रायोजित  होते  हैं  ।  मैं  यह  गलतफहमी  दूर  करना  चाहता

 हूँ  ।
 सरकारी  नीतियों  के  अनुसार  विज्ञापनों  के  लिए  10  प्रतिशत  समय  दिया  जा  सकता  है  किन्तु  मैंमे

 उसकी  सीमा  5  प्रतिशत  तक  कर  रखी  है  और  हसमें  वृद्धि  नहीं  की  जाएगी  ।  प्रयोजित  कायंक्रम

 कुल  कार्यक्रमों  का  केवल  1]  प्रतिशत  मैंने  इसकी  भी  इतनी  ही  सीमा  निर्धारित  की  हुई  और  इसमें  भी

 वृद्धि  नहों  की  सबस्यों  द्वारा  आलोचना  किए  जाने  से  मैं  अत्यन्त  नम्जता  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  कुछ  कार्यक्रम  शहरी  सभ्यता  से  प्रभावित  हैं  और  उनमें  से  कुछ  बहुत  अच्छे  नहीं  इसलिए
 प्रायोजित  कार्यक्रमों  की अवधारणा  की  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिए  और  मेरा  विधार  शीघ्र  ही  ऐशा
 कराने  का  मैं  इस  समय  नहीं  कह  सकता  कि  हम  हनमें  क्या  परिवर्तन  लाएंगे  किन्तु  इनकी  पुनरीक्षा
 आवश्यक  है  ताकि  यदि  इममें  कुछ  बुरी  बातें  आ  गई  हैं  या  ऐसा  माना  जाता  है  कि  बुरी  बातें  तो

 उन्हें  हटाया  जा  सके  ।

 यदि  मैं  यह  कहूं  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  की  झ्ालोचना  6  बजे  के  बाद  टी  9  वो  ०  कामग्रक्रम्ों
 पर  आधारित  होती  हैं  तो  मेरे  विचार  में  वे  बुरा  नहीं  टी०  वी०  6  बजे  शुरू  नहीं
 इससे  बहुत  पहले  शुरू  होता  स्कूल  के  लिए  टी०  बी०  में  शैक्षिक  कायंक्रम  होते  हैं  जो

 मद्रास  ओर  श्रीनगर  में  सप्ताह  में  दो  से  पांच  कार्यक्रम  होते  हैं  ओर  जिनका  समय  80  झिलंट
 से  8  घण्टे  40  मिमट  प्रति  सप्ताह  होता  इनसेट  से  भी  प्रतिदिन  45  मिनट  का  कार्मक्रम
 निम्नलिखित  भाषाओं  में  होता

 हु
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 तेलुगू--सुबप  9  बजे  से  9.45  तक

 हिन्दी--जो  इसके  बाद  उत्तर  मध्य  हिमाचल  प्रदेश
 को  रिले  किया  जाता

 उड़िया  :  10.30  बजे  से  11.15  बजे  तक

 बजे  से  12.00  बजे  दोपहर

 2.00  बजे  दोपहर  से  12.45  बजे  तक

 ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  हनसंट  कार्यक्रम  अंतरिक्ष  विभाग  द्वारा  दिए  जाते  हैं  जिसमें  शिक्षा
 सम्बन्धी  कार्य  क्रम  होते  इसके  अलावा  एक  कार्यक्रम  यू०  जी०  सी०  का  होता  है  जो  दूरदशंन  द्वारा

 राष्ट्रीय  नेटवर्क  में  इनसेट  के  माध्यम  से  सभी  कालेज  दिवसों  में  12.45  बजे  से  1.45  बजे

 तक  प्रसारित  किया  जाता  है  और  4  बजे  से  5  बजे  तक  पुनः  दिखाया  जाता  अतः  बिभिम्न  स्थानों

 से  शिक्षा  क ेलिए  टी०  वी०  पर  इतना  समय  दिया  जाता  है  ।

 अब  मैं  प्रायोजित  कार्यक्रमों  की  बात  पर  आता  हूं  ।  मैं  माननीय  सदस्पों  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  किसो  सप्ताह  का  कार्यक्रमों  का  निर्धारित  चार्ट  ले  लें  और  स्वयं  देखें  कि  क्या  इसमें  अत्यधिक
 मनोरंजन  मेरे  पास  पिछले  सप्ताह  का  जाट  रविवार  सुबह  दो  तीन  चारਂ  दिखावा
 जाता  यह  बच्चों  का  सीरियल  से  पंजो  तकਂ  पशुओं  के  प्रति  दया-भाव  पर  आधारित

 इसमें  कोई  शहरीपन  या  उपभोकतावाद  नहीं  रजनी  के  बारे  में  आप  जानते  लेमा-देगा

 एक  सामाजिक  सीरियल  है  जिसमें  साम्प्रदायिक  अखंडता  और  विशेषकर  भाषाई  सद्भाव  है
 छोटी-बड़ी  बातें  अन्धविश्वासों  पर  आधारित  एक  सामाजिक  सी  रियल  खजाना  विभिन्‍न  स्थानों  की

 लोक-कथाओं  पर  आधारित  गए  वो  लोग  स्वतंत्रता  संघर्ष  पर  आधारित  मैं  एक  माननीय

 सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  एक  बार  इसमें  ऐतिहासिक  तथ्य  सही  नहीं  थे  और  यह  बात  निर्माता  को

 बता  दी  गई  की  कहानीਂ  भी  स्वतंत्रता  संघर्ष  के  बारे  में  और  बेतालਂ

 विशुद्ध  भारतीय  कोई  विदेशी  छाप  उपभोक्‍ताबाद  या  शहरीपन

 फिर  दादा-दादी  की  कहानी  ।  यहू  भी  बच्चों  की  एक  फिल्म

 अंग्रेजी  में  एक  सांस्कृतिक  पत्निका

 फिर  सोमवार  को  नुक्कड़  |

 अब  यह  आलोचना  की  जाती  है  कि  हम  न  केवल  शहरी  जीवन  को  ही  विखा  रहे  हैं  बल्कि

 हम  मालाबार-हिल-बम्बई  के  उच्च-मध्यम  वर्गीय  जीवन  को  भी  दिखा  रहे  मैं  मानता  हुं  कि

 जहां  तक  खानदान  धारावाहिक  को  बात  यह  बात  हो  सकती  परन्तु  धारावाहिक
 शोषित  और  शहरी  गरोबों  के  जोवन  को  दर्शाता  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  +ि  इसको

 कोई  प्रासंगिकता  नहीं  है  ।

 घारावाहिक  मोलियर  के  नाटकों  पर  आधारित

 बृहस्पतिवार  को  हम  सत्यजीत  की  रचनाये  प्रस्तुत  करत

 यदि  आप  मेरे  विचार  पूछते  हैं  तो  मैं  यह  कहूंगा  कि  मैं  विशेषज्ञ  नही  परन्तु  कह  हाल  के
 प्रिले  हैं  उनमें ब्रषों  में  दूरदर्शन

 '
 से  मुझे  जो  कार्मक्रम  देखने  को  मिले  हैँ  उनमें  यह  एक  उत्कृष्ट  कार्यक्रम
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 जै्पफप$ए-पणमणे/जणज-ज-

 सागरਂ  भी  प्रमुख  लेखकों  की  कहानियों  पर  आधारित

 धारावाहिक  कार्मक्रम  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  अन्ध  विश्वास  के  विरुद्ध  फिर

 आपका  कहानीਂ  धारावाहिक  है--जोकि  ग्रामीण  पृष्ठभूमि  को  अच्छी  कहानियों  पर

 आधारित  है  ।

 फिर  धारावाहिक  इसमें  से  अधिकांश  कहानियों  की  ग्रामीण  पृथ्ठ-भूमि  है  ।

 मुस्शी  प्रेमचन्द  की  कहानियां  रवीन्द्र  नाथ  टेगोर  की  कहानियां  शरद  चन्द्र  की  कहानियां

 इसलिए  इन  अब  कहानियों  के  होते  हुए  यह  कंसे  कहा  जा  सकता  है  कि  ये  कार्य  क्रम  बहुत  अधिक

 शहरी  या  उच्च  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  हैं  ?

 मैं  खानबान  या  न्यूयार्क  फिलहारमोनिक  ओऑर्केष्ट्रा  या सोवियत  लेलेट  या  इसी  प्रकार  के  ऋुछ
 करर्शक्षमों  के  बारे  में  तो  स्वीकार  करता  हूं  ।  परन्तु  वे  कार्यक्रम  भी  आवश्यक  हमें  समाज  के  सभ्षे

 बगं  के  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  जितना  सम्भव  हो  सके  सन्तुष्ट  करना  होता  परन्तु  एक  निर्शंव

 हमने  लिया  वह  यह  कि  चूंकि  भारत  केवल  4  प्रतिशत  लोग  ही  अंग्रेजी  समझते  हैं  अतः

 सप्ताह  में  केवल  एक  ही  अंग्रेजी  धारावाहिक  शेष  धारावाहिक  हिन्दी  या  अन्य  भाषओं  में

 हूँंगि  ।

 मैं  उपभोक्ताबाद  को  आलोचना  से  अवगत  मेरे  पास  7  विज्ञापकों  की  सूची  है

 जिल्‍्हें  हमने  अपने  विज्ञापनों  को  बदलने  के  लिए  कहा  जब  हमें  उपभोक्ता  संरक्षण  समितियों  अथवा

 महिला  संगठनों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  तब  हमने  इन  उत्पादकों  को  अपने  विज्ञापनों  को  बदलने  के

 लिए  कहा  ।  हमने  कल  जिक्र  किए  गए  साबुन  के  उत्पादकों  सहित  अपने  विज्ञापनों  को  संशोधित्त

 करने  के  लिए  कहा  है  ।

 इसके  बाद  पुनः  मैंने  दूरद्शन  को  विशेषतः  कल  कही  गयी  बात  को  ओर  जोशी  समिति  की

 रिपोर्ट  में  उल्लिखित  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपनी  विज्ञापन  संदहिितां  में  संशोधन  करने  के  लिए

 कहा  है  ।

 भरी  सुरेश  कुरूप  आपने  यूनियन  कार्बाइड  को  विज्ञापन  देने  को  अमुमद्ि
 क्‍यों  दी  ?

 सती  बी०  एन०  वाशपिल  :  मैंने  आपके  सुझाव  को  नोट  कर  लिमा  इस  स्थिति  में  मैं  केवल

 यही  कहूंगा  क्योंकि  मैंने  भी  इसके  बारे  में  सोचा  यदि  उसमें  कोई  कानूनी  अड़चन  न  हो  तो  भापके

 सुझाव  पर  विधार  किया  जाएगा  ।
 मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  नहीं  बाहता  हूं  कि  दूरवर्शंन

 किसी  मुकदमभेबाजी  में  फंसे  ।

 फिर  समाचारों  के  बारे  में'''*ਂ

 झीमतो  गीता  सुज्जों  मुझे  विज्ञापनों  के  बारे  में  कहना  क्या  आपने  ऊषा

 पंणे  का  बिशापन  देखा  है  जिसमें  एक  महिला  कहती  है--“यह  मेरे  परिवार  ने  मुझे  मेरी  शादी  में

 दिया  है  ।”
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 ही  वी०  एन०  गाडगिल  :  इसमें  दहेज  का  लिक्र  नहीं  है

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  यह  उपहार  है  महोदया  ।

 क्रो  बो०  एन०  गाडगिल  :  हमें  किसी  विज्ञापन  के  बारे  में  शिकायतें  मिलती  हैं  तो  कानूमी  तौर
 पर  उसे  बन्द  करना  सम्भव  नही  होता  उस  कानूनी  प्रश्न  के  बारे  में  मैंने  विचार  नहीं  किया  है  ।

 परन्तु  हम  निश्चित  रूप  से  उनमें  संशोधन  करने  के  लिए  कह  सकते  हैं  ओर  वास्तव  में  9  मामलों  में
 साबुन  के  बारे  में  जिसका  आपने  कल  जिक्र  किया  था  हमने  उनमें  संशोधन  करने  के  लिए

 कहा  है  ।  यदि  इसी  प्रकार  के  कुछ  अन्य  मामले  हैं  तो  मैं  ऐसा  करने  के  लिए  तेमार  हूं  ।  अब

 घाराबाहिक  कायंक्रमों  के  बारे  में  यह  भालोचना  को  जातो  है  कि  धारावाहिक  उच्च  स्तर  के  नही  हैं
 आदि  ।  इस  प्रकार  की  आलोचना  हर  जगह  होतो  है  |  सभो  को  सन्तुष्ट  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मैं  एक  पुस्तक  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  जोकि  ब्रिटिश  ब्राडका  स्टिंग  कारपोरेशन  के  कार्य  ऋमों
 बारे  में  लिखे  गए  पन्नों  का  एक  संकलन  मैं  एक  या  दो  पक्तियां  पढ़कर  उनके

 छे  समक्षे  जाते  परन्तु  उनके  बारे  में  भो  लोगों  की  क्‍या
 जज

 धारावाहिक  कार्यक्रम  बहुत  अ

 एक  पत्र  के  अनुसा  २--

 सिर  यह  कहना  चाहूंगा  कि  नए  धाराबाहिक  का  ये  क्रम  को  मैंने  बहुत
 निराशाजनक  पाया  इसकी  विषय  वस्तु  न  केवल  घटिया  है  अपितु  यह  बहुत  अधिक  गम्भीर
 भी  बन  गयी  है  और  इसलिए  पिछले  कार्यक्रम  से  जो  खुशी  होतो  थी  वह  नहीं  रहो  है  ।”

 यह  इतनी  तीत्र  नहीं  है  ।

 दूसरा  है  f° (samara)  |  यह  रुचिकर

 एक  व्यक्ति  के  रूप  में  जिसे  दूरदर्शन  पर  बहुत  कुछ  निरथंक  भीजें  देखने  के

 लिए  बंठना  पड़ता  है  अथवा  जिसे  बगीचे  में  काम  करने  के  लिए  जाना  होता  मुझे
 भी  उस  अरुचिकर  धारावाहिक  से  विदा  लेनी  जिममें  सप्ताह  में  दो  बार

 परिचारिकाओं  का  रोना-धोना  एक-दूसरे  पर  गाली-गलौच  हस  हृद  तक  दिखाया

 गया  कि  दर्शकों  को  अस्पताल  जाने  से  भी  डर  लगने  लगा  ।”

 पह  एक  धारावाहिक  पर  टिप्पणी  है  ।

 दूसरा  इस  प्रकार

 भयानक  धारावाहिक  ख्ुंखला  के  बारे  में  मेरा  ओर  मेरो  पत्मी  का
 विचार  है  कि  वर्षों  से  ब्रिट्रिश  ब्राडकास्टिंग  कारपोरेशन  द्वारा  प्रस्तुत  यह  बहुत  अधिक

 उगाने  वाली  श्यृंखला  यह  कार्यक्रम  निर्जीव  ओर  नी  रस  है  ।”

 यह  उनके  धारावाहिक  कार्यक्रम  के  बारे  में  टिप्पणी  ओर  पत्र  लिखने  श्रासा  और

 लिखता  है  :
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 हमारा  सौभाग्य  होगा  कि  इस  धारावाहिक  का  संचालक  अपने  आपको  मार

 भरी  अमल  दत्त  :  क्या  यह  पुस्तक  स्वयं  ब्रिटिश  ब्राढ़कास्टिंग  कारपोरेशन

 द्वारा  प्राकाशित  की  गई  है  ?

 बो०  एन०  गाडगिल  :  यह  पुस्तक  एक  लेश्वक  द्वारा  ब्रकाशित  को  गई  मैं  नहीं  जानता

 कि  किसने  ओर  कहां  से  इसे  प्रकाशित  किया  है  ।

 क्रो  अमल  आपको  भो  इस  प्रकार  को  एक  पुस्तक  प्रकाशित  करती  चाहिए  ।

 भ्री  दिनेश  गोस्वामों  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इस  बात  को  सराहेंगे  कि  अपने

 धारावाहिक  कार्यक्रमों  के  गुणावगुण  को  देखते  हुए  हमारी  आलोचना  उन  आलोचनाओं  के

 जो  अब  आप  पढ़  रहे  इतनी  तीव्र  नही

 हो  थो०  एन०  गाडगिल  :  मुझे  पत्र  मिलने  एक  महत्वपूर्ण  आलोचना  समाचारों  के

 बारे  में  को  गयी  यहां  मैं  यहू  आलोचना  सुनता  हूं--विपक्ष  को  जवहेलना  की  जा

 रही  किसो  का  अनावश्यक  भन्‍्डाफोइ  किया  जाता  है  ।  मैं  आलोचना  से  परिचित  हूं  ।  पिछले  बाद
 विवाद  Hen"

 श्री  एत०  जयपाल  रेडडों  :  आपका  कभी  भी  अनावश्यक  भन्‍्डाफोह  नहीं
 किया  गया  आप  अपना  जिक्र  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 क्रो  बो०  एन०  गाड़गिल  :  जो  आप  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  उसमें  आप  सफल  नहां

 होंगे  ।  मैं  आपकी  चाल  जानता  हूं  परन्तु  आप  सफल  नहीं  होंगे  ।

 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  जँसे  मैंने  पिछले  वाद  बिबाद  में  उद्धृत  किया  था  और  श्री  रेड्डी  ने

 एकदम  खड़े  होकर  कहा  था  धोखा  दे  रहे  हैं  ।  मेरे  पास  आंकड़े  हैं  परन्तु  मैं  उन्हें  नहीं  बुंगा  ।

 परन्तु  मैं  फिर  भी  आंकड़ों  की  सहायता  से  कहूंगा  कि  यदि  आप  पंक्तियों  की  संख्या  को  लें  तो

 उल्लिखित  पाठकों  की  संख्या  को  लें  मुख-समाचारों  को  संख्या  को  लें  तो  आप  पायेंगे  कि  समाधारों  में

 विपक्ष  को  कांग्रेस  से  लगभग  दुगना  समय  मिलता  आप  हिसाब  लगा

 सकते  हैं  ।

 श्ोमतो  गीता  मुखर्जो  :  यह  कम्प्यूटरों  का  परिणाम  है  या***'**

 झी  बो०  एन०  गाड़गिल  :  श्री  रेडडो  जानते  मैंने  पिछलो  बार  आंकड़े  दिए  ये  ।  मैंते  वे

 सभो  दिए  थे  |

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  मन्त्रियों  और  प्रधान  मन्त्री  को  दिए  गए  समय  को  निकाल

 कर  फिर  यह  उतना  फंसे  हो  सकता  है  ?  यह  केवल  परिभाषा  को

 समस्या

 क्षी  जी०  एन०  गाडगिल  :  समस्‍या  वास्तव  में  हिसाब  लगाने  को  है  ।  मैंने  उस  समय  भी  कहा
 था  कि  प्रधानमन्त्रों  इसमें  शामिल  नहीं  क्योंकि  वे  प्रधान  मन्‍्त्रो
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 2०-००  —  की  ला

 भोमतो  गोता  मुश्षत्ञों  :  हेमलेट  यहां  डेनमा्क  के  राजकुमार  के  बगेर

 भो  थो०  एल०  गाडगिल  :  जब  वह  बोलते  हैं  तो  वह  प्रधान  मन्‍्त्री  के  रूप  में  बोलते  हैं  दल

 के  सदस्य  के  रूप  में  महीं  और  इसीलिए  हस  की  गिनती  नहीं  की  जाती  है  ।  जब  कांग्रेस  के लोग  वक्‍तभ्य

 देते  हैं  तो  उन्हें  कितना  समय  दिया  जाता  है  उस  सभी  भी  उल्लेख

 1.00  म०  प०

 क्रो  एस०  जयपाल  रेइडो  :  कौन-कौन  से  अन्य  कांग्रेसी  लोग  बाकों  बचे  अगर

 प्रधान  मन्‍्त्री  का  नाम  हटा  दिया  जाए  तो  और  कांग्रेसी  जन  कोन-कोन  से  हैं  ?  बह  तो  दल  के  अध्यक्ष

 भी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  कांग्रेस  दल  के  अध्यक्ष  होने  के  नाते  उन्होंने  वक्‍तथ्य  दिया  है  तो

 इसे  शामिल  किया  जा  सकता  ओर  अगर  प्रधान  मन्त्रो  को  हैप्तिवत  से  बोल  रहे  हैं  तो  उसे

 सम्मिलित  नहीं  किया

 शो  एस  ०.  जयपाल  रेडडी  :  तो  कांग्रेस  में  बचेगा  क्‍या  ?

 क्षी  बी०  एन०  गाडगिल  :  कांग्रेस  के  100  वर्षों  के  इतिहास  को  आपने  समझ्षा  नहों

 भरी  बसदेव  आचाय  :  इतिहास  अपने  आपको  दोहराएगा  ।

 को  वो०  एन०  गाडबिल  :  एक  और  गम्भीर  मुद्दा  उठाया  गया  था  ओर  वह  था  राम  जर्म

 भूमि  के  सम्बन्ध  में  |  मैं  बिना  किसो  टिप्पणी  के  तथ्यात्मक  बकतव्य  देना  चाहता  हूं  और  अगर  कोई

 व्यक्ति  कहता  है  कि  तनाव  इसी  के  परिण।मस्वरूप  हुआ  है  ठो  मैं  इस  बारे  में  मैं  कहूंगा  कि  मेरी  अपनी

 भी  कुछ  शंकाएं  आप  तथ्या  को  ताला  हटाने  का  अदालत  का  फंसला  एक  फरवरो  को

 को  हुआ  अतः  वहां  पर  दूरदशंत  के  लोगों  को  उपस्थिति  में  ताला  खोलने  के  नियम

 का  सित्र  प्रस्तुत  किया  जाना  एग्दम  गलत  ऐसा  4  दिन  पश्चात  यानि  कि  5  फरवरी  को  हुमा  ।

 यह  सिर्फ  35  सेकण्ड  तक  दिखाया  गया

 क्षी  सेफुद्रोत  च्षोधरी  :  कया  दिखाया  गया  था  ।

 ली  थो०  एन०  गाडगिल  :  मैं  इसे  आपको  दिखाने  के  लिए  तैयार  मैं  इसे  पढ़कर  सुनाता
 35  सेकण्ड  में  20  शब्द  कहे  गए  वो  शब्द  क्या  हैं  ?  मैं  अपनी  ओर  से  कुछ  नहीं  बहूंगा  ।  आप

 स्वयं  ही  निर्णय  खबर  इस  प्रकार

 अनन्‍्म  उत्तर  प्रदेश  में  पूजा  के  लिए  काफो  बड़ी  संल्या  में

 शभ्रद्धालुजन  जा  रहे  यह  मन्दिर  काफो  अरसे  से  बन्द  था  तथा  जिला  अदालत  के  आदेश
 पर  गत  शनिवार  को  इसे  खोला  गया

 इसके  अलावा  ओर  कुछ  नहीं  था  ।

 सेयद  झाहबुद्दीन  :  यह  तो  इस  मामले  पर  पहले  से  ही  निर्णय  लेने  वाली  बात

 हो  आप  इसे  विवादप्रस्त  स्थान  नहीं  कहते  अल्कि  इसे  एक  विशेष  नाम  से  पुकारते  आपका

 विभाग  एकतरफा  रबेया  अपना  रहा
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 की  बो०  एन०  गाड्ंगिल  :  मैं  कोई  टिपप्णी  नहीं  कर  रही  मैं  ती  बास्तचिकता  को  हो
 प्रकट  कर  रहा  तीस  सेकण्ड  --.30  शब्द  ।  मैं  तो  सिफे  इतना  ही  कह  रहा  हूं  कि  अडप  दूरदर्शन  की

 समस्‍या  को  समझने  की  कोशिश  करिए  ।  जब  यह  विद्याया  गया  तो  वे  लोग  कहले  हैं  कि  इसे  क्‍यों

 दिखायां  गया  ।  जब  उन्हें  साम्प्रदायिक  लातों  के  बारे  में  साबधानी  बरतने  को  कहा  और  जब

 न्यू  बेहली  टाइम्स  में  दो  साम्प्रदाधिक  दंगों  के  दृश्य  होने  पर  निदेशक  को  वे  दृश्य  हटा  देने  के  बारे

 में  कहा  गया  तो  उसने  इन्कार  कर  दिया  ।  तब  हमने  कहा  कि  जब  तक  परिस्थिति  सामान्य  नहीं  हो
 जाती  हम  इस  फिल्म  को  नहीं  तथा  इसके  बाद  हम  इसे  दिखायेंगे  ।  इसकी  आलोचना  हुई
 कि  आपने  इसे  स्थगित  क्‍यों  कर  कोई  कहता  है  कि  आपने  इसे  दिखाया  क्यों  तथा  किसी  का

 कहना  आपने  इसे  क्यों  नहीं  दिखाया  ।

 क्री  सेफ्ददीन  खीधरी  :  आप  इन  दो  बातों  की  तुलना  नहीं  कर  सकते  ।

 भरी  वी०  एन०  गाडगिल  :  अतः  हस  प्रकार  के  मामलों  में  सम्पादकोय  निर्णय  देमा  कोई
 अआसान  काय॑  नहो  है  ।

 श्री  संफूद्दोन  चोधरो  :  कई  दफे  मुस्लिन  महिला  विधेयक  के  समर्थकों  को  संचार  माध्यम  से

 काफी  प्रचार  मिला  परन्तु  इसका  विरोंध  भी  अत्यधिक  हुआ  उसे  समाचारों  में  नहीं  लाया
 जा  रहा  ।  यह  साम्प्रदायिक  रबंया  आजकल  यह्‌॒साम्प्रदायिक  होता  भा  रहा  है|  फहु  अच्छी  बात

 नहीं  है  ।

 भ्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  मैंने  इसे  देखा  मुझे  सहो  बात  बताने  दीजिए  ।  मैं  कुछ  भो

 छपाना  महीं  मेरा  कहना  है  कि  किसी  भी  चीज  के  चित्र  नहीं  दिखाए  गए  ।  परस्तु  आपका

 कहना  सही  है  कि  एक-एक  मसले  को  तथ्यात्मकु  खबर  दी  गई  परन्तु  दूसरे  मसले  को  तथ्यात्मक  खबर

 नहीं  दी  गई  ।  इस  तरह  की  गलती  के  लिए  मुझे  खेद  मैंने  उम्हें  कह  दिया  है  कि  भविष्य  में  वे  इस

 तरह  की  बात  का  ध्यान  रखें  ।  अतः  मैं  इसे  छुपा  नहीं  रहा  हूं  ।

 थ्रो  सेफुद्दोग  चोधघरी  :  हम  इसकी  सराहना  करते

 क्री  बी०  एन०  गाड़गिल  :  कल  मैंते  कहा  था  कि  किसी  के  भो  चित्र  मेंहीं  दिखाए  गए  थे  ।

 जिस  को  कवर  रहों  किया  गया  अर्थात  छूट  गया  था  उसके  बारे  में  मुझे  खेद  भ्री  बाल्बिकी  ने  यह
 बात  बताई  थी  ।  आकाशवाणी  के  8  बजे  के  समाचार  में  इसे  दिया  गया  था  ।  तथ्य  यह  है  कि  विशेष
 जानकारी  स्थानोय  अधिकारो  द्वारा  दी  गई  थो  ।  उस  समाचार  पर  विश्वास  करके  हमने  8  बजे  सुबह
 के  समाचार  वलेटीन  में  उसे  दिया  था  ।  परन्तु  जब  तुरन्त  ही  यह  मालूम  हुआ  कि  यह  समाचार  सच

 नहीं  है  तो  सभी  अ।गे  के  समाचार  बुलेटिनों  में  से  उसे  हुटा  दिया  गया  गलती  सुधार  ली  गई
 मई  मैं  कह  रहा  हूं  कि  मुझसे  गलती  हुई  दूरदर्शन  तथा  मॉकाशवॉणी  से  गलती  हुई
 गलती  तथा  भूल  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  से  होती  है  ।

 भ्री  एत०  जयपाल  रेड्डी  :  चाल्स  शोभराज  के  भाग  निकलने  के  बारे  में  आप  क्या  कहेंगे  ?

 क्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  मैं  पहले  हो  उत्तर  दे  चुका  हूं  इसका  रुत्तर दिया  आात्चका  है  ।

 पी०  टी०  आई०  के  विवरण  से  खबर  दी  गई  थी  ।  आप  जामते  हैं  कि  दूरदर्शन  सिफे  पो  ०  टी०

 यू०  एन०  आई०  तथा  आकाशवाणी  संवाददाताओं  के  लिए  उत्तरदायी:है  ।  इसके  औरष  अक्ने
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 संक्षककाता  नहीं  हैं  ।  क्री  ०  टी०  आई०  की  छब्र  5.35  पर  आई  तथा  विवरण  में  6.35  पर  इसकी

 पुष्टि  क्री  अआकफ्शावश्शी  के  पास  उपलब्ध  प्रक्य  समाचार  बुलेटिन  द्वारा  7  बजे  इसे  प्रसारित

 किया  गया  ।  इसके  बाद  आकाशवाणी  द्वारा  इसकी  जानकारी  दी  जातो  रही  ।  डसके  बाद  तस्‍वीरें
 तकनीकी  गड़बड़ी  के  कारण  हिन्दी  क ेसमाचार  8.40  पर  इसे  नहीं  दिखाया  जा  सका  ।  परम्तु

 कार्यक्रम  के  तुरन्त  बाद  अंग्रेजी  समाचारों  से  पहले  एक  विशेष  सूचना  दी  गई  जिसमें  उसका

 पुलिस  टेलीफोन  नम्बर  तथा  उसके  भागे  जाने  के  बारे  में  बताया  गया  ।  वे  इसे  9.30  बजे  के  समाचार
 में  दोबारा  प्रसारित  कर  सकते  थे  ।  यह  उनसे  गलती  परन्तु  वहां  बंठे  व्यक्ति  ने सोचा  कि  विशेष

 खूलमा  दी  जा  चुकी  क्विज  या  जओ  कोई  भी  कर्मंकम  उसके  तुरन्त  आद  विशेष  सूचना  द्वारा
 उसकी  पुलिस  टेलीफोन  नम्बर  तथा  अन्य  बातें  बताई  जा  चुकी  थीं  हपलिए  9.30  बजे  के
 समाचार  में  इसको  दोहराना  आवश्यक  नहीं  था  ।  आप  इसे  समझ  की  भूल  कह  सकते  हैं  ।  मैं  इसे
 मानने  के  लिए  तैयार  हूं  कि  अगर  इसे  9.30  बजे  के  समाचार  में  फिर  से  दिखाया  जाता  तो  बह  ज्यादा
 अच्छा  होता  ।  जंसा  कि  मैंवे  कहा  हमसे  बलती  हुई  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  मुझसे  यलती  नहीं  हो

 जैसा  किसी  ने  कहा  है  कि  सिर्फ  दो  ही  व्यक्ति  गलती  नहीं  कर  सकते  एक  तो  भगवान
 और  दूसरा  सम्पादक  मैं  भो  गलतियां  करता  हर  व्यक्ति  गलती  करता

 भरी  एस०  अयपाल  रेड्डी  :  हमें  गलतियां  करने  का  अवसर  ही  नहीं  मिलता  ।

 भरी  बडे०  एम०  वाइचिल  :  खबरों  के  बारे  में  आप  एक  बात  समझने  की  कोशिश

 दृरदशंन  समाचारों  के  लिए  हमारे  पास  20  मिनट  का  वक्‍त  होता  उसमें  आकाशवाणी  की  खबरों
 की  पुनराबत्ति  नहीं  की  जा  सकती  ।  अतः  इसमें  चित्र  दिखाए  जाने  चाहिएं  तथा  मैं  कहुंगा  कि  पिछले
 वर्ष  जनवरी  के  आस-पास  दूरदर्शन  पर  समाचारों  में  दो  से  तीन  दृश्य  दिद्याए  जाते  थे  ।  आजकल
 ओसतन  इनकी  संख्या  10  से  ।2  हमने  बाहरी  संवाद  प्रेषकों  आदि  को  अनुबन्धित
 किया  है  |  हम  इसे  वास्तव  में  सजीव  संचार  साधन  बनाना  चाहते  परन्तु  समय  सिर्फ  20  मिनट
 का  ही  बहुत-सी  बातें  दिल्लानी  होती  बहुत-सी  घटनाएं  होती  हैं  परन्तु  समय  की  कठिनाई  के
 कारण  दूरदशंत  को  किस  प्रकार  कार्य  करना  होता  है  ?

 झो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  शंका-निवारण  उठरणों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 झी  थो०  एम०  गाइगिल  :  अध्यधिक  ग्लासगो  विश्वविद्यालय  द्वारा  किया  गया  एक
 अध्ययन  है  ।  अगर  मैं  जल्दी  से  इसका  पता  aM

 भरी  सेफुदीन  चोधरी  :  उस  समय  तक  आप  किसी  ओर  थीज  के  बारे  में  कह  सकते  एक
 दिन  बहुत  ही  आशावादी  घोषणा  की  गई  थी  कि  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  कार्यवाही  को  दूरदर्शन
 पर  प्रसारित  किया  इसका  सभी  दलों  ने  समर्थन  किया  था  क्‍योंकि  देश  को  अश्वण्डता  का
 सवाल  मुझे  यह  जानकर  निराशा  हुई  क़ि  प्रधान  मन्त्री  जी  '''***

 थी  थी०  हइत०  गाडुभिल  :  कोन  ?  मुझे  समझ  नहीं  आया  ।

 क्र  संकूहदीत  चौधरो  :  राम्ट्रोय  एकता  परिषद  बेठक  में  प्रधान  मन्‍्त्री  जो  बोले  इसमें  कोई
 शक्र  नहीं  है  कि  इस  बात  का  प्रच्चार  किया  जाता  चाहिए  था  ।  परन्तु  बेठक  पंजाब  से  सम्बस्धित
 थी  ।  विभिन्‍न  विरोप्ली  पक्षों  तथा  मुख्य  मस्त्रियों

 ने
 उसमें  भाग  लिया  तथा  संयुक्त  रूप  में  जो  उन्होंने
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 पहल  कीं  उनका  दोनों  ने  ही  समर्थन  किया  तथा  मुझे  आशा  थी  कि  उसमें  से  थोड़ा  तो  दूरदर्शन  पर
 दिल्लाया  जाएगा  ।  बह  भी  राष्ट्रीय  हित  में  ही  होगा  परन्तु  उसे  दिखाया  नहीं  गया  ।  मैं  आपको  बता

 नहीं  सकता  कि  मुझे  कितनी  निराशा  हुई  ।

 को  बो०  एन०  गाडगिल  :  मैं  तथ्यों  का  पता  द्श्य  दिखाया  गया  था

 हैं  इसे  पता  करने  को  कोशिश  करूंगा  ।

 झो  बालकवि  बेरागो  :  इस  किताब  में  आपको  कुछ  नहीं  मिल  रहा  है  तो  आप  कह  दीजिए
 कि  व्यवधान  के  लिए  खेद

 ]

 श्री  एत०  जयपाल  रेड्डी  :  किताब  का  शीर्षक  दिलचस्प  मालूम  पड़ता  है  ।

 क्री  वी०  एस०  गाइगिल  :  विरोधी  पक्ष  को  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  जाता  था  किसौ  को

 अत्यधिक  कवर  किया  जाता  है  इस  तरह  को  आलोचना  के  बारे  में  मैं  सदन  में  कहूंगा  कि  किसी  भी

 देश  का  कोई  भी  राजनैतिक  कार्यकारों  यदि  कुछ  कहता  है  या  करता  है  तो  वह्‌  समाचार  अमरीका
 में  बतमान  में  20  प्रतिशत  राजनेतिक  समाचार  राष्ट्रपति  के  बारे  में  होते  फ्रांस  दूरदर्शन  पर  दि
 गाले  को  प्रतिदिन  कवर  किया  जाता  मैं  सोवियत  देशों  या  पूर्वी  देशों  के  बारे  में  नहीं  कहूंगा  जहां
 पर  छह  घण्टों  तक  मैंने  *****  का  प्रसारण  देखा

 भरी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  अमरीका  तथा  इंग्लेंड  में  अन्य  दलों  के  राजनैतिज्ञों  को  भी  लगभग

 समान  अवसर  दिए  जाते

 ही  थो०  एन०  गाइगिल  :  अगर  आप  ऐसा  समझते  हैं  तो  ठीक  है  ।

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  वे किसी  ओर  तरह  से  भी  इसमें  आ  सकते  हैं  ।  परन्तु  यहां  पर

 आपका  एकाधिकार

 क्री  बो०  एन०  आप  समझते  हैं  कि  अमरीका  में  बिरोधी  पक्षों  कों  समय  दिया
 जाता  है  ।  मैं  आपको  यह  पढ़कर  सुनाऊंगा'*****

 क्री  संफहीन  चोधरी  :  अमरीका  में  न  हो  ।

 करी  थी०  एसल०  गाडगिल  :  मैं  आपको  सन्तुष्टि  करूंगा  ।

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  एक  चेनल  नहीं  है  ।

 झी  थो०  एन०  गाडगिल  :  इस  अध्ययन  को  प्रचार  सत्ता  ओर  राजनोति  कहा
 जाता  इस  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  गत  वर्ष  अमरोकी  राष्ट्रपति  ने  45  बार  दूरदर्शन  पर

 दिखाने  के  लिए  कहा  ।  सभी  चनलों  ने  उनको  कबर  किया  तथा  निष्कर्ष  यह  तक  पहुंचने
 के  लिए  राष्ट्रपति  के  विरोधियों  को  उनके  समान  दूरदर्शन  पर  अवसर  न  दिया  जाना  राष्ट्रपति  के  हित
 में  भी  अगर  नेटवर्क  उन्हें  समय  देने  के  लिए  सहमत  हो  जाता  है  तो  वह  समय  शब्ट्पति
 को  दिए  गए  समय  को  तुलना  में  कम  होता  है  ।”  भ्रमरीका  में  ऐसा  होता
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 इंग्लैंड  के  बारे  में  मैंने  बजट  सत्र  के  दोरान  पिछले  वर्ष  बताया  था  इसलिए  मैं  उसे  नहीं
 दोहराऊंगा  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  वहां  कुछ  समय  दिया  गया  था  लेकिन  यहां  कोई  समय  नहीं  दिया
 शवा  ।

 क्री  थबो०  एन०  गाडंगिल  :  यहां  मैंने  आपको  बताया  कि  कितना  सप्य  दिया
 गया  है  ।

 सैयद  शाहब॒द्दीत  :  हमारी  भी  वही  हालत  है  जो  अमरीका  को  |

 थो०  एन०  माडगिल  :  इस  तरह  के  तर्क  बार-बार  दिए  जा  रहे  इन  बातों  को

 दोहराने  से  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 क्री  बिनेश  गोस्वामी  !  कृपया  इसे  मान  लीजिए  ।

 श्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  प्रारम्भ  में  मैंने  जेसा  कहा  संतद  सदस्यों  के  विचारों  को  ज्यादा

 महत्त्व  देने  के  लिए  मैं  ज्यादा  बितित  हूं  ।  अन्य  बातों  को  मैं  कम  महत्त्वपूर्ण  समझता  आजकल  हर
 देश  में  दूरदर्शन  संचार-माध्यम  का  सबसे  प्रिय  साधन  हो  गया  अतः  मैं  आलोचनाओं  के  बारे  मैं

 ज्यादा  बिन्तित  नहीं  हूं  ।  प्रंस  द्वारा  आलोचना  का  मैं  स्वागत  करता  परस्तु  मैं  एक  घटगा  बताना

 चाहूंगा  जब  श्री  साल्वे  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  थे  ।

 आचाय  विनोबा  कवि  को  मृत्यु  होने  पर  श्री  साल्वे  ने  संवेदना  संदेश  दिया  ।  एक  प्रसिद्ध  अंग्रेजी

 के  देमिक  अखबार  ने  पहले  पृष्ठ  पर  यह  समाचार  छापा  कि  श्री  साल्वे  की  माताजी  ने  दूरदशंन  के

 महानिदेशक  को  टेलीफोन  किया  और  यह  प्रत्येक  व्यक्ति  द्वारा  दिए  गए  संवेदना-संवेश

 प्रसारित  आपने  मेरे  पुत्र  द्वारा  दिया  गया  संवेदना-संदेश  क्यों  नहीं  प्रसारित  किया  जबकि  वह

 मन्त्री  दूरदर्शन  ने  इसका  खण्डन  किया  कि  इस  तरह  का  कोई  टेलीफोन  नहीं  परस्तु

 उसी  कहानी  को  फिर  से  दोहराया  गया  कि  श्री  सालवे  की  माताजी  ने  धमकी  दो  तत्पश्चात्‌

 श्री  साल्वे  ने  एक  बहुत  ही  सुन्दर  पत्र  सारी  बात  तो  मैं  आपको  बता  नहीं  सकता  ।  उन्होंने

 सम्पादक  को  फलां-फ्लां  बात  कही
 **'**  समान्नार  पत्र  के  नतिक  स्तर  का  मैं  सम्मान  करता

 हूं  ।  मैं  जानता  हूं  सच
 को  आप  कितना  सम्मान  देते  मुझे  खेद  है  आपके  लिए  मेरी

 मां  8  वर्ष  पहले  ही  मर  चुकी  है  ।”  हर  रोज  या  तो  दूरदरशंन  के  बारे  में  कुछ  कहा  जाता  है  या  किसी

 अखबार  में  मेरे  बारे  में  ।

 ऐसा  तो  होता  ही  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  मैं  नाराज  नहीं  मुझे  किसी  भी

 समाचार-पत्र  से  नाराजी  नहीं  है  ।  ऐसा  तो  होता  ही  रहता  है  ।

 भी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सिफ  प्रधान  मन्त्री  को  ही  उनमें  गलती  नजर  आई  है  ।  हमें  कभी

 भी  कोई  गलती  नजर  नहीं  आई

 क्री  थी०  एन०  गाडगिल  :  उन्होंने  भी  कोई  गलती  नहीं  पायी  ।  मैं  फिर  से  सुधार  करूंगा  ।

 मैं  इस  बात  का  आभारी  हूं  कि  मुझे  अबसर  दिया  खेद  की  बात  है  कि  आपने  पत्र  का  पूरा
 2)««०० «०  न

 मजमून  नहीं  पढ़ा  उस  पत्र  का  प्रथम  भाग  है
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 भी  एस०  भय्वाल  रेड्डी  :  स्पष्ट  आप  बहुत  ही  उदार  रचना  श्रस्तुत  करना  भाहते

 भी  बी०  एन०  गाडंगिल  :  मैं  अपनी  तरफ  से  कुछ  नहीं  कह  रहा  ।  जो  कुछ  भी  पत्र  में  लिखा

 है  मैं  वही  क्‍ता  रहा  हूं  ।  पत्र  में  बताया  गया  है  कि  प्रथम  माग  में  मेरे  साथ  हुई  उनकी  दो  बैठकों  का

 उल्लेख  उनकी  समीक्षा  के  बारे  में  बताया  गया  है  ।  और  इसी  सन्दर्भ  में  कई  बातें  इसे  इब्ली

 प्रत्भ  में  पढ़ा  जाना  यह  कवरेज  के  बारे  में  भी  मैं  इसका  जिक्र  करना  बाहता  क्योंकि

 कई  लोगों  ने  इसे  गलत  समझा  है  |  नागपुर  की  एक  लड़की  ने  उन्हें  एक  पत्र  मैं  उस  उत्तर  को

 यहां  पढ़ना  चाहता  जोकि  टाइम्सਂ  में  छपा  कर्नल  दिनांक'*****  को

 आपका  पत्र  मिला  |  यह  सत्य  है  कि  मैंने  दूररशंत  अधिकारियों  से  कहा  है  कि  मेरे  सभी  कार्यक्रमों  को

 पर  न  विखाया  इनमें  से  कुछ  तो  रोजमर्रा  को  बातें  होती  राजनीतिज्ञों  को  देखने

 से  अधिक  सुता  जाना  चाहिए  ।  जब  कोई  महत्वपूर्ण  बात  होती  तो  मैं  नेटवर्क  पर  आने  का  वायदा

 करती  हूं
 ।”

 यह  बात  नहीं  है  कि  आप  जो  कुछ  कर  रहे  वे  सत्य  मैं  मानता  हूं  कि  एक

 ओर  तो  आप  कह  सकते  हैं  कि  सही  और  पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  गया  और  आपने  देखा  होगा  कि

 रोजमर्स  की  बातें  दिखानी  हमने  छोड़  दी  लेकिन  जंसा  कि  मैंने  आरम्भ  में  कि  किसी  भी

 देश  के  राजनीतिक  कार्यकारी  अधिकारी  द्वारा  जो  कुछ  कहा  जाता  है  अथवा  किया  जाता  है  बह  एक

 पम्माभार  बन  जाता  है  ओर  समाचार  देना  दूरदर्शन  का  कत्तंग्य

 व्यायसायिकता  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है|  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  दूरवर्शम  में

 व्यावसायिकता  आवश्यक  मैं  बिना  किसी  पर  दोष  लगाए  इससे  भी  आगे  की  बात  कहता  हूं
 बर्जों  ऐतिहासिक  घटनाओं  के  कारण  कतिपय  व्यक्तित्व  स्थापित  हुए  हैं  |  दूरदर्शन  को

 अप्ी  वह  दर्जा  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  इसी लिए  जोशी  समिति  की  रिपोर्ट  को  चर्चा  की  जाती  मैंने

 हुृश्दशंग  के लिए  नए  ढांचे  का  प्रस्ताव  किया  ताकि  अधिक  से  अधिक  व्यावसायी  और  बुद्धिजीबी

 ल्लोग  जाए  जा  सकेंगे  जो  काफी  वर्ष  पूव  जन  माध्यम  सलाहकार  समिति  द्वारा  निर्धारित  सिद्धान्तों  के

 भ्रीतर  कार्यात्मक  स्वायत्ता  से  कार्य  कर

 जहां  तक  अन्य  विभागों  का  सम्बन्ध  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहा  गया  लेकिन  मैं  प्रकाशन

 प्रशाग  के  धारे  में  कुछ  कहना

 क्रीमतो  गीता  मुखर्जी  :  ओोशो  समिति  की  रिपोट्ट  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 भी  अजीक्ष  कुरेशी  :  मैं  एक  मामले  के  बारे  में  बताना  भाहता  हूं  ।  दूरदर्शन
 के  अधिकारियों  ने  श्री  खत्राजा  अहमद  अब्यास  की  पटकथा  को  रह  कर  दिया  मैं  इसका  कारण

 जानता  भाहूता  हूं  ?  क्‍या  मन्त्री  उस  आलेख  को  श्री  मुलखराज  श्री  सत्यजीत  श्री  हरिवंश

 राय  बच्चन  जैसे  किसी  प्रसिद्ध  ब्यक्षित  के  पास  राय  जानने  के  लिए  भेजेंगे  ?  उस  आमेख  को  रह  करने

 के  क्‍या  कारण

 ही  थी०  एस०  व्यक्तिगत  मामलों  के

 बारे में उत्तर देने की भ्रया नहीं की सजीज कुरेक्को : ब्रह कोई एकल व्यक्ति नहीं उन्होंने पिछले 50 बर्षों से देश की महान्‌ सेवा की है । वह महान्‌ प्रगतिबादी व्यक्ति ३8५
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 झी  बी०  एन०  गाडगिल  मैं  उनकी  बहुत  इज्जत  करता  हूं  और  मृक्षे  उतकी  फिल्में  देखने
 से  आनन्द  मिलता  लेकिन  अभी  मैं  क्या  कह  सकता  हूं  ?

 भी  अश्ोज  कु्रेशी  :  पेसा  मांगा  गया  था'''*'* ।

 नी  सेफुहीन  चौधरी  :  यह  एक  गम्भीर  आरोप

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  अपने  स्थान  पर  बेठिए  ।

 भी  भजीज  कुरेशी  :  इसे  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  सौंप  दें  ।

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  ठोक  आप  इसे  स्वीकार  क्यों  नहीं  करते  ?

 क्री  बी०  एन०  गाड़गिल  :  मैं  आम  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  उत्तर  मैं  मना  नहीं  कर
 मैं  नहीं  लेकिन  भ्रष्टाचार  हो  सकता  लेकिन  मुश्किल  यह  मैंने  भी  ऐपा  एक

 मामला  देखा  है--कि  लोग  आगे  नहीं  आते  और  न  तो  लिखकर  देते  हैं  न  ही  कोई  सोकय  आदि  देते
 जब  एक  निर्माता  ने  आरोप  लगाया  तो  मैंमे  कहा  :  मैं  आपकों  माभ  नहीं

 मैं  इसे  सी०  बी०  आई०  या  अन्य  एजेंसी  को  दे  दूंगा  और  आप  सुरक्षित  रहेंगे  ।”  उन्होंने

 खुद  नहीं  लेकिन  ने  मुझसे  ऐसा  कहा  था  ।”  विपक्ष  में  कई  जाने-माने  वकोल  अगर
 मैं  सन्देह  पर  ही  कार्यवाही  करता  हूं  तो  न्यायालय  द्वारा  मेरे  आदेशों  को  रह  किया  जा  सकता  है  ।
 जब  तक  कोई  साक्ष्य  सामने  न  तब  तक  कार्यवाही  करता  सम्भव  नहीं  है

 ***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  डालिए  |  कृपया  इन्तजार  पहले  उन्हें
 अपनी  बात  समाप्त  कर  लेने  दीजिए  ।  कार्यवाही-बृत्तांत  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जाएगा  ।  मैं  आपको

 इस  तरह  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |  कृपया  अपना  भाषण  जारी

 हो  थो०  एन०  गाडगिल  :  अगर  माननीय  सदस्य  साक्ष्य  देना  मान  लेते  हैं  तो  मैं  जांच  करवाने

 को  तैयार  हूं
 '*'**

 धान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  साक्ष्य  यह  इस  पर  विचार  उन्होंने  आपको
 बताया  कपया  व्यवधान  मत  डाल  ।

 क्री  बी०  एन०  गाडगिल  :  आप  साक्ष्य  दीजिए  और  मैं  जांच  करवाऊंगा  ।  मैं  मात्र  सम्देह  पर

 ही  कार्यवाही  नहीं  कर  सकता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठ  जाइए  ।

 भी  बो०  एन०  गाइगिल  :  एक  छोटा-सा  बकील  होने  के  मैं  जागता हूं  कि  जब  तक

 कोई  साक्ष्य  न  हो  मैं  मात्र  सन्देह  होने  पर  ही  कार्यवाही  महीं  कर  सकता  ।

 श्रीमती  भीता  मक्तज्ञो  :  लेकिन  जोशी  समिति  के  बारे  में
 जप

 ++क्वायवाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया
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 भी  बो०  एन०  गाडगिल  :  आप  जानती  हैं  कि  मेरे  मन  में  आ।के  लिए  काफी  इज्जत
 मैं  इसका  भी  उत्तर  दंगा  ।

 श्रीमतो  गीता  मुलर्जो  :  मैं  चाहतो  हूं  कि  आप  जोशो  समिति  की  रिपोर्ट  को  भी  इज्जत  से

 स्वीकार  करें  ।

 श्री  बो०  एन०  गाडगिल  :  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  जोशी  समिति  की  रिपोर्ट  का  क्‍या  हुभा  ?

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की  ।  खुद  मैंने  निदेश  दिया  था  कि  इस  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रखा

 जाए  ।  इसके  पश्चात्‌  ने  निश्चिल  चक्रवर्ती  के  साथ  सारे  देश  में  विभिन्न  सगोष्ठियां

 आयोजित  इसका  उदंश्य  यह  था  कि  कुछ  पूर्व  निर्णय  या  सर्वंसम्मति  हो  जाएगी  ।  अब  उन्होंने
 वादा  किया  है  कि  वे  इसे  भेजेंगे  ।  माध्यम  सलाहकार  समिति  ने  भी  अपनो  राय  भेजो  जंसे  ही
 नामीडिया  से  पुननिवेशन  प्राप्त  हो  मैं  स्वयं  भी  जोशी  समिति  पर  कार्यवाही  करने  को

 उत्सुक
 हूं  क्योंकि  मैंने  देखा  है  कि  यह  एक  अच्छी  रिपोर्ट  इस  बारे  में  कोई  मुश्किल  नहीं  RI

 ***
 )**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  यह  चर्चा  नहों  मैं  किसो  को  बोलने  की
 अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  का्यंबाही-वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया

 1.25  मर०  प०

 महोरशय  पोठासोन

 -  भो  सुरेश  कुरूप  :  मैं  कुन्दन  शाह  के  धारावाहिक  सोरियल  पुलिस  स्टेशन  के  बारे  भें
 जानना  चाहता  हू  ।

 भी  थो०  एन०  गाडगिल  :  जहां  तक  किसी  एक  मामले  का  सम्बन्ध  मैंने  माननीय  सदस्यों
 से  निवेदन  किया  है  कि  मुझसे  मिलें  और  मैं  इस  पर  विचार  क्योंकि  अब  समय  बहुत  कम  रह
 गया  है  ।  अन्त  मैं  केवल  दो-तीन  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 ह

 क्री  एस०  जपपाल  रेड्डी  :  श्री  इण्डिया '  के  बारे  में  कुछ  कहिए  ।

 भ्रो  बो०  एन०  गाडगिल  :  मैंने  पहले  हो  सभा  में  उत्त  र  दे  दिया  अभी  अन्तिम  निर्णय  नहों
 लिया  गया

 जंसाकि  मैं  कह  रहा  समाचारों  के  बारे  में  मुख्य  मुश्किल  समयाभाव  श्री  रेड्डी  आनना
 चाहेंगे

 कि
 20  मिनट  के  अन्दर  सभी  विषय  कंसे  लिए  जा  सकते  दूरदर्शन  को  समय  सीमा  के

 अन्दर  कंसे  कार्य  करना  होता  इस  बारे  में  एक  विशेषज्ञ  ने  लिखा

 दूरदर्शन  युग  में  मोसिस  अपने  10  धमदिशों  के  साथ  सिनाई  पंत  से
 नोचे  आते  तो  निश्चय  हो  कमरा  टीम  द्वारा  स्वागत

 वे  पूछते--आपके  पास  क्‍या  है  ?

 मूसा  उत्तर  देता--मेरे  पास  10  धर्मादेश  हैं  ।

 ++कायंवाह्दी-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 188



 3  1908  अनुदानों  की  मांगें  1986-87

 वे  कहेंगे--कूपया  हमें  इनके  बारे  में  लेकिन  मिनट  के  अन्दर  ही  बता

 मूसा  ने  ऐसा  ही  किया  और  रात  को  समाचारों  में  इन्हें  संक्षेप  में  बताया
 समाचार-वाचक  ने  मूसा  अपने  10  धमदिेश  के  साथ  सिनाई  पंत से  नीचे
 उतरे  ?  उनमें  से  तोन  मुख्य  इस  प्रकार  हैं''****

 !

 यह  दूरदर्शन  समाचार  हैं  ।  आप  दूरदर्शन  समाचार  देने  को  मुश्किलों  को  समझ  सकते  केबल
 20  मिनटों  फ्रे  अन्दर  आपको  हर  जिषय  पर  समाचार  देने  होते

 अन्त  मैं  दो  बातें  करना  चाहूंगा  ।  प्रकाशन  क्षेत्रीय  प्रचार  और  अन्यों  के  बारे  में

 कुछ  मुह  उठाए  गए  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्यों  से  क्षमा  चाहूंगा  ।  मुझे  अपना  उत्तर  1.30  पर
 समाप्त  करना  मैं  उन्हें  बाद  में  इस  बारे  में  विस्तुत  जानकारी  दे  दूंगा  ।

 झोमती  गीता  मुखर्शो  :  कृपया  हमें  बताइए  कि  कया  वास्तव  में  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रभार

 निदेशालय  का  गेर-सरकारोकरण  किया  जा  रहा

 की  वो  ०  एन०  गाड़गिल  :  समाचार-पत्रों  में कुछ  गलत  खबरें  छपी  हैं  कि  हम  वि०  दृ०  प्र०

 नि०  को  बन्द  करने  जा  रहे  लेकिन  मैं  आपको  बताना  हूं  कि  न  तो  इसे  बन्द  किया  जा  रहा
 न  ही  इसका  गर-सरकारीकरण  किया  जा  रहा  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  क्‍या  मैं  कुछ

 भी  छूपा  नहीं  सकता  और  न  हो  मैं  कुछ  छुपाना  चाहता  हम  मंत्रालय  के  विभिन्‍न  प्रभागों  की

 समीक्षा  कर  रहे  ताकि  उन्हें  सुबारू  बनाया  जा  सके  ।  एक  दिशानिर्देश  यह  दिया  गया  है  कि

 30  वर्ष  पथ  कार्य  आरम्भ  किया  गया  अगर  आज  के  सन्दर्भ  में  वह  संगत  नहीं  है  तो

 उसमें  सुधार  किया  जा  सकता  है  या  ठसे  कुछ  और  कार  सौंपा  जा  सकता  केवल  यही  दिशानिर्देश

 दिया  गया  निजोकरण  नहीं  किया  जा  रहा  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अन्त  में  मैं  इन्सेट  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इसका  जिक्र  किया  गया  मैंने  इस
 सम्बन्ध  में  पता  लगाया  मैं  दावे  से  तो  नहीं  कह  लेकिन  मुझे  बताया  गया  है  कि  «बी

 की  आयु  7  वर्ष  है  ओर  चेलेंजर  के  नष्ट  हो  जाने  के  बावजूद  भी  कोई  बेकल्पिक  प्रबन्ध  कर  लिया

 अभी  मैं  केवल  इतनी  ही  जानकारी  दे  सकता  हूं  ।

 लेकिन  इस  सन्दर्भ  मैं  अन्त  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आपको  उिछले  वर्ष  की  चर्चा  याद

 होगी  ।  मैंने  कहा  था  कि  मेरे  समक्ष  जो  सिद्धान्त  वह  न  केवल  जानकारी  अथवा

 मनोरंजन  से  सम्बन्धित  मेरे  समक्ष  बुनियादी  सिद्धान्त  संविधान  को  प्रस्तावना  में  दिए  गए  शब्द
 लोकतन्त्रात्मक  समाजवादी  गणतन्त्र  इसे  कंमते  सुरक्षित  रखा  जाए  ?  आज  मूल  समस्या

 एकता  की  है  ।  ओर  दूरदर्शन  और  मेरे  मन्त्रालय  का  काय्य  इस  पर  जोर  देना  इस
 सम्दर्भ  मुझे  आपको  बताते  हुए  गबं॑  हो  रहा  है  कि  इस  वर्ष  के  दोरान  हमने  राष्ट्रीय  एकता  और

 स्‍्वतम्त्रता-संग्राम  से  सम्बन्धित  62  हजार  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  केवल  स्वतन्त्रता-संग्राम  पर  ही

 हमने  400  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  हजारों  प्रदर्शनियां  लगाई  गयों  और  केवल  पंजाब  में  ही  900

 प्रदर्शनियां  लगाई  गयीं  जिन्हें  भोसतन  5,000  से  8,000  लोगों  ने  देखा  ।  ये  भाज  की  मूल

 शाध्ट्रीय  मेरा  मेरे  एक  राष्ट्र  आदि  पर  आधारित  मैं  यह  कह  कर  अपना  भाषण

 समाप्त  करना  चाहता  हूं  कि शायद  हम  उन  वंज्ञानिकों  से  कुछ  सीख  सकते  हैं  जिन्होंने  पण्डित  मेहरु  के

 विज्ञान  की  तरफ  झुकाव  और  इन्दिराजी  के  विज्ञान  के  विकास  में  दिए  गए  सहयोग  से  इम्सेट-]बी
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 तैयार  इसोलिए  प्रसिद्ध  पत्रिका  द्वारा  उन्हें  विज्ञान  की  रानी  संज्ञा  दी  गई

 हमारे  इस्जीनियरों  और  तकनीशियनों  ने  बहुत  सफलता  प्राप्त  की  आंज  भारत  के  कोने  में

 बैठा  हुआ  एक  लन्‍्दन  के  लाडंस  मैदान  में  कपिल  देव  द्वारा  शतक  बनाए  जाते  हुए  दूरदशंन  पर

 देख  कर  खशी  से  नाच  पड़ता  है  ।  वे  इस  बात  का  अन्दाजा  नहीं  लगा  सकता  कि  इस  सबके  पीछे  कौन

 सी  मशीनरी  कार्य  कर  रही  है  ।  यह  किसकी  देन  हम  की  वजह  से  इसे  देख  सकते  मैं

 सभा  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  यह  कितनी  ऊंचाई  पर  यह  22,000  मील  ऊपर  इसका

 निर्माण  किसने  किया  ?  आपको  उनके  महत्त्व  को  समझना  एक्र  पंजाबी  डा०

 महाराष्ट्रियन  प्रमोद  32  वर्ष  का  युवा  जिसकी  मातु  भाषा

 कम्नड  है  |  जब  पा  रस्सी  सभी

 एकजुट  हो  जाते  हैं  तो भारत  22,00  )  मील  ऊपर  उठ  जाता  इसका  यही  रहस्य  यह  मेरा

 प्रमास  रहेगा  कि  अपने  विशेषकर  आकाशवाणी  और  दूरदशंन  का  प्रयोग  राष्ट्रीय  एकता  के

 लिए  महान्‌  प्रयास  के  रूप  में  किया  जाए  |

 की  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  पत्रकारों  के  वेतन  बोर्ड  सम्बन्धी  उठाए  गए  मेरे  प्रुद  का  उत्तर  नहीं
 दिया  गया  ।  यह  एक  ज्वलन्त  मामला

 क्री  संफ्होत  इसे  शून्य  काल  में  भी  उठाया  गया  और  आप  कहते  हैं''*

 )  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  अन्तरिम  सहायता  की  सिफारिश  की  गई

 झ्ोमतो  गीता  मुखर्जो  :  माननोय  मन्‍्त्री  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  आप  हसे  केबल  भ्रम
 मन्त्रालय  को  भेज  दें  ओर  वे  हस  पर  बिचार  करेंगे  ।  कृपया  हमें  इस  बारे  में  बताइए ''  .-

 क्री  बालकथि  बरागी  :  देहाती  क्षेत्रों  के  पत्रकारों  को  आवास  और  पेंशन  देमे  के  बारे  मेंਂ मैंने

 कहा

 ]
 भरी  बो०  एन०  गाडगिल  :  वेतन  बोडं  के  बारे  में  जिक्र  करना  मैं  भूल  गया  मैंने  उनका

 सुझाव  स्वीकार  कर  लिया  है  ओर  मैं  सभो  मुख्य  मन्त्रियों  को  केरल  राज्य  को  तरह  पत्रकारों  कौ

 कआ्राबास  ओर  पेंशन  की  सुविधाएं  दिए  जाने  के  बारे  में  लिख  रहा  मैं  राज्य  सरकारों  को  लिखने  जा

 रहा

 जहां  तक  वेतन  बोर्डों  का  सम्बन्ध  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  अभी  इस  करे  में

 वक्तव्य  के  लिए  जोर  न  डाला  आप  विश्वास  रखें  मैं  इस  बारे  में  श्रम  मध्भालथ  से  सभ्यन्त्त-यनात्‌

 हुए  इससे  अधिक  अभी  मैं  कुछ  नहीं  कह

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  को  मांगें  मतदान

 के  लिए  रखता  हुं  ।

 प्रश्न यह  है  :
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 सूची  के  स्तम्भ  2  में  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग
 संक्या  66  हे  68  के  सामने  विद्याएं  गए  मांग  शी्धों  के  सम्बन्ध  में  31  1987  को

 सम्राप्त  होने  बाले  बर्ष  में  संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक
 राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य-सूथ्री  के  स्तम्भ  4  में  दिल्लाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा

 पूंजी  लेश्वा  सम्बन्धो  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 राष्ट्रपति  को  जाएं  ।”

 प्रस्ताव  स्थी कृत  हुआ  ।

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  ब्य  1986-87  के  लिए  सचता  और

 प्रसारण  सनन्‍्त्रालत्र,से  सम्बरिधित  अनदानों  की  मांगें

 13  1986  को  सदन  द्वारा  स्वीकृत  सदन  द्वारा  स्त्रीकृत  अनुदान  की मांग  मांग  का

 संक्षणा  नाम  लेखातुदान  को  मांग  की  राशि  मांग  की  राशि

 1  2  3  4

 राजस्थ  पूंजी  राजरव  पूंजी
 ६०  रू०  ०  र्०

 सूचता और  प्रसारण  भस्त्रालय

 66.  सूचना  ओर  32,32,000  गा  1,61,60,000  ना

 प्रसारण

 मन्त्रालय

 67.  सूचबता  और  8,26,14,000  49,03,0)0  41,30,68,000  2,45,17,000

 प्रणार

 68.  प्रपारण  39,11,88,000  34,42,26,000  1,95,59,39,000  2,22,70,50,000

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  आपने  हमें  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  विषय  वस्तु  के  रूप  में  दिया  है

 उसके  लिए  आपका  छर्क्‍वाद  |  मैं  आपसे  चाहुंगा  कि  आप  भारत  की  राजनीति  से  साम्प्रदायिक

 पूर्वाग्रह  को  मिटा  दें  ।  ऐसा  जब  आप  इप  बुराई  को  समाप्त  कर  देंगे  तो  हम  बहुत  कुछ  मदद
 कर

 1.34  भर  ०  थ्‌  ०

 अनुदानों  को  मांगें  1986-87

 (-

 कुषि  मंत्रालय

 द
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कृषि  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  |  से  9  पर  चर्चा  तथा

 मतदान  करेगी  ।  आज  चर्चा  6  म०  १०  जब  गिलोटीन  लागू  जारी  रह  सकती
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 सदन  में  उपस्थित  जिन  माननीय  सदस्यों  के  अनुदानों  को  मांगों  सम्बन्धी  कटोती  प्रस्ताव

 परिचालित  किए  जा  चुके  वे  यदि  अपने  कटौती  प्रस्ताय  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो  परद्रह  मिनट

 भीतर  सभा-पटल  पर  पत्चियां  भेज  दें  जिसमें  उन  कटोती  प्रस्तावों  की  क्रम  संव्याएं  लिखी  हों  जिन्हें  वे

 प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ।  केवल  उन्हीं  कटोती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  किया  माना  जाएगा  ।

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किए  गए  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रम  संद्याओं  को  दर्शाने  वाली  एक  सूची

 तुरम्त  सूचना  पट्ट  पर  लगा  दो  यदि  किसी  सदस्य  को  उस  सूचो  में  कोई  गलती  मिले  तो  उसे

 उसकी  सूचना  अविलम्ब  सभा-पटल  पर  कार्यरत  अधिकारी  को  देनी  चाहिए  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  कृषि  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  से  9  के

 सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में

 संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के

 लिए  कायं  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों
 से  अन  धिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संबित  विधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।”

 लोक  सभा  को  स्वोर्कृत  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1986-87  के  लिए  कृषि
 सन्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनदानों  को  मांगे

 ज्नयः  न  मग््णणश

 मांग  मांग  का  नाम  13  1986  को  सदन  की  स्वीकृति  के

 संख्या  सदन  द्वारा  स्वीकृत  लिए  प्रस्तुन  अनुदान  की

 नुदान  को  मांग  को  राशि  मांग  की  राशि

 1  2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी

 रुपए  स्पए  रुपए  रुपए

 कृषि  संत्रालय

 1,  कृषि  और  81,49,000  ना  4,07,45,000  न+

 सहकारिता
 विभाग

 2.  42,07,07,000  2,53,44,09,000  2,10,65,34,000  12,67,20,46,000

 .।  हु  मीन  4,  3  है  32  000  है  4  8,69,000  2  कि  ।  0  2,000  7,4  ३,4  6,000

 उद्योग

 4.  पशु  23,52,26,000  17,33,33,000  38,50,53,000
 पालम

 और डेरो विकास 5. सहकारिता 3,46,67,000 39,53,33,000
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 ]।  42  3  4

 6.  कृषि  अनुसंधान  15,76,000  ता  78,81,000  _

 ओर  शिक्षा  विभाग

 7१.  भारतीय  कृषि  26,31,12,000  का  1,31,55,62,000  न

 अनुसंधान  परिषद्‌
 को  अदायगियां

 ग्रामीण  विकास  4,43,13,58,000  3,58,000  5,33,000  14,1  6,22,96,000  26,67,000
 विभाग

 9.  उर्वरक  विभाग  2,89,16,30,00073,07,50,000  14,45,81,42,000  3,65,47,  50,000

 कार्यवाही  आरम्भ  करने  से  पूर्व  मैं  इस  भव्य  सदन  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चघाहूंगां
 कि  हम  कृषि  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  आरम्भ  करने  को  स्थिति  तक  किसी  प्रकार  पहुंच
 पाए  अब  1.35  म०  प०  हुए  हैं  और  6  म०  To  तक  की  समय  सीमा  जिसे  और  अधिक  नहीं
 बढ़ाया  जा  इसे  किया  जाना  उनकी  5  बजे  तक  जब  मन्त्रो  उत्तर  33
 घंटे  बाकी  तीन  घंटों  में  मैं  चाहूंगा  कि  चर्बा  में  यथा  सम्भव  अधिक  से  अधिक  सदस्य  भाग

 ले  और  व  मुह  केवल  मुह  लम्बे  भाषण  न  दे  मैं  जानता  हूं  आप
 लगातार  धण्टों  बोल  सकते  मेरी  यह  इच्छा  है  कि आप  किसी  प्रकार  से  सात  मिनट  से  अधिक
 समय  न  लें  ।  और  यही  समय  सीमा  और  प्रत्येक  सदस्य  के  भाषण  के  लिए  यही
 समय  मैं  घड़ी  देख  के  बता  दूंगा  ओर  किसी  भी  सदस्य  को  सात  मिनट  से  अधिक  समय  नहीं

 भी  सी०  माधव  रेड्डी  :  यह  दुर्भाग्य  को  बात  है  ।  हमें  कृषि  के लिए  अधिकतम  समय  रखना

 चाहिए  था  ।

 अध्यक्ष  महों दय  :  अन्य  बिभागों  द्वारा  अधिक  समय  लिया  गया  दोष  हमारा  हसीलिए
 मैं  समझता  हूं  कि  मुहं  कहना  सम्भव  आप  कह  सकते  हैं  विशेष  मुह  जिनका
 मन्‍्त्री  जो  उत्तर  दें  ।”

 मैं  समझता  हूं  कि  श्राप  इससे  सहमत  अब  श्रो  रामबन्द्र  वह  कृपया  समय  सीमा
 का  ध्यान  रख  ।

 श्री  के०  रामचमा  रेड्डो  :  मैं  आरम्भ  करता  जो  समय  मुझे  दिया  गया है  मैं
 उसमें  अपनी  बात  समाप्त  करने  का  प्रयास  करूंगा  ।

 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  तो  भापको  दस  मिमट  मिलेंगे  ।

 क्री  के०  रामचसत्र  रेड्डी  :  पन्द्रह  मिनट  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  तो  आपका  समय  कम  हो  जाएगा  ।  मेरे  पास  विभिन्‍न  संसदों  के

 डदाहरण  जहां  केवल  तीन  मिनट्र  दिए  जाते  और  कुछ  यदि  सारा  सदन  एकमत
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 होकर  स्वीकार  करता  तब  तो  इसे  बढ़ाया  जा  सकता  नहीं  तो  वह  केवल  तीन  मिनट  देते  हैं  ।

 आप  संक्षेप में कहकर  उपलब्ध  समय  का  पूरा  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 थ्री  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :  यह  एक  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  मांग  समय  की  कठिनाई

 के  कारण  मुझे  दस  मिनट  में  पूरा  करने  के  लिए  कहा  गया  जहां  तक  सम्भव  हो  मैं  यह  बात

 मुहं  वार  कहना  चाहूंगा  ।

 यह  मांग  भारत  की  76%  जनसंझुया  से  सम्बद्ध  इसमें  से  अंधिक  जनसंख्या  ऐसो  है
 जिसका  अवपोषण  होता  ये  ग्रामीण  लोग  हैं  जो  पूरे  भारत  में  फले  6  से  7  लाख  ग्रामों  में  रहते
 और  यह  अर्ध-भूखी  और  अधघं-नग्न  जनसंख्या  है  ।  इनके  पास  पर  छत  तक  नहीं  है  ।

 हस  मांग  का  सम्बन्ध  गरीब  लोगों  से  और  इन  लोगों  का  शहरी  ग्रामीण

 उद्योगपतियों  ओर  छोटे  राजनीतिकों  द्वारा  शोषण  होता  आ  रहा  है  ।

 यश्ञपि  स्वतन्त्रता  के  पश्चात्‌  लगभग  चार  दशक  गुजर  इस  देश  से  गरीबी  हटाने  के  लिए

 कुछ  नहीं  किया  गया  गरीबी  का  निवारण  करने  के  लिए  सरकार  ने  जो  प्रयास  किए  हैं  वे  विष्फल

 हुए
 हैं  ।  सरकार  इस  देश  से  गरीबी  हटाने  में  बरी  तरह  असफल  हुई  है  ।

 सरकार  द्वारा  यह  बात  मानी  गई  हैं  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जनता  की  प्रतिशतता

 घटा  कर  39%  तक  ले  आई  गई  यदि  हम  इन  तथ्यों  को  किसी  वाद-विवाद  के  बिना  जंसे  का  तेसा

 स्वीकार  कर  लें  तो  इसका  अर्थ  यह  है  कि  ऐसे  लोगों  की  प्रतिशतता  जो  इन  30  या  40  बर्षों  में  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊपर  उठाए  गए  हैं  केवल  दस  से  पन्द्रह  तक  यदि  ऐसा  है  तो  इन  39%  लोगों

 को  दरिद्रता  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  में  कितने  बर्ष  लग  जाएंगे  ?  मुझे  लगता  है  कि  हम  इसका
 मान  भी  नहीं  लगा  सकते  ।  अतः  कलयाडा  के  पारम्परिक  रवंये  से  उल्टा  असर  हुआ  है  और  गरीब  जनता

 की  शक्तिहीनता  चिरस्थाई  ओर  दृढ़  हुई  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  हमें  किसी  तरीके  का  विचार  करना  क्योंकि  नागरिक  धनवान  और
 ग्रामीण  गरीब  लोगों  के  बीच  अन्तर  बढ़  रहा  एक  ग्रामीण  व्यक्ति  प्रतिदिन  केवल
 10  रु०  क्रमा  सकता  और  इन  दस  रुपए  में  से  वह  अपने  खाने-पीने  और  रहने  पर  5  या  6  रुपए
 ख्ं  कर  सकता  इसकी  तुलना  उद्योगपति  अथवा  नागरिक  धनवान  से  कीजिए  ।  वह  एक  ऐसा
 व्यगित  है  जो  प्रतिदिन  2  हजार  रुपए  पांच-तारा  होटल  में  रहने  के  लिए  खर्च  कर  सकता  जिसका

 अर्थ  यह  है  कि  इन  दोनों  के  बीच  50  तथा  400  गुना  अन्तर  है  |  अतः  इस  अन्तर  को  मिटाना  है  ।

 किन्तु  सरकार  द्वारा  जो  प्रयास  किया  जा  रहा  है  उससे  यह  अन्तर  बढ़ता  जाता  वास्तव  में  इससे
 अन्तर  कम  नहीं  हुआ  बल्कि  बढ़ा

 जहां  तक  उपभोक्ता  आंकड़ों  का  सम्बन्ध  है  मैं  माननीय  सदन  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर
 दिलाना  चाहूंगा  जो  उपभोग  के  प्रकार  से  स्पष्ट  शहरी  धनवान  व्यक्ति  प्रतिदिन  427.7  ग्राम
 खाद्यान  और  दालें  खाता  है  जबकि  ग्रामीण  गरोब  व्यक्ति  प्रति  दिन  168.7  ग्राम  लेता  नागरिक
 धनी  व्यक्षित  प्रति  दिन  34.3  ग्राम  खाद्य  तेत  तथा  चिकनाई  लेता  है  और  ग्रामीण  गरीब  लोग  2
 प्राम  लेता  शहरी  धनवान  लोग  प्रति  विन  5।  ग्राम  चोनी  और  गुड़  खाते  हैं  जबकि  ग्रामीण  गरीब

 लोग  केवल  1.7  ग्राम  लेते  इस  प्रकार  जीवन  के  प्रत्येक  पहल्‌  में  ग्रामीण  व्यक्ति  को  कस  मिलता
 और  अब  यह  दिखाने  के  लिए  कि  ग्रामीण  व्यक्ति  समृद्ध  हुआ  सरकार  ने  जादूगरी  के  इन
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 आंकड़ों  का  सहारा  लिया  अब  मैं  यहां  यह  कहना  कि  गरोबों  के  लिए  वास्तव में  कुछ  नहीं
 किया  जाता  है  केवल  उन्हें  प्रगति  क ेलाभ  का  लालच  दिया  जाता  सरकार  भी  उस  पर  अत्याधार
 करती  है  ।  उसको  धोखा  दिया  जाता  है  ओर  आंकड़ों  की  जादूगरी  से  सरकार  केवल  विकास  का  एक
 भ्रम॑  स्थापित  करती  है  ।

 मैं  आपका  ध्यान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  की  ओर  दिलाना  चाहता  यहां
 सरकार  इस  बात  का  दावा  करती  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  निष्ति  में  उन्होंने  198  5-
 86  में  केवल  230  करोड़  रुपए  रखे  अब  उन्होंने  इस  राशि  को  442  करोड़  रुपए  तक  बढ़ाया
 है  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  उन्होंने  इसमें  93  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  और  सरकार  इसका  लाभ  उठा
 रही  शायद  यह  ठीक  ही  है  ।  भव  आप  कृपया  यह  आंकड़े  देखिए  ।  आप  जनता  के  सामने  आंकड़े
 क्‍यों  नहीं  रखते  वर्ष  1983-84  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  536  करोड़
 रुपए  दिए  1984-85  में  यह  600  करोड़  रुपए  थी  ।  जब  1985-86  की  बात  आती  है  तो  इसे
 230  करोड़  रुपए  तक  घटाया  गया  अर्थात  65  प्रतिशत  घटाया  गया  आप  इन  तथ्यों  को  क्‍यों

 छुपाते  आप  सफाई  से  लोगों  के  सामने  आकर  यह  क्‍यों  नहीं  कहते  कि  यह  हमारा  भाग्य  है  ?

 संसद  अधिवेशन  से  थोड़ा  पहले--सरकार  ने  2000  करोड़  रुपए  के  कर  उन्होंने
 फहा  कि  यह  कर  प्रशासित  मूल्यों  के  लिए  लगाए  गए  हैं  क्योंकि  यह  ग्रामीण  गरीब  जनता  की  अर्थ
 व्यवस्था  ओर  भाग्य  सुधारना  चाहती  दो  हजार  करोड़  रुपए  का  क्‍या  हुआ  ?  आने  उनके  लिए
 इसमें  से  कितनी  राशि  आबंटित  की  ३  ?  आप  वह  राशि  आबंटित  फरने  को  स्थिति  में  भी  नहीं  हैं  जो
 1983-84  में  आबंटित  हुई  ओर  जो  राशि  1983-84  और  1985-86  के  बजट  जिसके

 विषय  में  बिचार  किया  आबंटित  की  गई  उसमें  30  से  40  प्रतिशत  को  वृद्धि  अपने  लगभग  2
 से  3  हजार  करोड़  रुपए  के  कर  लगाए  ओर  आबंटन  में  1984-85  में  600  करोड़  से  440  करोड़
 तक  कटोती  हुई  सरकार  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  वह  ग्रामीण  गरीब  जनता  को  हालतਂ

 आप  उन्हें  भ्रामक  आंकड़े  देते  हैं  मौर  उन्हें  सताना  चाहते  आप  वास्तविक  तथ्य  दीजिए  और

 कहिए  कि  हम  बस  इतना  कर  सकते  हैं  ।  कृपया  हमें  घोल्वा  मत  उन  गरीब  लोगों  को  घोक्ा
 मत  दोजिए  ।  वह  तो  अत्यन्त  परिश्रमी  लोग  उन्हें  इन  तथ्यों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  मालूम  आप

 आंकड़ों  की  इस  जादूगरीं  को  क्‍यों  करते  आप  स्पष्ट  तथ्य  सामने  क्‍यों  नहीं  रखते  हैं  ओर  यह  क्‍यों

 नहीं  कहते  हैं  कि आप  क्‍या  कर  सकते  हैं  ओर  क्या  नहीं  ।

 जब  भी  मैं  देखता  हूं  तो  मुझे  यह  लगता  है  कि  दो  प्रकार  के  लोग  या  नागरिक  एक  प्रकार
 के  नागरिकों  की  संख्या  24  प्रतिशत  है  ओर  वे  शहरों  में  रहते  दूसरे  प्रकार  के  नागरिक  .76
 प्रतिशत  हैं  ओर  वे  ग्रामों  में  निवास  करते  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  केवल  इन  24  प्रतिशत

 सागरिकों  के  लिए  है  और  76  प्रतिशत  नागरिकों  के  लिए  नहीं  ।  पूरे  प्रशासन  को  24  प्रतिशत

 तागरिकों  को  भलाई  के  लिए  सक्रिय  बनाता  जाता  ये  24  प्रतिशत  नागरिक  कोन  हैं  ?  एक  भोर

 ऐसे  लोग  भी  हैं  जिनकी  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाता  है  और  दूसरी  ओर  ऐसे  भी  हैं  जिनकी  ओर

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  वर्ग  ऐसा  है  जिन्हें  विशेषाधिकार  प्राप्त  जो  स्पष्ट  संघटित

 भोर  घनी  वर्ग  के  औद्योगिक  अधिकारी  तथा  राजनीतिक

 जनता  के  दूसरे  वर्ग  में  ऐसे  लोग  हैं  जो  अल्प-सुविधा  प्राप्त  कुछ  कह  नहीं  पाते  भसभटित  ओर

 सुविधा-दहीन  इसमें  प्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोग  भाते  हैं  ।  आप  ऐसे  लोगों  के  लिए  भो  क्‍यों  कुछ
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 नहीं  करना  चाहते  हैं  ?  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  1982-83  ओर  1984  के

 लिए  80  लाख  टन  खाद्याननों  का  आयात  किया  गया  क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  हमारो  खरीद

 497.3  लाख  टन  थी  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  केवल  444  लाख  टन  वितरित  किया

 गया  ?  खरीद  में  ही  50  लाख  टन  खाद्यान्न  अधिक  था  और  फिर  भी  आपने  तोन  साल  में  हो  80

 लाख  टन  खाद्यान्न  का  आयात  किया  यही  कारण  है  कि  इस  अवधि  के  दोराम  आपने  कृषि  उत्पादन

 के  मल्यों  को  नियन्त्रित  कर  किसानों  को  क्षति  पहुंचाई  आप  जब  कभी  इन  वस्तुओं  का  आयात

 करते  हैं  तो  आप  कहते  हैं  कि यह  आयात  सुनिश्चित  के  लिए  निर्घन  व्यक्तियों  को  कम  दरों  पर  भोजन

 उपलब्ध  देश  के  हित  में  किया  गया  और  आप  स्वदेशी  आन्दोलन  को  भूल  जाते  हैं  ।  परन्तु  जब

 फार्म  सिंचाई  व्यवस्था  जैसे  सोरपम्प  का  जिक्र  होता  है  तो  आप  इस  आधार  पर  कि  इन

 वस्तुओं  के  प्रचुर  आयात  से  स्वदेशी  उद्योग  बन्द  हो  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देते  हैं  ।

 वनस्पति  तेलों  के  भारी  आयात  के  परिणामस्वरूप  वनस्पति  तेलों  का  मूल्य  सूचकांक  359.5
 से  गिर  कर  281.5  हो  गया  इस  प्रकार  उत्पादन  बढ़ाने  की  दिशा  में  यह  एक  सकारात्मक  कदम

 मैंने  वाधिक  रिपोर्ट  ध्यानपूर्वक  पढ़ी  एक  जगह  कुछ  सच्चाई  नजर  आई  वाधिक  रिपोर्ट  के

 आठवें  पृष्ठ  पर  यह  कहा  गया  है  कि  अपर्याप्त  वित्तीय  सहायता  के  कारण  सूक्ष्म  जल  संभर  प्रौद्योगिकी

 द्वारा  शुष्क  कृषि  भूमि  का  विकास  अधिक  नहीं  हो  यह  वित्तीप  सहायता  कितनी  है  ?  यह  बहुत
 कम  यह  कुल  बजट  का  4%  80%  तिलहनों  की  खेती  शुष्क  भूमि  पर  की  जाती  फिर
 भो  आप  शुष्क  भूमि  पर  खेती  करने  में  कोई  रुचि  नहीं  दिखाते  ।

 जहां  तक  छोटे  ओर  सीमान्‍्त  किसानों  का  सम्बन्ध  वाधिक  रिपोर्ट  की  पृष्ठ  संख्या  नो  पर

 यह  कहा  गया  है  कि  भूमिहर  वर्ग  का  दो-तिहाई  भाग  छोटे  ओर  सीमांत  किसान  हैं  और  वे  उपजाऊ
 क्षेत्र  क ेकेवल  एक  चोथाई  भाग  पर  खेतो  करते  हैं  ।

 इसका  कारण  यह  है  कि  कृषि  का  बहुत  बड़ा  भाग  कुछ  किसानों  के  पास  आप  उच्चतम

 भूमि  सीमा  निर्धारण  का  सुझाव  दे  रहे  आप  शहरी  सम्पत्ति  के  विषय  में  भी  वही  मानदण्ड  क्‍यों
 नहीं  अपनाते  ?  आप  शहरी  सम्पत्ति  को  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  क्‍यों  नहों  करते  ?

 झो  राजमंगल  पांडे  :  राष्ट्र  कृषि  बेज्ञानिकों  के  प्रति  कृतज्ञ  है  जो  हरित  क्रान्ति

 लाए  हैं  जिसने  हमें  केवल  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिरभंर  ही  नहीं  बनाया  है  अपितु  हम  इनका
 इतना  भधिक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  कि  हमें  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  को  आवश्यकता  यदि  हमारे
 आायोजकों  ने  पहली  योजना  से  हो  कृषि  को  प्राथमिकता  दी  होती  तो  स्थिति  और  भी  अध्छो  होती  ।

 परन्तु  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  तक  कृषि  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  हमारी  कृषि  प्रोद्योगिकी
 ओर  जानकारी  के  कारण  छठी  और  सातवों  योजना  के  आरम्भ  में  हमारी  योजना  के

 बेहतर  परिणाम  सामने  आए  परन्तु  मैं  हमारे  मस्त्री  महोदय  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  खाद
 तेलों  ओर  घोनी  के  क्षेत्र  में  हमारी  पहुंच  इतनी  बिवेकपूर्ण  नहीं  रही  है  क्‍योंकि  ये  ही  दो  वस्तुएं  हैं
 जिनके  आयात  के  लिए  हमें  1000  करोड़  रुपए  को  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  यह  एक  बहुत
 बड़ी  रकम  है  जो  हमारी  अधंध्यवस्था  को  प्रभावित  कर  रही

 1,50  भ०  १०

 जेगुल  बशर  पोठासोन
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 हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  हमें  आगे  ऋण  देने  का  अनिच्छुक
 है  |  यहां  तक  कि  जो  ऋण  हम  पहले  हो  ले  चुके  हैं  उनकी  ब्याज  दर  इतनी  अधिक  है  कि  मैं  मैं  नहीं
 समझता  कि  विकासशील  देश  उसे  चुका  पाने  में  सक्षम

 कई  वर्षों  से  यह  बात  विवादास्पद  है  कि  उद्योग  को  प्राथमिक्रता  दी  जाए  या  कृषि  को  ।  कुछ
 दस  ऐसे  हैं  जो  भारी  उद्योगों  को  मान्यता  देने  में  बहुत  हिचकिचाहट  महसूस  कर  रहे  थे  परन्तु  बाद
 में  उन्होंने  महसस  किया  कि  भारी  उद्योग  द्वारा  जो  आधुनिक  तकनीकों  के  प्रयोग  पर  बल  देता

 हम  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  कर  सकते  जेसा  कि  हम  पंजाब  और  हरियाणा  में  इसके  परिणामों
 से  देख  चुके  हैं  ।  यदि  हमारे  उद्योग  हमारी  राष्ट्रोय  मांग  को  पूरा  नहीं  करते  ओर  हमें  उर्वरक  एवं

 ट्रेक्टर  जेसी  बस्तुओं  के  लिए  प्रोत्साहित  नहीं  जिनके  लिए  भारी  उद्योगो  को  आवश्यकता

 तो  हमारी  कृषि  अर्थंव्यवस्था  इतनी  अच्छी  नहीं  हो  सकती  जिसको  हम  कल्पना  कर  सकते  यह
 अच्छी  बात  है  कि  हम  एक  के  बाद  दूसरी  फसल  ले  रहे  हैं  और  उसने  हमारी  अधथंव्यवस्था  को  बढ़ावा
 दिया  है  परन्तु  समस्या  यह  है  कि  हमारी  38  वर्ष  की  आध्िक  स्वतन्त्रता  के  बाद  भी  हमारा  सुनिश्चित
 सिंचाई  क्षेत्र  मुश्किल  से  38  प्रतिशत  हमारे  बनों  का  क्षेत्रफल  लगभग  35-36%  है  और  हमारी
 26%  भूमि  असिचित  हम  वैज्ञानिक  तरोकों  से  भूमिगत  जल  को  ऊपर  उठा  सकते  थे  ताकि

 हमारी  शुष्क  कषि  भूमि  पर  खेती  की  जा  सकतो  या  उसे  अच्छो  कषि  योग्य  भूमि  में  परिवतित  किया
 जा  सकता  ।

 हमारे  पशुधन  जो  हमारी  कृषि  अर्थव्यवस्था  का  आधार  इतना  सुधार  नहीं  हुआ
 जितना  कि  उसमें  होना  चाहिए  था  ।  यहां  तक  कि  मत्स्य  पालन  ओर  मत्स्य  क्षेत्र  में  भी  इतना  विकास

 नहीं  हुआ  है  जितना  कि  उनका  विकास  अन्य  देशों  में  हुआ  है  ।  अतः  मैं  हमारे  मन्त्री  महोदय  को  और
 विभाग  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मत्स्य  पालन  ओर  मत्स्य  क्षेत्र  को ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 इनके  गन्ने  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कई  योजनाएं  हमारे  देश  में  गन्ने  की

 बार  इतनो  बढ़िया  होती  है  कि  कभी-कभी  हम  भरी  पूरी  फसल  लेते  हम  इतने  अधिक  गन्‍ने  का

 उत्पादन  करते  हैं  कि  हमारे  कारखाने  जुलाई-अगस्त  के  बाद  भी  चलते  रहते  हैं  परन्तु  अगले  वर्ष  हम
 पाते  हैं  कि  चोनी  मिलों  के लिए  दो  या  तीन  महोने  का  गन्ना  भी  नहीं  होता  ।  इससे  ज्ञात  होता  है
 किया  तो  हमारो  योजना  में  कोई  कमी  है  या  कहीं  कोई  बाधा  है  जिसे  दूर  किया  जाना

 अब  मैं  अन्तर्राष्ट्रीय  विषणन  पर  आता  हूं  ।  हमारी  जंसा  कि  हम  अब  देखते

 इतनी  अच्छी  नहों  है  हमें  कृषि  ओर  कृषि  मांगों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  यानि  अन्तर्राष्ट्रीय  मण्डी
 पाने  के  लिए  हमें  अपनी  वस्तुओं  की  उत्पादन  कीमत  कम  करनी  होगी  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया

 तो  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मण्डी  उपलब्ध  नहीं  हो  सारो  परेशानी  यह  है  कि  इस  विभाग  में  भो

 यहापि  हम  इसको  प्रशंसा  करते  आए  वे  बस्तुएं  जो  कषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाई  जा

 रही  हैं  उनके  ऊपर  उत्पादन  की  अन्य  लागत  की  अपेक्षा  अधिक  ख्षत्र  किया  जा  रहा  इसलिए
 काश्तका  र  या  किसान  को  उतना  लाभ  नहीं  मिल  पाता  जितना  उसे  मिलना  चाहिए  अब  जबकि

 यह  नहीं  मिल  पा  रहा  है  हमारे  ग्रामीणों  की  दशा  उतनी  अज्छी  नहीं  है  जितनी  होनी  भाहिए  और
 योजनाओं  का  लाभ  उसे  उस  सीमा  तक  नहीं  मिला  है  जिस  हृद  तक  उसे  मिलना  यह  सच  है
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 कि  हम  बहुत  अधिक  खुशहाल  हो  गए  हमारी  प्रति  व्यक्षित  आय  में  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  ग्रामीण

 कृषक  समुदाय  जो  कठिन  परिश्रम  करता  आया  है  और  जो  हर  प्रकार  के  दु:ख  सहता  आया  तक
 लाभ  नहीं  पहुंच  पाया  सम्बन्धित  मन्त्रालय  द्वारा  इसकी  ओर  ध्यान  दिया  जाने  चाहिए  ।

 बहुत-सी  वस्तुओं  में  सुधार  किया  जाना  है  परन्तु  इसके  साथ  ही  जो  विभाग  कार  कर  रहा  है
 वह  ऐसी  हरित  क्रान्ति  लाया  है  कि  हमें  उस  पर  गये  है  और  इसके  लिए  हम  मन्त्रालय  को  बधाई

 देते  हैं  ।

 2.00  म०  प०

 श्री  राजकुमार  रप  :  मैं  आपका  आभारो  हुं  कि  आपने  मुझे  कृषि  भर

 ग्राम  विकास  विभाग  को  मांगों  पर  बोलने  का  अवस्तर  दिया  आजादो  के  बाद  कृषि  विकास  ओर
 खाद्यान्न  उत्पादन  पर  हमारा  ध्यान  कम  गया  और  हमने  उन्नीसवों  शताब्दी  को  तरफ  ब्विटेन
 की  भांति  देश  को  ओद्योगीकरण  की  तरफ  ले  जाने  का  इरादा  किया  लेकिन  अनुभव  ने  यह
 बताया  था  कि  यह  देश  क्रुषि  प्रधान  है  मौर  कृषि  पर  ही  आधारित  इसलिए  जब  हम  कृषि  में
 आत्मनिभंर  नहीं  तो  हमारे  नेताओं  ने  बहुत  समझ-बूक्ष  और  समझदारी  के  साथ  कृषि  विकास
 पर  ध्यान  दिया  जिसके  परिणामस्वरूप  आज  हम  कृषि के  क्षेत्र  में  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्म-निर्भर

 लेकिन  मान्यवर  बहुत  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जिन  किसानों  गरीब  लोगों  गांव  में

 रहने  वालों  ने  अन्न  के  मामले  में  देश  को  आत्मनिरभर  बनाया  और  हरितक्रांति  इस  देश  में  उनके
 साथ  आज  भी  न्याय  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।

 किसान  अनाज  पंदा  करता  उसको  सारी  चीजें  महंगे  दामों  पर  खरीदनी  पड़ती
 उसको  खेती  में  काम  आने  वाले  सीड  एवं  अन्य  चीज़ें  बहुत  महंगे  दामों  पर  खरीदनी

 पड़ती  हैं  जबकि  उसका  अन्न  सस्ते  दामों  में  बिकता  हमारे  बूटा  सिंह  जी  जैसे  योग्य  कृषि  मन्‍्त्री

 महोदय  के  होते  हुए  भी  हमारे  किसानों  को  उनकी  मेहनत  और  उनकी  लागत  का  पूरा  पंसा  नहीं
 मिलता  इस  तरफ  आप  जरा  ध्यान  अ्रभो  पिछले  महीने  एक  पूरक  प्रश्न  के

 जरिए  माननीय  वित्त  मन्त्री  जो  से  पूछा  गया  था  कि  आखिर  क्या  वजह  है  कि  जब  अनाज  किसान  सें

 बनिए  को  तरफ  जाता  तो  उसका  मूल्य  बहुत  कम  होता  है  ओर  जब  वही  अन्न  ब्यापारो  से  किसान

 की  तरफ  आता  तो  उसका  दाम  प्रपोरशनेटली  काफी  बढ़  जाता  है  जिसके  कारण  यह  बाते  हमें

 दुख  के  साथ  कहनी  पड़ती  है  कि  किसान  के  साथ  अन्याय  हो  रहा  इसलिंएं  मेरा  आपसे  अनुरोध
 है  कि  कृषि  मन्त्री  जी  ओर  वित्त  मन्त्री  जी  आपस  में  मिलकर  विचार  करें  मोर  कोई  ऐसी  एक  नीधिं

 बनाएं  जिससे  अनाज  जब  किसान  से  व्यापारी  की  तरफ  तो  उसका  दाम  कम  न  मिले  ।  इस  बात
 के  लिए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  गांव  गांव  के  आसपाप्त  ओर  जिला  स्तर  पर  गल्‍ले  के  रखरखाव
 को  उचित  व्यत्रस्था  हो  ।

 हमने  कृषि  मंडियों  को  बहुत  प्रोत्साहन  दिया  लेकिन  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि

 इन  कृषि  मंडियों  के  जरिए  जितना  फायदा  किसान  को  मिलना  चाहिए  उतना  फायदा  नहीं  मिला  है

 । खासकर मैं अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं कि इन कवि मंडियों से किसास को बहुत कम फायदा मिला कृषि मंडियां मात्र टक्स ले लेतो लेकिन उनसे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा पा
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 मैंने  सुन  रखा  है  कि  पांच  सो  करोड़  की  एक  योजना  एग्रोकल्चर  की

 जिश्ज़  बैंक  की  यहां  पर  हमारे  बहुत  सारे  आफिसर  कृषि  और  ग्राम  विकास  से  सम्बन्धित
 उपस्थित  हैं  और  स्वयं  मन्त्री  महोदय  भी  उपस्थित  मकवाना  जी  भी  मोजूः  मैं  आप  सब  लोगों
 के  सामने  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  खाद्यान्न  के  मामले  में  नम्बर  एक  जहां  उद्योग
 पंध्वों  की  कमी  है  और  द्ासतौर  पर  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  भाग  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूਂ  जहां
 जनसंछया  का  दबाव  इतना  अधिक  है  कि  दुनिया  में  उसका  कोई  मैच  नहीं  वहां  अशिक्षा  वहां
 के,लोग  खेती  पर  और  मज़दूरी  पर  निभंर  करते  इसलिए  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि

 —  कल

 .  एग्रीकल्चर  मार्केटिंग  की  जो  योजना  विश्व  बंक  को  उस  स्कीम  को  आप  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  लागू
 करने  के  जहूर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  इसकी  बहुत  आवश्यकता  मान्यवर  अगर  आपने

 इस  वरफ  ध्यान  नहीं  तो  पूर्वी  उत्त  र  प्रदेश  का  कल्याण  नहीं  होगा  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  अपना
 हक  नहीं  ले  पा  रहा  वहां  पर  विकास  को  किरण  नहीं  पहुंची  इसलिए  यह  विश्व  बेंक  की

 योजना  आप  उतर  प्रदेश  में  और  खास  कर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  अवश्य  ही  लागू

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसान  को  उबं  रकों  और  बीजों  पर
 सिडडी  देने  की  योजना  केन्द्र  सरकार  की  लेकिन  मान्यवर  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  सबसे

 बड़ा  प्रदेश  उत्तर  कृषि  प्रधान  जिसने  हरित-क्रान्ति  लाकर  के  अन्य  प्रान्तों  की

 इस  देश  को  खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  उसी  उत्तर  प्रदेश  के  कृषि  विभाग  और

 शासन  ने  जो  रुपया  उर्वरकों  और  बीजों  की  सबसिडो  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  मांगा  लाख

 तकाजा  करने  के  बाद  भी  उसको  अभी  तक  नहीं  दिया  गया  इस  सम्बन्ध  मैं  कषि
 मन्‍्त्री  जी  से  भी  मिल  चुका  लेकिन  उसको  नहीं  दिया  जा  रहा  बल्कि  थोड़ा-थोड़ा  करके  दिया
 जा  रहा  जो  ऊंट  के  मुह  में  जीरा  की  कहावत  चरिता्थ  करता  इस  प्रकार  से  एक  बूंद-बूंद  कर

 के  उत्तर  प्रदेश  को  जिलाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  कृषि  मन्त्री  जो  से  निवेदन  कहूंगा  कि  हस  बारे  में  वे  ध्यान

 मकवाना  जी  तो  अभी  उधर  का  दोरा  करके  आए  इस  सम्बन्ध  में  उनका  बहुत  बड़ा

 इंटरव्यू  भी  समाचार-पत्रों  में  पढ़ने  को  मिला  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मकवाना  दिल्ली  के  बाहर  जो  जिले  वहीं  जाते  हैं  ।

 भरी  राजकसार  राय  ;  मैं  उनसे  आग्रह  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  जितना  धन  मांगा
 उस  धन  को  देने  को  वे  क॒पा  सान्यवर  यह  पेसा  किसान  को  गरीब  लोगों  के  पास

 जाना  पिछड़े  हुए  लोगों  के  पास  जाना  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  तुरन्त  पंसे  को

 भेजने  को  कपा

 क॒षि  विज्ञान  केन्द्र  और  मुर्गीपालन  केन्द्रों  के  लिए  राष्ट्रनायक  पं०  जवाहर  लाल

 नेहरू  ने  कल्पना  की  थी  ओर  बड़ी-बडी  बेंगलोौर  और  चंडीगढ़  जहां-जहां  योजनाएं  बनों

 वे  सफलतापूर्वक  चल  रही  हैं  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  जहां  इतनो  आबादी  वहां  आप  दाद्यानन  को  तो

 पैदा  कराते  हैं  तथा  हमको  पूरी  सुविधा  और  सहायता  नही  देते  हैं  बिन्‍्तु  फिर  भी  हम  अन्म  उपजाते

 लेकिन  फंजाबाद  के  में  एक  भी  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  नहीं  ह ैओर  न  हो  कोई  मुर्मी-पालन  के

 कोई  शोधकेन्द्र  न  दोनों  के  लिए  ठहां  पर  कोई  शोधके-द्र  नहीं  इसलिए  मेरा

 आपके  माध्यम
 से

 अनुरोध  है  कि  वहां  पर  हम  को  खोलने  को  तरफ  प्रयास  इसके  लिए
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 मैंने  पालियामेंद्री  पार्टी  की  स्टेडिंग  कमेटी  जो  एग्रीकल्चर  और  रूरल  डिवेलपमेंट  की

 उसमें  भी  मैंने  कहा  तो  मुझे  भूमि  की  कठिनाई  बताई  गई  थी  ।  मान्यवर  इसके  लिए  मैंने  50-55

 एकड  भूमि  की  वरदाह  तहसील  मोहम्मदा  में  व्यवस्था  की  ।  वहां  की  पंचायत  से  इस  बारे  में  प्रस्ताव

 पास  करा  कर  दिया  ।  हससे  न  केवल  उस  क्षेत्र  को  लाभ  पहुंचेगा  बल्कि

 प०  देवरिया  और  बस्ती  आदि  क्षेत्रों  को  भी  लाभ  होगा  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  मुर्गी-गालन  के  लिए  शोध  केन्द्र  और  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोला  इस  सारी

 थ्रोजों  के  बारे  में  जो  वहां  पंदा  होती  इन  केन्द्रों  क ेखुलने  से  वहां  क ेलोग  जान  सकेंगे  और  उनको
 लाभ  भी  होगा  ।  मान्यवर  इस  बारे  में  मनन्‍्त्री  महोदय  ने  एक  बार  धोषणा  भी  कीथी  कि  हम  हर
 जिले  में  एक  कृषि-विज्ञान  केन्द्र  लेकिन  मान्यवर  वह  घोषणा  पूरी  नहीं  हुई  और  अब  जब
 पालियामेंट  में  मांग  आती  है  और  यहां  पर  इस  बारे  में  प्रश्न  पूछा  जाता  तो  मन्त्री  महोदय  कहते
 हैं  कि यह  तो  रुपये  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।  यह  तो  वही  बात  हुई  कि  किप्ती  को  कहना  कि

 थाली  लाओ  हम  तुम्हें  खाना  देंगे  ओर  जब  वह  थाली  लेकर  तो  यह  कहना  कि  जब  खाना  बन
 तब  दूंगा  ।  यह  बात  ठीक  नहीं  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  माननीय  वित्त

 मन्त्री  जी  से  पेसा  लेकर  किसी  तरह  से  इस  बात  का  उपाय  करिए  जिससे  कृषि  विज्ञान-केन्द्र  ओर

 मुर्गी  पालन  दोनों  ही  खोले  जा  सकें  ।

 अभी  मथुरा  He  '''  ***

 सभापति  महोदय  :  आप  समाप्त  एक  मिनट  में  समाप्त  करिए  ।

 भरी  राजकुमार  राय  :  सभापति  बस  दो  मिनट  में  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  नहीं  एक  मिनट  में  समाप्त  करिए  ।

 श्री  राजकुमार  अच्छा  सभापति  एक  मिनट  में  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।  अभी  मथुरा
 में  जो  पॉल्ट्री  ब्रीडिंग  सेंटर  उसको  उठाकर  हरियाणा  में  ले  जाये  जाने  का  विचार  चल रहा
 मैं  अभी  मथुरा  गया  वहां  के  लोगों  में  इस  बात  से  बहुत  आक्रोष  जब  मैंने  इस
 बारे  में  कषि  मन्त्री  महोदय  से  पूछा  तोवे  कहते  हैं  कि  हम  देख  रहे  मान्यवर  वहां  पर  पाल्ट्री
 ब्रीडिंग  फाम  का  काम  बहुत  अच्छा  चल  रहा  इसलिए  वहां  से  उठाकर  ले  जाया  जाना  ठीक

 नहीं  वहां  के  लोगों  ने  भो  बड़ा  जद्दोजह्‌द  किया  उनकी  मांग  अपनी  जगह  पर  सहीं  इसलिए
 मैं  चाहुंगा  कि  उसे  वहां  से  न  हटाया  उसे  बरकरार  रखा

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  गस्‍्ना  मिलें  जरूर  खोली  जा  रहो

 सभापति  महोदय  :  बस  अब  आप  खत्म  श्री  पी०  सी०  सेठी  ।

 भी  राजकुमार  सभापति  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  सिर्फ  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  गन्ने  के  संवर्धत  ओर  नई  टेक्‍्नीक  अदत्यार  करते  के  लिए  केवल  कस्या  में  ही

 केन्द्र  कोई  दूसरा  केन्द्र  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  खोला

 मैं  एन०  आर०  ई०  पी०  के  बारे  में  कहना  चाहुता  था  कि  इसका  लाभ  गरीब  किसान  और

 मजदूरों  को  ठोक  से  नहों  मिल  रहा  है
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 सभापति  महोदय  :  बस  राय  साहब  बेठ  फिर  बाद  में  कभी  बोल  लीजिए  ।

 और  राजकुमार  राय  :  अच्छा  आपका  आदेश  इसलिए  बैठ  रहा  धन्यवाद  ।

 थ्री  रामाभय  प्रसाद  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 हिन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बिहार  के  गया  जिले  में  भूमि  परी"ण  तथा  उवंरक  गुणवत्ता
 नियन्त्रक  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (6)

 कृषि  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 के  गया  जिले  में  चावल  की  मिनीकट  एवं  सामुदायिक  नसंरी  खोलने  की

 आवश्यकता  ।]  (7)

 कृषि  शीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 को  महामारी  से  बचाने  की  आवश्यकता  ।]  (8)

 कृषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।/

 बीज  निगम  द्वारा  मिलावटी  बीज  दिए  जाने  के  कारण  उत्पादन  में  गिरावट  को
 रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (9)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 फार्म  निमम  में  कुप्रबन्ध  के कारण  भारो  हानि  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (10)

 कृषि  शीष॑क  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 में  मिलावट  के  कारण  देश  में  फसलों  को  होने  वाले  नुकसान  को  रोकने  की

 आवश्यकता  ।  ]  (11)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 सरकार  द्वांरा  बिद्वार  के  पटना  जिले  के  मसोदी  अनुमण्डल  में  छोटे और  सीमाम्त
 किसानों  ओर  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  योजनाएं  तंयार  करने  को  आवश्यकता  ।]  (12)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 सरकार  द्वारा  बिहार  के  गया  जिले  में  लाखों  एकड़  जमीन  को  कृषि  योग्य  बनाने  की

 आवश्यकता  ।]  (13)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  1”

 में  मिलाबट  को  रोकने  की  आवश्यकता  ।]  (14)

 20)
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 तन  ततततत

 कृषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 के  संरक्षण  तथा  कृषि  कीटनाशिकों  के  नमूने  एकत्र  करने  के  लिए  प्रवर्तन  कक्ष  स्थापित

 करने  के  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  की  आवश्यकता  |  ]  (15)

 कषि  शीषष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 बिंजर  भूमि  को  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  कृषि  योग्य  बनाने  की  प्रक्रिया  तेज  करने  की

 आवश्यकता  ।]  (16)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 के  क्षेत्र  में  देश  के  संशाधनों  का विकास  करने  की  आवश्यकता  ।]  (17)

 मीन  उद्योग  शीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 में  पटना  जिले  के  मसौढ़ी  तथा  नया  जिला  के  खिजर  सराय  प्रखंड  की  मीन  उद्योग

 विकास  परियोजना  में  सम्मिलित  करने  की  (60)

 मीन  उद्योग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  1”

 में  गया  जिला  में  अरबल  प्रखंड  को  मछलो  पालन  विकास  योजना  में  सम्मिलित
 करने  को  ]  (61)

 पशुपालन  तथा  डेयरी  विकास  शोीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 जाए  ।”

 के  गया  जिला  को  आपरेशन  फ्लडਂ  योजना  में  सम्मिलित  करने  की  आवश्यकता  ।]
 (64)

 पशुपालन  तथा  डेयरी  विक्रास  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 जाए  ।”

 के  पटना  जिला  के  अन्तगंत  मसोढी  में  डेरी  विकास  निगम  की  स्थापना  के  लिए
 वीकूतिं  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  ।]  (65)

 पशुपालन  तथा  डेयरी  विकास  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 जाए  ।

 के  पटना  जिला  के  मसोढी  अनुमंडल  में  पशु  प्रजनन  और  प  शु  चारा  उत्पादन  के  लिए
 केन्द्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (66)

 पशुपालन  तथा  डेयरी  विकास  शीष॑ंक  के  अन्तगंत  मांग  में  105  रुपए  कम  किए
 जाए  ।”

 के  पटना  जिला  के  मसोौढ़ी  तथा  गया  जिला  के  जहानाबाद  में  चारा  उत्पादन  स्थापित
 करने  को  आवश्यकता  ।]  (67)
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 पशुपालन  तथा  डेयरी  विकास  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग में  100  रुपए  कम  किए
 जाए  1!

 के  क्षेत्र  में  देश  के  साधनों  को विकसित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (68)

 पशुपालन  तथा  डेयरी  विकास  शीषषक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 जाए  ।”

 क्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 मूंगफली  तथा  गन्ने  की  प्रति  हैबट  रयर  औसत  उपज  बढ़ाने  की  आवश्यकता  ।]

 (57)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 के  उत्पादन  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  |]  (58)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।/

 की  सूखा-रोधी  किस्म  तैयार  करने  की  आवश्यकता  ।]  (59)

 कृषि  शोक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 को  एक  उद्योग  घोषित  करने  को  आवश्यकता  (74)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।/”

 और  कृषि-उत्पाद  के  विकास  के  लिए  तरीके  निकालने  को  आवश्यकता  ।]  (79)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।/”

 के  विपणन  में  सुधार  लाने  की  आवश्यकता  |]  (80)

 «कि  कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 भूमि  में  कृषि  कार्यों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  योजनासैर  करने  की

 श्यकता  ।]  (81)

 कृषि  शीरष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 उत्पाद  के  निर्यात  के  लिए  एक  पृथक  योजना  तंयार  करने  की  आवश्यकता  ।]  (82)

 कि  कृषि  शीर्षक  के  अम्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।

 दिश  में  भूमिहोन  कषि  श्रमिकों  का  सर्वेक्षण  कराने  की  आवश्यकता  ।]  (83)

 कूषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 का  समर्थन  मूल्य  220  रुपए  प्रति  क्विटल  देने  को  आवश्यकता  ।]  (84)
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 का  समर्थन  मूल्य  350  रुपए  प्रति  टन  निर्धारित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (85)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 को  वर्षा  पर  निभरता  को  कम  करने  के  लिए  मार्गोपांय  ढूंढ़ने  की  आवश्यकता  ।]
 (86)

 कृषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।/

 समय  से  सूखे  की  परिस्थितियों  का  सामना  कर  रहे  आंध्र  प्रदेश  के  लोगों  को  सहायता
 देने  की  आवश्यकता  ।]  (87)

 कृषि  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 बीज  निगम  द्वारा  किसानों  को  सड़े  हुए  बीज  दिए  जाने  के  कारण  उन्हें  हुई  हानि
 की  भरपाई  करने  की  आवश्यकता  ।]  (88)

 कृषि  शीष॑ंक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 वाले  क्षेत्रों  में  ज्वार  बाजरा  और  मूंगफली  की  उपज  में  सुधार  करने  को
 श्यकता  |]  (89)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 की  कमी  ओर  बिजली  के  गुल  हो  जाने  के  कारण  किसामों  को  हुई  हानि  की  भरपाई
 दिए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (90)

 कृषि  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 के  वसूली  मूल्य  बढ़ाने  की आवश्यकता  ।]  (91)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।
 ”

 फार्म-उत्पादों  क ेलिए  अधिक  समर्थन  मूल्य  देने  को आवश्यकता  ।]  (92)

 कषि  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 नष्ट  होने  वाली  कृषि  वस्तुओं  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  निगम  की  स्थापना  करने  की
 आवश्यकता  ।  ]  (93)

 सहकारिता  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 को  दिए  गए  सभो  ऋणों  पर  ब्याज  को  दर  को  4  प्रतिशत  तक  घटाने  की
 एपकता  ।]  (94)

 खट्फारिता  शी्षेक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”
 श

 ऋण  ढांचे  का  विस्तार  कर  के  कूषि  का  विकास  करने  की  आवश्यकता  ।]  (95)
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 सहकारिता  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 प्रदेश  के  सभी  जिलों  में  सिंगल  विड़ों  सिस्टम  की  स्वीकृति  देने  को  आवश्यकता  ।]

 (96)

 सहकारिता  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 ब्याज  की  कम  दर  पर  फार्म  ऋण  की  सीमा  बढ़ाने  की  आवश्यकता  ।]  (97)

 सहकारिता  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  को  कमी  की  जाए  ।”

 को  साहूकारों  के  चंगुल  से  बचाने  के  लिए  सभी  ग्रामीण  श्य णों  को  माफ  करने  की
 घोषणा  करने  को  आवश्यकता  ।]  (98)

 सहकारिता  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाए  ।”

 बितिहार  समुदायों  को  सांस्थानिक  ऋण  हेतु  उदारतापूर्वंक  घनराशि  देने  की  आवश्यकता  ।]

 (99)

 कृषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 उप-उत्पादों  और  अपशिष्टों  का  परिष्करण  करने  की  आवश्यकता  ।]  (100)  00)

 कृषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जाएं  ।”

 प्रदेश  में  कृषि  में  उच्च  अध्ययन  के  लिए  नया  केन्द्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 कृषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 कृषि  उत्पादों  क ेलिए  विनियमित  मण्डियां  स्थापित  करने  की  ॥]  (102)

 कृषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं
 हर

 में  हरित  क्रान्ति  में  आए  गतिरोध  को  दूर  करने  के  लिए  उपाय  करने  की  आवश्यकता  ।]
 (103)

 रूषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं
 ye  रा  (104)

 दिश  में  बड़े  पैमाने  पर  मिट्टी  परीक्षण  करने  को  आवश्यकता  ।]  (
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 कृषि  अनुसन्धान  ओर  शिक्षा  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।!

 को  क,षि  की  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  जानकारी  देने  की  आवश्यकता  ।]
 (

 कृषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 प्रदेश  में  और  अधिक  क,षि  विश्वविद्यालय  खोलने  की  आवश्यकता  ।'  (106)

 कृषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।!

 भूमि  में  खेती  में  सुधार  करने  के  लिए  उन्नत  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  की
 आवश्यकता  ।]  (107)

 क्रषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 बोज  विकसित  करने  की  आवश्यकता  जो  3  से  5  सप्ताहों  तक  के  सूखा  सहन  कर

 सके  ।]  (108)
 ॥॒

 कृषि  अनुसन्धान  ओर  शिक्षा  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जाएं  ।”

 क  षकों  के  लाभ  के  लिए  कथि  प्रोद्योगिको  तैयार  करने  की  आवश्यकता  ।]
 (109)

 क,षि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।/

 आदानों  की  मांग  ओर  पूर्ति  के  अन्तराल  को  दूर  करने  के  लिए  मार्गेपाय  ढूंढने  की

 आवश्यकता  ।  ]  (110)

 कृषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  शोक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 वैज्ञानिकों  के  असन्तोषजनक  कार्यकरण  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  |]  (111)

 ग्रामीण  विकास  बिभाग  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  1!

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  की  जरेमासिक  समीक्षा  करने  को  आवश्यकता  ।]  (112)
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 ग्रामीण  विकास  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जाएं  ।”

 ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  ऐसे  व्यक्ति  नियुक्त  करने  को
 आवश्यकता  जो  सहानुभूतिशील  समर्पित  हों  तथा  जिन्हें  गांवों

 की  हालत  का  अनुभव
 हो  ।]  (113)

 ग्रामीण  विकास  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ”

 ओऔद्योगिकीकरण  के  लिए  योजना  बनाने  की  आवश्यकता  ।]  (|

 ग्रामीण  विकास  विभाग  शोर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 क्षेत्रों  में  सफाई  सुविधाओं  की  ध्यवस्था  करने  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  क ेलिए  अतिरिक्त

 धनराशि  देने  की  आवश्यकता  |]  (115)

 प्रामीण  विकास  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।”

 किन्द्र  में  अनन्य  रूप  से  सूखे  और  बाढ़  से  निपटने  के  लिए  एक  मन्‍्त्रालय  स्थापित  करने  की
 आबश्यकता  |]  (116)

 ग्रामीण  विकास  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।”

 प्रदेश  में  रायल  सीमा  में  अकाल  के  स्थायी  उन्मूलन  को  योजना  बनाने  की

 आवश्यकता  ।]  (117)

 ग्रामीण  विकास  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।”

 में  सुरक्षित  पेय  जल  को  पूर्ति  के  लिए  आर््र  प्रदेश  को अधिक  धनराशि  आबंटित  करने

 की  आवश्यकता  |]  (118)

 प्रामीण  विकास  विभाग  शीष॑क  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।”

 प्रदेश  में  न्यूनतम  आवश्यकता  का  येक्रम  के  लिए  अधिक  धनराशि  आवंटित  करने  की

 आवश्यकता  |]  (119)

 ग्रामीण  विकास  विभाग  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जाएं  ।”

 प्रान्प्र  प्रदेश  को  अकाल  के  लिए  धनराशि  आबंटित  करने  में  निष्पक्षता  बरतने  की
 आवश्यकता  ।]  (120)
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 ग्रामीण  विकास  विभाग  शीर्षक  के  अत्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।”

 प्रदेश  अकाल  के  गम्भोर  परिणामों  का  पता  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  टीम  भेजने  की
 आवश्यकता  ।]  (121)

 हे

 ग्रामीण  विकास  विभाग  शीर्षक  के  अन्तग्रंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जाएं  ।”

 प्रदेश  में  डी०  आर०  डी०  डी०  पी०  ए०  एन०  आर०  ई०  पी०  तथा
 आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  योजनाओं  के  लिए  अधिक  घनराशि  आबंटित  करने  की
 आवश्यकता  ।]  (122)

 ग्रामोण  विकास  विभाग  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जाएं  ।/

 ग्रामीण  लोगों  में  गरीबी  कम  करने  के  विभिन्‍न  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रमों  की  प्रगति  का

 मूल्यांकन  करने  की  आवश्यकता  ।]  (123)

 उर्वरक  विभाग  शीष॑क  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 को  सस्ती  दरों  पर  उवंरक  सप्लाई  करने  की  आवश्यकता  ।  ]  (124)

 उर्वरक  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 रकों
 की  बढ़ी  हुई  मांग  पूरी  करने  के  लिए  उवंरकों  का  उत्पादन  बढ़ाने की  आवश्यकता  ।]

 (125)

 उर्वरक  विभाग  शीष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।/

 रकों  में  आत्मनिरभरता  प्राप्त  करने  के  लिए  मार्गोपाय  ढूंढ़ने  की  आवश्यकता  ।]  (126)

 उंबेरक  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  उवरकों  के  मूल्यों  पर  प्रभाव  की  जांच  करने  को

 आवश्यकता  |]  (127)

 उर्वरक  विभाग  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  1”

 में  उबंरकों  के  उपयोग  में  कमी  की  प्रवृति  को  पलटने  की  आवश्यकता  ।]  (128)

 उवरक  विभाग  शीषंक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  आएं  ।”

 को  मिट्टी  परीक्षण  के  बाद  प्रयुक्त  किए  जाने  बाले  उर्वरकों  की  किस्म  के  बारे में
 शिक्षित  करने  को  आवश्यकता  ।]  (129)
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 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 को  ल्लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  के  लिए  क,षि  आदानों  के  समयंन  मूल्यों  को  संशोधित
 करने  की  आवश्यकता  |]  (130)

 क॒षि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 को  उनकी  उपज  के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  देने  की  आवश्यकता  |]  (131)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 को  अपनी  उपज  को  लाभ्रप्रद  मूल्यों  पर  बेचने  में  सहायता  करने  के  लिए  क,षि
 मण्डियों  को  विनियमित  करने  की  आवश्यकता  |)  (132)

 कृषि  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 उपज  को  एक  राज्य  से  दूसरे  में  लाने-ले  जाने  पर  लगे  प्रतिबन्धों  को  हटाने  की
 आवश्यकता  ।  ]  (133)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 इलाकों  तथा  सूखा-बहुल  क्षेत्रों  में  क,वि  बालिकी  का  विकास  करने  की  आवश्यकता  ।]
 (134)

 कृषि  शोष॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 उपज के  क्षेत्रों  में  क,थि  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।]

 (135)

 कृषि  शी्॑क  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 कृषि  उत्पादों  की  प्रति  हैक्टेयर  उपज  में  बृद्धि  करने  की  आवश्यकता  |]  )

 ...._  कृषि  शीषषंक  के  अस्तगंत  मांग  में  जिलों  रुपये  कम  किए

 टः  प्रदेश  में  रायलसीमा  के  सभी  जिलों  को  गहन  कृषि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 लाने  की  आवश्यकता  |  ]  (137)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 उपज  की  वृद्धि  दर  में  आई  गिरावट  पर  विचार  करने  की  (138)

 कृषि  शीषंक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाएं

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  ।]  (139)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांस-में  100  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 उत्पादन  में  विशेषकर  पूर्वी  राज्यों  में  हुई  कमी  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  ।]

 (140)
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 कृषि  शीषंक  के  अतन्गंत  मांग  में  रुपये  कम  किए  जाएं  ।”

 उत्पादन  का  आयात  बन्द  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (141)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 प्रदेश  में  क,षि  मजदूरों  को  पेंशन  देने  के  लिए  केन्द्र  को  ओर  से  सहायता  दिए  जाने

 की  आवश्यकता  ।]  (142)

 कषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 प्रदेश  में  भूमिहोन  क,षि  मजदूरों  के  लिए  कल्याण  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु
 केन्द्र  द्वारा  सहायता  दिए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (143)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।

 भूमि  में  खेती  करने  के  तरीकों  में  सुधार  के  लिए  किसानों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  आधुनिक
 उपकरण  दिए  जाने  को  आवश्यक  ता  ।]  (144)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 को  पर्याप्त  मात्रा  में  मूंगफली  के
 बीज  उपलब्ध  कराने  को  आवश्यकता  ।]  (145)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 आदानों  तथा  कृषि  उत्पादन  का  तुलनात्मक  अध्ययन  करने  की  आवश्यकता  ।]  (146)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 भूमि  में  लेती  के  विकास  हेतु  धनराशि  आबंटित  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]
 (147)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”  ्‌

 मजदूरों  की  न्यूनतम  मजदूरी  30  रुपये  प्रतिदिन  नियत  करने  के  लिए  कानून  बनाए
 जाने  की  आवश्यकता  |]  (148)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 देश  में  क,षि  उपज  के  मूल्यों  में  समानता  लाने  के  लिए  कोई  प्रक्रिया  विकसित  करने
 की  आवश्यकता  |]  (149)

 कृषि  शीषक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 रानो  ओर  चोलम  जेसे  मोटे  ओ  गरीबों  का  मुख्य  भोजन
 के  उत्पादन  में  बृद्धि  करमे  को  आवश्यकता  ।]  (150)
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 कृषि  शीर्षक  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।/

 सारे  देश  में  कषि  मजदूरों  को  पेंशन  देने  की  योजना  बनाने  की  आवश्यकता  ॥]  (151)

 कृषि  शीर्षक  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए  जाए  ।”

 में  कषि  विस्तार  कार्यक्रम  की  धीमी  प्रगति  की  जांच  करने  को

 (152)

 भ्री  प्रकाश  चस्र  सेठी  :  मैं  कृषि  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थ
 करता  हूं  ।

 खाद्य  पदार्थों  ओर  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  ओर  निर्यात  के  माध्यम  से  कृषि  समग्र  आधिक
 विकास  में  जो  योगदान  करती  है  उसके  कारण  भारतीय  अयंग्यवस्था  में  उसका  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।

 यह  हमारी  अधिकांश  जनसंख्या  की  आजीविका  का  स्त्रोत  है  और  यह  गर-कृषि  वस्तुओं  तथा  सेवाओं
 का  विस्तुत  बाजार  प्रदान  करती  दस  देश  में  कृषि  के  इतने  महत्व  के  कारण  अनुवर्ती
 योजनाओं  में  कृषि  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  इसके  परिणामस्वरूप  क्षि  के  क्षेत्र
 में  भहुंमुलओो  सुधार  हुमा  है  ओर  वास्तव  में  कुछ  वस्तुओं  जैसे  मेस्ता  तथा  कपास  का

 उत्पादन  मांग  से  अधिक  हो  गया  ऐसा  सिंचाई  वाले  क्षेत्र  में  त्वरित  गति  से  बुद्धि  अधिक

 फसल  देने  वाले  बीजों  ओर  उर्वरकों  के  प्रयोग  से  सम्भव  हुआ  है  ।  बुनियादी  सुविधाओं  के

 इन  उपलब्धियों  को  प्राप्ति  में  नई  प्रौद्योगिको  के  लाभप्रद  मूल्यों  पर  खाद्याननों  को  खरीद

 का  योगदान  हस  विकास  के  परिणामस्वरूप  न  केवल  खाद्यान्नों  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  की  गई

 है  बल्कि  आधुनिकीकरण  के  जरिए  कुषि  के  अधिक  विकास  की  संभावनाएं  भी  प्रबल  हो  गई  हैं  और

 यहां  तक  जो  हम  अब  भी  कर  रहे  उसके  विकास  की  भी  संभावनायें  बढ़  गई

 देश  में  खाद्याननों  के  उत्पादन  में  जो  हर  बर्ष  भारी  उतार-चढ़ाव  होता  रहता  है  उसमें

 कमी  आने  का  अभी  तक  कोई  प्रमाण  नहीं  है  क्योंकि  बड़ी  मात्रा  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  अभी  भी

 अनिश्चित  वर्षा  पर  निर्भर  करता  है  ओर  यहां  तक  कि  तथाकथित  नियन्त्रित  सिंचाई  जो  कुओं  से  की

 जाती  उसके  साथ-साथ  छोटी  सिंचाई  का  भी  अधिकतर  भाग  मानसून  पर  निर्भर  करता  कृषि
 उत्पादन  में  निरन्तर  उतार-चढ़ाव  से  मालूम  होता  है  कि  कृषि  में  अच्छी  फसल  प्राप्त  कर  लेने  पर

 तथा  स्टाक  जमा  हो  जाने  पर  भी  आत्मसंतोष  कर  लेने  तथा  विकास  सम्बन्धी  प्रयत्नों  में  सुस्ती  बरतने

 की  कोई  गु  जाइश  नहीं  है  ।  इससे  यह  आवश्यकता  भी  महसूस  होती  है  कि  कम  सिंबित  भूमि  वाले

 क्षेत्रों  में अधिक  भूमि  पर  सुनिश्चित  विचाई  सुविधाओं  का  विस्तार  कर  तथा  जहां  सिंचाई  सम्भव

 नहीं  है  अथवा  अधिक  खर्चोली  है  वहां  सूद्ी  खेती  का विकास  कर  हर  स्थास  पर  कृषि  उत्पादन  बढ़ाया

 जाना  चाहिए  ।  भारत  जैसे  बड़े  देश  जहां  कृषि  को  प्रभावित  करने  वाली  जलवायु  सम्बन्धी

 स्थितियों  में  अलग-अलग  स्थानों  पर  महत्वपूर्ण  परिवतंन  होते  रहते  खाद्यान्न  उत्पादन  को  हर

 स्थान  पर  बढ़ाकर  कुल  उत्पादन  के  वाषिक  उतार-चढ़ाव  में  कमी  लाना  सम्भव  है  तथा  इससे  हर  वर्ष

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  एक  स्थान  से  खाद्याम्त  दूसरे  स्थान  पर  पहुंचाने  पर  जो  लागत  आती  है  बढ़  बट

 सकेयो  ।

 कषि  के  सम्बस्ध  में  एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  कृषि  विशेषकर  ख्ाक्षान्नों  के  उत्पादन

 में  अधिकांश  वढ्धि  कुछ  क्षेत्रों  तत  ही  सीमित  जहां  सतही  ग्रामीण  क्षड़  कें

 तथा  बाजार  आदि  जंसी  बुनियादी  सुविधायें  मौजूद  हैं  ओर  जहां  किसानों  की  क्षमता  इतनी  अधिक  है
 कि  वे  अधिक  धन  लगाने  का  जोश्षिम  उठा  सकते  हैं  ।
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 अनुमात  है  कि  देश  में  जितनी  भूमि  पर  अनाज  उगाया  जाता  है  उसकी  तुलना  में  ऐसी

 भमि
 4...  -

 सित  भमि  का  क्षेत्रफल  केवल  15%  है  जबकि  हरित  क्रान्ति  क ेबाद  अनाज  उत्पादन  में  जो  वृद्धि  हुई

 है  उसमें  से  56%,  ब॒द्धि  ऐसी  विकसित  भूमि  पर  ही  हुई  है  ।

 परन्तु  विभिन्न  क्षेत्रों  और  विभिन्‍न  वर्गों  के  किसानों  के  बीच  कृषि  के  संतुलित  विकास  से

 रोजगार  और  मजदूरी  तथा  कम  समृद्धि  क्षेत्रों  में  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  आय  में  वृद्धि  के

 माध्यम  से  ग्रामीण  लोगों  की  क्रय  शक्ति  बढ़  सकती  है  ।

 भारतीय  कृषि  क्षेत्र  में  असंतुलन  का  एक  अन्य  पहलू  एक  ओर  तो  खाद्यान्नों  तथा  अखाद्यान्नों

 के  बोच  ओर  दूसरी  ओर  स्वयं  खाद्यान्नों  के  बीच  फसलवार  उत्पादन  में  असमानता  के  सम्बन्ध  में

 अन्तर  है  ।  फसल  असंतुलन  कुछ  अंश  तक  क्षेत्रीय  असंतुलनों  से  आता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  पूर्वी
 क्षेत्र  जहां  उत्पादन  कम  और  जहां  उत्पादन  की  बहुत  सम्भावना  है  चावल  के  उत्पादन  में  प्रगति

 से  इस  अन्तर-फसल  असंतुलन  को  ठीक  किया  जा  सकता  इसी  तरह  से  दालों  और

 हनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाकर  शुष्क  भूमि  पर  खेती  की  प्रगति  से  इस  अंतर-फसल  असंतुलन  को  भी  ठीक

 किया  जा  सकता  चंकि  इन  क्षेत्रों  मे ंछोटे  और  सीमांत  किसानों  को  प्रधानता  उन्हें  इस  प्रकार

 के  विकास  से  अधिक  लाभ  दिया  जा  सकता  अन्तर-फसल  असंतुलनों  को  सही  करके  कृषि
 घनों  के  इष्टतम  उपयोग  के  लिए  अनाज  के  मूल्य  एक  उचित  सीमा  तक  निर्धारित  करना  भी
 आवश्यक  होना  ताकि  अन्तर-फसल  समानता  और  उत्पादन  की  खरीद  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 इसलिए  इससे  यह  समझा  जाता  है  कि  मंडियों  और  कम  विकसित

 क्षेत्रों  मे ंऋण  नई  प्रौद्योगिको  का  विशेष  रूप  से  शुष्क  भूमि  में  खेती  की

 अबनरोपण  ओर  समुचित  मूल्य  तथा  फसलों  के  लिए  वसूली  नीतियां  जेसे  बुनियादी  विकास  द्वारा  कषि
 विकास  ओर  आधुनिकीकरण  के  आधार  को  इसलिए  व्यापक  बनाना  आवश्यक  है  ताकि  कषि  उत्पादन
 का  विकास  तेजी  से  किया  वा्धिक  उत्पादन  में  उतार-चढ़ाव  की  स्थिति  में  कमी  को  जाए  और
 अन्तर-क्षेत्रीय  अन्तर-फसल  और  अन्तर-वर्म  असमानताओं  को  ठीक  किया  इस  तरह  की  विकास
 पद्धति  कृषि  सम्बन्धी  उद्योगों  के  फैलाव  के  माध्यम  से  ग्रामीण  विकास  को  आवश्यक  गति  प्रदान  कर
 सकती  है  ।  इस  प्रकार  से  कृषि  गरीबी  दूर  उत्पादकता  में  बद्धि  और  पर्यावरण
 परिरक्षण  के  राष्ट्रीय  उ्ं  श्यों  को  ओर  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  पूरा  कर  सकती  है  ।

 हु

 भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  इस  प्रकार  की  वस्तुओं  जेंसे  दालों  और  गन्ने  के
 उत्पादन  में  वृद्धि  पर

 जोर  देना  चाहता  हूं  जिसके  लिए  सप्लाई  से  अधिक  मांग  मांग  को  पूरा
 करने  ओर  विदेशी  मुद्रा  को  बचाने  के  लिए  इन  उत्पादों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  विशेष  योजनायें
 बनाई  जानी  चाहिए  ।

 अभी  उवेरक  मन्त्री  से  यह  जानकर  मुझे  खुशी  हुई  है  कि  उर्वरक  का  उत्पादन  बढ़  गया
 उब रक  की  भी  मांग  बढ़ी  ओर  हमें  खुशी  है  क्योंकि  बढ़िया  किस्म  के  उर्वरक  संयंत्र  लगा  एजा
 रहे  मन्त्री  महोदय  नामरूप  संयंत्र  की  स्थिति  सुधारने  के  बारे  में  संचयात्मक  हैं  परन्तु  मुझे  आशा
 है  कि  दूसरे  संयंत्र  समय  पर  शुरू  हो  जायेंगे  परन्तु  इसके  लिए  पाइप  लाइनों  को  समय  पर  प्रा  करना

 बहुत  आवश्यक  है  ओर  मुझे  आशा  है  कि  मंत्रालय  इस  पर  जोर  देगा  कि  जिन  पाइप  लाइनों  का  काम
 शुरू  किया  गया  है  उसे  समय  पर  पूरा  किया  ताकि  ये  उबंरक  जिनके  लिए  विशाल
 राशि  खर्च  की  गई  समय  पर  उत्पादन
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 *en हो  जायनल  अवेबदिन  :  सभापति  आर्थिक  योजना  के  35  वर्ष  बाद

 कार  दावा  करती  है  कि  उसने  कृषि  के  क्षेत्र  में अधिकतम  सफलता  प्राप्त  कर  ली  ऐसा  इसलिए

 है  क्योंकि  हमारे  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ओर  हमने  खाद्यान्न  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  लो

 हमारे  पास  खाद्यान्न  का  सुरक्षित  भण्डार  है  तथा  हम  आज  अन्य  देशों  को  भी  खाद्यान्न  का

 निर्यात  कर  रहे  हैं  ।

 परन्तु  दूसरी  ओर  हम  वास्तविक  स्थिति  क्या  देखते  हैं  ।  हम  देखते  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 ख्ेतिहर  मजदूरों  की  संख्या  तेजो  से  बढ़  रही  है  ओर  भधिकाधिक  किसान  लगातार  भूमिहीन  होते  जा

 रहे  उनके  आवश्यकताए  तथा  अन्य  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  हैं  और

 भूमि  तथा  अन्य  ग्रामीण  संपत्ति  कुछ  ही  हाथों  में  जमा  हो  गई  है  ।  भारत  मे  एक  परिवार

 जिसमें  पांच  व्यकित  प्रतिवर्ष  83  क्विटल  अनाज  की  आवश्यकता  होती  यदि  हमारे  पास

 चित  सिंचाई  सुविधायें  होतीं  ओर  यदि  हम  ठोक  समय  पर  अन्य  सामग्री  का  उपयोग  करते  तथा  सही
 मात्रा  का  उपयोग  करते  और  यदि  हम  एक  वर्ष  मे  दो  फसलों  का  उत्पादन  करते  तो  प्रति  परिवार  के

 लिए  83  क्विटल  की  आवश्यकता  का  उत्पादन  केवल  30  से  33  डेसीमल  तक  अपनी  भूमि  में  कर

 सकते  हमारे  सीमांत  किसानों  को  भूमि  का  ओसत  आकार  0.37  हेक्टेयर  अर्थात्‌  खाद्यान्न  में

 आत्मनिर्भरता  के  लिए  जितनी  भूमि  को  आवश्यकता  है  उससे  यह  23  गुनी  से  अधिक  इसका

 मतलब  यह  हुआ  कि  हमारे  देश  के  प्रत्येक  सीमांत  किसान  फ़ालतू  खाद्य/न्‍त  का  उत्पादक  बन  सकता

 है  यदि  उसे  अपेक्षित  सुविधायें  प्राप्त  परन्तु  इसके  बावजूद  हमारे  लाखों  छोटे  और  सीमांत

 ओर  खेतिहर  मजदूर  को  तरह  काम  करते  हैं  और  भुखमरी  तथा  अद्धंभुखमरी

 की  स्थिति  में  रहते  हैं  ।  क्यों  ?  इसके  लिए  कोन  जिम्मेदार  है  ?  कुछ  सीमा  तक  हमारे  कुल

 कषि  उत्पादन  में  वद्धि  हुई  परन्तु  उत्पादन  क्षमता  में  भारी  गिरावट  आई  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दस्तावेजों  ने  उसे  स्वीकार  किया  उप्तमें  यह  बताया  गया  है  कुछ  समय  में  कृषि

 उल्लादन  में  बद्धि  सहायक  सामग्री  में  वृद्धि  के  अनुरूप  नहीं  हुई  है  जिससे  सहायक  सामग्री  की  उत्पादन

 क्षमता  में  गिरावट  आई  है  ।  कुछ  विशेषज्ञों  को  राय  में  पिछले  दशक  में  उत्पादिता  23  प्रतिशत

 कम  हुई  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  अतिरिक्त  अनाज  की  उपज  करने  के  लिए  किसान  अपनी  भूमि

 में  जितनी  सहायक  सामग्री  का  प्रयोग  करता  है  बह  उसके  लिए  लाभप्रद  सिद्ध  नहीं  हो  रहो  है  अर्थात

 अनाज  उत्पादन  द्वारा  उसे  जो  कुछ  मिल  रहा  है  वह  सहायक  सामग्री  की  लागत  की  क्षतिपूर्ति  भो  नही

 करता  है  ।  प्रति  टन  या  प्रत्येक  क्विटल  अनाज  के  उत्पादन  के  लिए  उसे  अतिरिक्त  व्यय  करना  होता

 साथ-साथ  किसानों  की  फसल  की  कीमत  बढ़तो  नहीं  है  बल्कि  वह  घटती  इसके  कारण

 किसान  अपनी  भूमि  से  लाभ  नहीं  कमाता  बल्कि  उसे  हानि  पूरी  करने  को  समस्या  का  सामता  करना

 पड़ता  इस  प्रक्रिया  से  किसान  भूमिहीन  होते  जा  रहे

 भारत  के  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्य  कृषि  के  क्षेत्र  में  बुरो  तरह  से  पिछड़े  हुए  इस  क्षेत्र

 में  कषि  की  उत्पादकता  भी  बहुत  कम  सरकार  दावा  करती  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 इस  क्षेत्र  की  कृषि  उत्पादकता  बढ़ाई  इस  तरह  क्षेत्रीय  असंतुलन  ओर  असमानता  को  दूर

 किया  जाएगा  ओर  इस  संबंध  में  पूर्वी  क्षेत्र  में  धान  के  उत्पादन  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा हक

 रहा  है  ।

 बंगाल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपांतर  ।
 ज+
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 उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सिंचाई  आवश्यक  है  |  यदि  हम  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  पूर्वी  राज्यों  में  सिंचाई  के  लिए  आवंटन  पर  नजर  डालें  तो  यह  स्पष्ट  होगा  कि

 इन  राज्यों  में  उत्पादकता  में  कितनी  वृद्धि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पांच  वर्षों  में  सिंचाई

 सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  किया  गया  आवंटन  इस  प्रकार  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  400  करोड़
 असम  के  लिए  334  करोड़  उड़ीसा  के  लिए  696  अर्थात  इन  तीन  पूर्वी  राज्यों

 के  लिए  सिंचाई  के  प्रयोजन  के  बदले  कुल  आवंटन  1430  करोड़  रुपए  दूसरी  तरफ  केवल

 राष्ट्र  के  लिए  1890  करोड़  रुपए  का  आवंटन  किया  गया  गुजरात  के  लिए  1676  करोड़  रुपए
 इसलिए  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  पंचवर्षीय  योजना  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  कम  करने  की

 बजाय  यह  इसको  ओर  आगे  तथाकथित  हरित  क्रान्ति  के  लाभ  हमारे  देश के  पूर्दी  क्षेत्र  के
 राज्यों  में  नहीं  पहुंच  पाए  हैं  ।  इस  क्षेत्र  के  लोग  हरित  क्रान्ति  के  अच्छे  परिणामों  से  बंचित  इस
 क्षेत्र  में  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  देश  में  सबसे  कम  इसके  बावजूद  सिंचाई  परियोजना
 जिसका  राष्ट्रीय  महत्व  में  केन्द्र  का  योगदान  इस  परियोजना  पर  150  करोड़  रुपए  के  कुल  व्यय
 में  से  केवल  5  करोड़  रुपए  का  है  ।

 पूर्वी  राज्यों  में  कृषि  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  एम०  आर०  सेन  समिति  ने  कई
 सिफारिशें  को  थीं  ।  मैं  माननीय  मन्टो  से  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  आग्रह  करता

 हूं  ।  उसमें  विशेष  रूप  से  एक  यह  सिफारिश  थी  कि  यूर्वोी  क्षेत्र  की  ध्िचाई  के  लिए  केन्द्रीय

 बजट  में  एक  निश्चित  धनराशि  आवन्टित  की  जानी  यदि  यह  नहीं  किया  गया  तो  पूर्वी
 क्षेत्र  अपनी  कृषि  उत्पादकता  नहीं  बढ़ा  सकेगा  ।  इस  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  सदभावना  की

 घोषणा  से  केवल  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  देश  के  क्रिसानों  के  सामने  कृषि  उपज  को  मूल्य
 तीति  चुनोतो  के  रूप  में  आई

 पिछले  वर्ष  सरकार  ने  पटसन  का  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किया  परन्तु  किसानों  का  यह

 अनुभव  है  कि  पटसन  को  बिक्री  से  जो  राशि  प्राप्त  हुई  वह  उसकी  उत्पादन  लागत  से  भी  बहुत  कम

 अधिकांश  निर्धन  किसानों  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  न्यूनतम  मूल्य  भो  नहीं  मिले  थे

 क्योंकि  भारतोय  पटसन  निगम  सही  समय  पर  बाजार  नहीं  पहुंचा  सका  ।  इसके  परिणामस्वरूप  उन्हें
 अपना  पटसन  एजेन्टों  ओर  स्टाकिस्टों  को  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  स्रे  भी  कम  मूल्य  पर

 मजबूरी  में  बेचना  पड़ा  सरकार  कहती  है  कि  यह  उचित  मूल्य  इसी  तरह  की  स्थिति  अन्य

 कृषि  उत्पादों  पर  भी  लागू  होती

 पिछली  8  जनवरी  बे  पटना  में  पूर्वी  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  की  एक  बेठक  हुई  थी  ।  वहां
 माननीय  कृषि  मन्‍्त्री  भी  उपस्थित  उस  सम्मेलन  में  बिहार  के  मुख्य  मन्त्री  ने  भी  टिप्पणी  की  कि

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  गई  गेहूं  और  धान  की  कीमत  अयथाथ्थंवादी  यह  समाचार  कई
 समाचारपत्रों  में  छपा  था  ।  यदि  सरकार  किसानों  की  रक्षा  करना  चाहती  यदि  सरकार  किसानों

 की  क्रय  शवित  में  बुद्धि  करना  चाहती  है  तो  उसे  अपनी  मूल्य  निर्धारण  नीति  में  परिवर्तत  करना

 होगा  ।  इसके  अलावा  क॒षि  मूल्य  और  लागत  आयोग  को  एक  संगठन  के  रूप  में  बदलना  होगा  जो

 किसानों  को  विश्वास  में  किसानों  को  हस  पर  विश्वास  होना  चाहिए  ।  हसे  प्राप्त  करने  के

 लिए  इस  आयोग  में  वास्तविक  कृषकों  का  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  ग्रामीण  विकास  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता  इस  समय  ग्रामीण  लोगों
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 4... शुरू

 में  गरीधी  और  बेरोजगारी  को  समाप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  योजनायें  तथा  परियोजनायें  शुरू  की
 जा  रही  हैं  ।  सरकारी  अनुमानों  के  हमारी  37  प्रतिशत  जनता  गरीबीं  की  रेखा  से  नीचे
 जीवन  व्यतीत  कर  रही  सरकार  को  आशा  है  कि  आने  वाले  दशक  में  अर्थात्‌  में हस  तक

 इनकी  सख्या  जनसंझिया  का  प्रतिशत  कम  करना  संभव  होगा  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  हस  समय

 कुल  जनसंख्या  के  राज्य  प्रतिशत  लोग  गरीबो  रेखा  से  नोचे  हैं  ।

 सरकारी  घोषणा  के  अनुसार  आगे  आने  वाले  कि  वर्षों  में  हमारी  स्थिति  इस
 मामले  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  अच्छी  होगी  !  इसमें॥  शक  नहीं  कि  सुनने  में  ये  बहुत  ही
 वर्धक  परन्तु  वास्तविक  स्थिति  क्‍या  है  !  जब  छठी  पंचवर्षीय  योजना  शुरू  हुई  थी  उस  समय  हमारी
 लगभग  48  प्रतिशत  जनता  गरीबी  रेखा  से  नीचे  थी  ।  आज  हम  दावा  करते  हैं  कि  यह  37  प्रतिशत

 है  !  इसका  अर्थ  छठी  पंचबर्षीय  योजना  के  दौरान  गरीबी  रेखा  से  णीचे  रहने  वाले  लोगों  की

 संख्या  आर०  प्रतिशत  कम  हो  गयी  है  ।  इस  प्रतिशत  का  अथे  है  लगभग  8  करोड़  लोग  |

 आई०  आर०  डी०  पी०  कार्यक्रम  में  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सभो  परिवार

 लाभान्वित  हुए  इनकी  संख्या  8  करोड़  ओर  28  लाख  होती  इससे  हम  निष्कर्ष  निकाल

 सकते  हैं  कि  छठी  योजना  में  आई०  आर०  डी०  पी०  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  लाभान्वित  सभो  भ्यक्तियों

 को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठा  दिया  गया  परन्तु  ग्रामीण  विकास  विभाग  के  Go Ho  के

 निष्पादन  बजट  से  पता  चलता  है  कि  आर०  बी०  आई०  के  एक  सर्वेक्षण  के  लाभान्वित

 परिवारों  में  से  केवल  प्रतिशत  ही  गरीबी  के  रेखा  से  ऊपर  भाए  एन०  ए०  बो०  आर०  डी०

 के  सर्वेक्षणानुसार  यह  47  प्रतिशत  है  ओर  पी०  ई०  ओ०  सर्वेक्षणानुसार  यह  49.4  प्रतिशत  कुछ
 समय  पहले  श्री  नीलकांत  रथ  ने  आंकड़े  देकर  बताया  है  कि  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठने  बालों  की

 संख्या  3  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  हो  सकती  ।  अब  अनुमानों  में  3  प्रतिशत  से  लेकर  49.4  प्रतिशत

 जितना  भारी  अन्तर  किस  आंकड़े  को  सही  माना  जाए  ?  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  ही  जानना

 चाहूंगा  ।  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  बालों  की  वास्तविक  सख्या  क्‍या  थी  तथा  उनमें  से  कितने  शोग

 वास्तव  में  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  सके  ?  क्‍या  उनके  पास  वास्तव  में  इसका  कोई  सहो  हिसाब
 आखिरकार  यह  गरीबी  रेखा  क्या  अब  तक  आई०  आर०  डो०  पी०  लाभभोणियों  का  मापदंड

 जिसके  अनुसार  वाधिक  पारिवारिक  आय  3500  रुपए  अब  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वाषिक

 पारियारिक  आय  सीमा  4800  रुपए  गरीबी  की  रेखा  को  6400  रुपए  पर  निर्धारित  किया

 गया  अब  जिन  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाते  का  दावा  किया  जाता  है  उसके  लिए  कोनसी

 गरीबी  रेखा  काम  में  ली  अयी  है  ?  यह  या  4800  रुपए  या  6000  रुपए  वाली  आय  पतीमा

 वतंमान  सामन्तवादी  शोषण  व्यवस्था  के  साथ  हमारी  ग्रामीण  जनता  की  गरीबी  और

 बेरोजगारी  को  दूर  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  अगर  आप  गरीबी  और  बेरोजगारी  को  समाप्त  करना

 बाहते  हैं  तो आपको  इस  नारे  को  किसान  को  लागू  करना  होगा  ।  हालांकि  इसी  से  सरकार

 ने  सिद्धांत  रूप  से  किसान  को  जमीन  देने  की  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  परन्तु  राजनैतिक  इच्छा

 की  कमी  के  कारण  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठा  पायी  इसी  कारण  भूमि

 सुधारों  के  क्षेत्र  मे ंभाज  तक  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  आज  की  तारीख  तक  हमारे  देश  में

 केवल  37.56  लाख  एकड़  भूमि  को  फालतू  जमीन  भोषित  किया  गया  जिसमें  से  विभिन्न  राज्य

 सरकारों  ने  केबल  58.37  लाख  एकड़  भूमि  पर  कब्जा  कर  लिया  और  फिर  इसमें  से

 केवल 45.09 लाख एकड़ का वितरण किया गया अगर भूमिहीन किसानों को कब्जा मिल जाता तो काफो कृषक अपना स्थायी सम्पत्ति आधार बना भूमि पर आधारित उत्पादन
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 अथवा  अन्य  सहायक  कार्यों  से  उनकी  क्रय  शक्ति  बढ़  सकती  हैं  ओर  वे  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठ

 सकते  दूसरे  भूमि  सुधार  विधेयक  जिसे  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  ने  1981  में

 प्राप्त  किया  काफी  समय  बाद  माननीय  राष्ट्रपति  की  स्वीकति  प्राप्त  हो  गयी  है  और  वह  अब

 कानून  बन  गया  एस  कानून  का  उद्देश्य  उन  बड़े  बड़े  जोतदारों  हृस्यादि  के  कब्जे  से

 फालत्‌  जमीन  को  जिन्होंने  गर-कानूनी  रूप  से  बेनामी  लेन-देन  इत्यादि  द्वारा  भूमि  को  हस्तांतरित
 कर  लाखों  गरीब  भूमिहीन  कृषि  हिस्सेदार  इत्यादि  में  वितरित  करना
 अगर  अन्य  राज्य  सरकारें  भी  इसका  अनुसरण  करके  ऐसा  ही  कानून  अपने  यहां  पारित  कर  दें  तो
 लाखों  एकड़  भूमि  को  बड़े  जमींदारों  आदि  से  प्राप्त  करके  उसे  भूमिहीनों  में  वितरित  किया  जा  सकता

 मैं  माननीय  मन्‍्त्री  से  दूसरे  राज्यों  को  भी  ऐसा  कानून  बनाने  के  लिए  प्रेरित  करने  का  निवेदन
 करता  हूं  ताकि  भूमिहीनों  को  जमीन  का  कब्जा  दिया  जा  सके  ५

 श्री  सत्येग््र  नारायण  सिह  :  सभापति  में  कृषि  मंत्रालय  को  मांगों  का
 समर्थन  करता  हूं  !  केन्द्रीय  सरकार  को  इसके  राजस्व  का  आधघा  हिस्सा  कृषि  से  प्राप्त  होता  है  और
 70  प्रतिशत  जनसंख्या  इस  पर  निर्भर  अतः  इस  विषय  पर  पूरा  ध्यान  दियां  जाना  चाहिए  |  हम
 कहते  रहते  हैं  कि  उत्पादन  में  काफो  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  हम  आत्मनिर्भर  हो  गए  परन्तु  जो  आंकड़े
 किए  गए  हैं  उनसे  पता  चलता  है  कि  हमारा  उत्पादन  दावे  के  साथ  मेल  नहीं  खाता  ।  चालू  वर्ष  का
 उत्पादन  भी  लगभग  1480  लाख  टन  होगा  जो  लगभग  लक्ष्य  से  60  लाख  टन  कन  होगा  ।
 मैंने  कहा  है  कि  चालू  वर्ष  का  उत्पादन  1480  लाब  टन  होगा  जो  निर्धारित  लक्ष्य  से  60  लाख  टन

 जनसंख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है ओर  इस  शताब्दी  तक  इसको  100  करोड़  तक  पहुंचने  की  आशा  है
 ओर  एक  अनुमान  के  अनुसार  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  2400  लाख  टन  यह  हमारे
 लिए  चिन्ता  का  विषय  है  कि  कया  आत्मनिर्भर  होने  के लिए  2400  लाख  टन  के  लक्ष्य  तक  पहुंचना
 हमारे  लिए  सम्भव  होगा  ।

 सातवीं  योजना  में  खाद्यान्न  उत्पादन  में  4  प्रतिशत  वाधिक  वद्धि  प्राप्त  की  जाएगी  ।
 छठी  योजना  के  दोरान  यह  स्थिति  नहीं  थी  ओर  जो  आंकड़े  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  हैं  वे  भी

 दर्शाते  हैं  कि  जो  भी  आंकड़े  बाद  में  जारी  किए  गए  हैं  वे  सरकार  के  दावों  को  धुठलाते  हैं  ।

 मुझे  यह  प्रसन्‍नता  है  कि  सरकार  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  को

 पूर्णतया  उपेक्षित  किया  गया  है  ओर  हरित  क्रांति  से  प्रभावित  नहीं  हुआ  हमें  केवल  बड़ी  सिंचाई
 परियोजनाओं  पर  ही  निभंर  नहीं  रहना  इसके  विपरीत  हमें  छोटो  सिंचाई  योजनाओं  पर

 ध्यान  देना  चाहिए  और  हमें  वार्षिक  वर्षा  के  पानी  को  टेंको  में  एकत्रित  करने  का  प्रयास

 करना  चाहिए  ताकि  सिंचाई  की  जा  सके  ।  पूर्वी  क्षेत्र  में अधिकतर  चावल  पंदा  किया  जाता  मैं

 सुझाव  दूंगा  कि  हमें  उन  क्षेत्रों  मे ंदालें  ओर  तिलहनों  की  प्रेदावार  के  लिए  भी  प्रयास  करना  चाहिए
 क्योंकि  हमारे  पास  इनकी  कमो

 अब  मैं  खाद  के  बारे  में  कुछ  कहना  खाद  को  खपत  बढ़कर  90  लाख  टन  तक  होने
 की  सम्भावना  है  और  फिर  भी  हमें  विदेशों  स ेखाद  का  आयात  करना  पड़ेगा  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि

 खाद  के  इस  प्रयोग  से  भूमि  को  गुणवत्ता  का  भी  क्षय  हो  रहा  अतः  हमें  आरगेनिक  खाद  और  गोबर

 खाद  का  भी  विकास  करता  मैं  जानता  हूं  कि सरकार  इस  तरफ  ध्यान  दे  रहो  है  और

 आर्गेनिक  ओर  गोबर  खाद  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  मेर  व्यक्तिगत  अनुभव  यह  है

 कि  जहां  सिचाई  की  सुविधा  नहीं  है  वहां  हम  इस  रसायनिक  खाद  का  प्रयोग  नहीं  क्र  सकते  ओर
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 जहां  वर्षा  नहीं  होती  बहां  इसका  प्रयोग  बहुत  ही  कठिन  अतः  हमें  आर्गेनिक  खाद  तथा  गोबर  थाद
 पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  जिसकी  प्रोद्योगिकी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  है  और  अगर  उसमें  कमी

 है  तो  उसका  विकास  करना  चाहिए  ।

 अब  मैं  भूमि  संरक्षण  के  प्रश्न  पर  आता  आंकड़ो  से  पता  चलता  है  कि  खेती  योग्य  क्षेत्र

 का  आधा  भाग  भूमि-कटाव  से  प्रभावित  जब  मैंने  सभा  में  इसके  बारे  में  प्रश्न  पूछा  था  तो  मुझे
 जवाब  दिया  गया  था  कि  सरकार  भूमि  संरक्षण  के  लिए  सामान्य  उपाय  करती  रही  है  ।  मैंने  सुझाव
 दिया  था  कि  भू-संरक्षण  के  लिए  सक्रिय  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  बयोंकि  खेती  योग्य  भूमि  के  आधे
 क्षेत्र  मे ंभूमि  कटाब  हो  रहा  मैं  इस  बात  पर  दोबारा  जोर  देना  चाहता  हूं  ।

 शुष्क  भूमि  पर  खेती  का  काम  शुरू  किया  जाना  आपको  मालूम  होगा  कि

 इस  सदन  में  एक  प्रश्न  उस  समय  पूछा  गया  था  जब  सदन  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  थी  कि  दिल्ली
 से  जोधपुर  जाकर  एक  व्यक्ति  ने  शुष्क  भूमि  पर  खेती  छुरू  को  ओर  अब  वह  सो  एकड़  भूमि  पर  हो
 खेती  करके  साल  में  लगभग  एके  लाख  रुपए  कमा  लेंतां  तो  इससे  पता  चलता  है  कि  शुष्क  भमि

 पर  खेती  का  भविष्य  अच्छा  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  सरकार  इस  तथ्य  से  अक्षणत  है  ओर  शुष्क  भूमि  पर
 खेती  के  लिए  इन  उपायों  को  सक्रियता  से  अपनाएगी  ।

 2.30  म०  प०

 महोदय  पोठासोीन  )

 अब  मैं  ग्रामीण  विकास  को  क्योंकि  हस  मन्त्रालय  का  पुनर्गठन  किया  गया  अब  यह
 कृषि  मन्त्रालय  नहीं  रह  गया  अब  यह  कृषि  और  सहकारिता  मन्त्रालय  है  और  इसके  अन्तर्गत

 ग्रामीण  बिकास  विभाग  काम  कर  रहा  है  |  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विभाग  प्रधानमन्त्री  भी

 इस  विषय  की  ओर  पूरा  ध्यान  दे  रहे  हैं  और  उन  स्थानों  का  दोरा  कर  रहे  हैं  जहां

 हरिजन  और  गरोब  रहते  ताकि  पता  चल  सके  कि  क्या  लाभ  उन  तक  पहुंच  रहा  उन्हें  बहुत  सी

 विकतियों  का  पता  चला  हाल ही
 में  मैंने  बेशाली  में  पी०

 ए०
 डी०  आई०  के  तस्‍्वावधान  में  आयो

 जित  एक  संगोष्ठी  में  भाग  लिया  था  जिसमें  एक  बैंक  प्रतिनिधि  और  प्राम  सेवक  भी  उपस्थित  थे  ।

 उन्होंने  अपने  अनुभव  बताए  जिससे  प्रतीत  होता  है  कि  उस  स्तर  पर  बहुत  भ्रष्टाचार  मैं  इस  बात

 को  जानता  हूं  कि  वित्त  मन्त्रालय  ने  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  अब  लाभभोगियों  को  पंस्ता  सीधे  नकदी

 के  रूप  में  दिया  जाएगा  अगर  वे  आदि  कुछ  खरीदेंगे  ।  पशु  किस  तरह  के  हों  इसके  चयन

 करने  की  उनकी  जिम्मेदारी  होगी  और  इसके  लिए  उन्हें  रसीद  पेश  करनी  होगी  ।  सामान्य  काम

 के  निजी  लाभभोगी  को  3000  रुपए  दिए  जाएंगे  और  उसे  इसके  लिए  उपयोग  किए  जाने  का

 प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  करना  मेरे  छूथाल  से  आज  ही  श्राबककलन  समिति  ने  सामाजिक  बेकिंग  के  संबंध

 में  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिसमें  कहां  गया  है  कि  बैंकिंग  क्षेत्र  ने  पर्याप्त  कार्य  नहीं  किया  है  और

 नए  भरती  होने  वाले  लोग  गांवों  में  जाने  के  लिए  तैयार  नहीं  इसके  लिए  एक  व्यापक  प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  शुरू  किया  जाना  होगा  ।

 जहां  तक  का  सम्बन्ध  है  सेन्ट्रल  बक  स्वयं  प्रशिक्षण  दे  रहा  लेकिन  केबल  30%,

 प्रशिक्षित  ब्यक्ति  ही  उद्योग  लगाने  के  लिए  आगे  आए  हैं  !  अन्य  नहीं  |  महमदाबाद  स्थित  आई०  आई०
 :

 एम०  भी  इस  कार्यक्रम  को  चला  रहा  है  ।  लेकिन  यह  कार्य  क्रम  कुछ  उपलब्धि  प्राप्त  करने  में  असफल
 ब
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 रहा  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि वह  स्थिति  का  अध्ययन  करके  पता  लगाए  कि  ट्राइसेम  के

 अन्तगेत  प्रशिक्षण  प्राप्त  युवा  अपना  उद्योग  शुरू  करने  और  अपनो  कुशलता  उपयोग  करने  के  लिए

 आगे  क्यों  नहीं  आ  रहे  इस  एक  बात  पर  मैं  जोर  देना  चाहता

 जहां  तक  लाभभोगियों  के  चयन  का  सम्बन्ध  परिचालित  रिपोर्ट  में  यह  उल्लेख  है  कि

 अब  लाभभोगियों  का  बयन  ग्राम  सभातों  में  किया  मालूम  नहों  ग्राम  सभाएं  वास्तव  में

 सक्रिय  है  या  नहीं  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  कहीं  भी  ग्राम  सभाएं  काम  नहीं  कर  रहीं  मेरा

 सिवेदन  है  कि  ग्राम  सभाओं  की  बेठकें  नहीं  होती  हैं  और  उनमें  लाभभोगियों  का  चयन  नहीं  किया

 जाता  1978  में  जब  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  था  तभी  गांववाले  एक

 स्थान  पर  एकत्रित  हुए  थे  और  लाभभोगियों  का  चयन  किया  गया  उन  सभी  लोगों  की  उपस्थिति

 में  सहो  व्यक्तियों  का चयन  किया  गया  था  ।  अगर  चुनी  गई  ग्राम  सभा  की  बंठक  होती  है  और

 भोगियों  का  चयन  बेंठक  में  किया  जाता  तो  गलत  किस्म  के  लोगों  और  जो  लोग  निर्धारित  श्रेणी  के

 अन्तर्गत  नहीं  आते  उनका  चयन  नहीं  होगा  ।  बहुत  से  क्षेत्रों  में  ग्राम  पंचायत  के  चुनाव  नहीं  हुए  मैं

 अपने  राज्य  बिहार  के  बारे  में  जानता  हूं  जहां  बहुत  सालों  से  ग्राम  पंचायत  के  चुनाव  नहीं  हुए  हैं  ।

 अब  आप  गांवों  में  सहकारिता  आन्दोलन  को  सक्रिय  करने  को  कोशिश  कर  रहे  इस  मामले  में

 मेरा  अनुभव  बहुत  दुःखदायी  है  ओर  मेरे  ख्याल  से  मन्‍्त्री  जी  को  यह  मालूम  कया  किया  जाना

 चाहिए  ?  इसे  उन  लोगों  के  चुंगल  से  बचाना  चाहिए  जो  सहकारिता  के  क्षेत्र  में  एकाधिकार  जमा

 रहे  जो  लोग  इस  आन्दोलन  में  रुचि  रखते  हैं  उन्हें  सहकारी  समितियां  गठित  उसके

 कामों  में  भाग  लेने  का  ओर  इन  समितियों  के  खिलाफ  कोई  आरोप  लगाए  बिना  उन्हें  सही  ढंग  से

 चलाने  का  अवसर  दिया  जाना

 मेरे  पास  एक  विचार  है  जिसे  मैं  मन्‍्त्री  जी  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।  उर्जा  मन्त्रालय

 पर  हाल  ही  में  हुई  चर्चा  के  दोरान  बताया  गया  था  कि  एक  ऊर्जाग्राम  की  स्थापना  को  भा  रही  है  भौर

 यह  प्राम  प्रामीण  ऊर्जा  के  मामले  में  पूरी  तरह  से  आत्मनिर्भर  माननीय  मन्‍्त्री  से  मेरा  सुझाव

 है  कि  वह  हर  ब्लाक  में  कुछ  गांवों  की  ओर  ध्यान  दें  ताकि  वे  पेयजल

 की  पूर्ति  आदि  के  मभौमले  में  आत्मनिभर  बन  सके  ।  अगर  आप  ऐसे  गांवों  की  स्थापना  कर

 सकें  जो  काफी  हृद  तक  आत्मनिर्भर  तो  उससे  प्रोत्साहन  मिलेगा  ओर  देश  में  व्याप्त  संदेह  ओर

 निराशा  का  बह  वाताबरण  समाप्त  हो  जाएगा  जिसके  कारण  झगड़े  हो  रहे  इससे  उन  लोगों  में

 थासा  और  प्रेरणा  उत्पन्न  इस  तरह  सरकार  आत्मनिर्भरता  ला  सकेगी  और  गांव  में  हर  व्यक्ति

 को  इससे  लाभ  होगा  ।  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  |  मैंने  पी०  ए०  डो०  आई०  की  वेशाली

 स्थित  शाखा  के  प्रतिनिधियों  से  भी  बात  की  मुझे  आशा  है  कि  वे  भी  इस  मामले  को  आगे

 इसके  लिए  आवश्यक  प्रोद्योगिको  और  प्रशासनिक  कुशलता  की  जरूरत  है  ओर  मुझे  विश्वास  है  कि

 सरकार  पैसे  के  अलावा  भपेक्षित  प्रौद्योगिकी  ओर  प्रशासनिक  कुशलता  भी  उपलब्ध

 क्षी  राम  बहादुर  सिह  :  उपाध्यक्ष  अपने  देश  में  यह  चर्चा  है  कि  हमारे  यहां
 अम्त  को  पैदावार  में  वृद्धि  हुई  है  |  मैं  भी  यह  मानता  हूं  ।  लेकिन  इस  वबढ्धि  से  देश  के  आम  लोगों

 जो  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोग  उनको  लाभ  नहीं  पहुंचा  उनकी  क्षमता  नहीं  है

 कि  ये  अन्म  खरीद  कर  अपना  पेट  भर  सकें  ।  इसलिए  अन्न  को  पंदाबार  में  बुद्धि  करने  के साथ-साथ
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 हमें  गांवों  में  जमीन  के  वर्तमान  रिश्ते  में  परिवर्तत  लाना  होगा  ।  तब  जाकर  गांबों  में  पंजी  का  सिर्माण
 उच्चोग  धंधे  लग  मांबों  क ेलोग  खुशहाल  हो  सकेंगे  ओर  जो  लोग  बहां  गरोओो  की  सोमा

 रेखा  के  नीचे  रहते  हैं  उनको  भरपेट  खाना  मिल  संकेमा  ।

 अपने  देश  में  143  हेक्टेयर  भूमि  में  खेती  होती  है  जिसको  टोप  सोयल  कहते  लेकिन  इसमें
 85  लाख  हेक्टेयर  भूमि  रोज  किसी  न  किसी  बजह  से  बर्बाद  हो  रही  जिसके  कारण  हमारे  देश

 में  30  लाख  से  50  लाख  टन  अन्न  का  नुकसान  होता  इस  अन्न  की  कौसत  45  करोड़  रुपए  से

 75  करोड़  रुपए  होती

 हमारे  देश  में  67  लाख  हेक्टेयर  भूमि  को  जंगल  विभाग  ने  जंगल  लगाने  के  माम  पर  अपने
 पास  किसी  न  किसी  कानून  के  तहत  रख  छोड़ा  लेकिन  हस  भूमि  में  से केवज  30  लाख  हेक्टेअर

 भूमि  में  ही  जंगल  लगे  हुए  हैं  जबकि  जमोन  जंगल  के  नाम  पर  परतो  पड़ी  हुई  फिर  40

 लाख  हेक्टेयर  जमीन  जो  उत्पादन  योग्य  बिल्कुल  बीराम  छोड़ी  हुई  फिर  16  लाख  हेक्टेअर
 जमीन  बागवानी  के  नाम  पर  और  13  लाख  हेक्टेअर  जमीन  चारागाह  के  नाम  पर  छोड़ी  हुई  है  ।

 हस  तरह  से  हम  266  लाख  हेक्टेअर  जमीन  पर  खेती  कर  सकते  बाग-बगीचा  लगा  सकते

 चजारागाह  के  लिए  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  लेकिन  हसमें  से  175  लाख  हेक्टेअर  जमीन  का

 रोज  छीजन  हो  रहा  पानी  के  दबाव  हवा  के  दवाव  बाढ़  की  वजह  से  जल  जमाब  या

 अंधाधुन्ध  रासायनिक  खाद  के  इस्तेमाल  से  जमीन  बरबाद  हो  रही  इसलिए  मैं  सरकार  से  चाहूंगा
 कि  जो  जमीन  को  बरबादी  हो  रही  उस  पर  अगर  रोक  लगा  देंतो  मैं  समझता  हूं  कि  भ्राज  थो

 वैदावार  हो  रही  उस्त  पैदावार  से  दुगनी-तिगुनी  बढ़ोतरी  हो  सकती  सभापति  जी  खेती  की

 पैदावार  बढ़ाने  के लिए  सबसे  पहली  शर्ते  सिचाई  की  होती  है  और  अभी  तक  आपने  30.50  लाख

 हेक्टर  सिंचाई  क्षमता  का  सृजन  किया  लेकिन  आज  तक  उसका  भी  पूरा  इस्तेमाल  नहीं  हो  पाया

 अभी  तक  हम  25.30  लाख  हैक्टर  भूमि  को  लिचित  कर  पाए  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  पूरो
 सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  कोजिए  |

 मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि आज  जो  दाम  के  नाम  पर  किसानों  की  लूट  हो  रही
 उस  पर  ध्यान  दीजिए  ।  किसानों  की  कोई  सुनने  वाला  नहीं  किसान  पेदा  करता  है  ओर  अताज

 जब  खेत  से  घर  लाता  है  तब  मजबूर  होकर  उसको  सस्ता  बेचना  पड़ता  उसके  पास  कोई  और

 साधन  नहों  जिससे  वह  अपनी  समस्या  का  समाधान  कर  सके  ।  मजबूरो  में  वह  अपना  अनाज

 सस्ता  बेचता  है  ओर  जब  खरीदने  जाता  है  तो  उसको  महंगा  मिलता  हिन्दुस्तान  ही  एक  ऐसा  देश

 है  जहां  का  किसान  इतना  अभागा  है  कि  सस्ता  बेचकर  महंगा  खरीदता  दूसरी  भोर  जिन  बस्तुओं
 का  उत्पादन  कल-का  रखानों  में  होता  उसको  कोमत  उत्पादन  करने  वाले  लोग  मनमानो  लेते

 भाप  खाद  तैयार  करते  जिसमें  52  से  56  पेसे  प्रति  किलो  यूरिया  पर  खर्चा  आता  आप  इस

 खाद  को  देश  के  कोने-कोने  में  पहुंचाते  कुछ  दिन  पहले  जो  आप  इसको  एक  रुपया  बारह-तेरह

 पैसे  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  बेचते  इस  पर  भी  आपने  200  «पए  प्रति  टन  बढ़ा  दिया  इसी

 तरह  से  नमक  एक  छोटी  सी  बोज  है  लेकिन  जिसको  देश  के  हर  आदमीਂ  को  आवश्यकता  होती  है  ।

 एक  किलो  नमक  तैसार  करने  में  ओर  उसको  देश  के  कोने-कोने  में  पहुंचाने  में  2  पैसे  प्रति  किलो

 खज  होते  लेकिन  आज  बाजार  में  नमक  80  पैसे  प्रति  किलो  मिलता  इसी  तरह  से  सीमेंट  की

 बात  सीमेंट  तैयार  करने  में  26  से  28  रुपए  खर्च  होते  लेकिन  बाआर  में  सीमेंट  67-68  दपए

 प्रति  बोरी  मिलता  आज  कारखानों  में  बनने  वाली  वस्तुओं  की  कोमतें  आसमान  छू  रही  हैं  और
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 किसान  के  खेत  में  पंदा  होने  वाली  चीज  कोड़ियों  के  मोल  बिक  रही  जब  तक  आप  दाम  नहीं
 बांघेंगे  तव  तक  किसान  की  रुचि  इस  तरफ  पैदा  नहीं  उसको  प्रेरणा  नहीं  मिलेगी  ओर  वह
 ईमानदारी  से  दूसरी  जगहों  की  बजाए  खेती  में  मेहनत  नहीं  खेती  की  पेदावार  में  बद्धि  करने

 के  लिए  जरूरी  है  कि  दाम  बांघे  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  आगाह  करना  चाहूंगा  कि  चाहे
 आप  सिंचाई  की  व्यवस्था  कर  जल-जमाब  की  समस्या  का  अंत  कर  बाढ़  पर  रोक  लगा

 जमीन  के  छीजन  की  समस्या  हल  कर  दाम  बांघ  तमाम  उपाय  कर  लेकिन  जब  तक  जमीन

 का  रिश्ता  नहीं  तब  तक  देश  में  कभी  शांति  नहीं  हो  देश  से  भूख  नहीं  मिट  सकती

 ओर  जब  तक  देश  से  भूख  नहीं  देश  में  शांति  नहीं  देश  में  आंदोलन  होगा  ओर

 अव्यवस्था  होगी  ।  आज  कया  आपने  भूमि  सुधार  का  जो  कानून  बनाया  है  वह  सब  कागजों  पर

 रखा  1962  में  भूमि  सुधार  का  कानून  बना  लेकिन  वह  कानून  ज्यों  का  त्यों  कागजों  पर

 रखा  मेरे  यहां  बिहार  में  आज  भी  15  वर्षों  से  भूमि  हृदबंदी  कानून  के  तहत  10  हजार  मुकदमे
 अदालतों  में  लंबित  पड़े  कई  लोगों  की  जमीनें  निकलती  लेकिन  उन  लोगों  ने  बेनामी  तरीके  से

 ओर  गलत  लोगों  के  नाम  फर्जी  नाम  पर  जमीनें  रखी  हुई  आपने  भूमि  हृदबंदी  कानून  के

 तहत  मठों-मंदिरों  को  छूट  दी  है  ।  मेरे  यहां  बिहार  में  5000  मठ  और  मंदिर  जिनके  पास  100

 एकड़  से  लेकर  10  हजार  एकड़  तक  जमीन  मेरे  यहां  10  हजार  ऐसे  किसान  हैं  जिनके  पास

 500  एकड़  से  लेकर  15  हजार  एकड़  तक  जमीन  है  ओर  ये  किसान  कहां  आप  माफ
 अधिकांश  वे  किसान  आपकी  ओर  बंठे  हुए  इसलिए  आज  ईमानदारी  का  तकाजा  आप

 दारी  से  इस  कानून  को  लागू  करें  और  जिसको  आप  जमीन  देते  उसके  साथ  यह  शर्त  लगाएं  कि  वह
 कोआपरेटिव  फार्सिंग  सहकारी  खेती  उसको  करनी  इसके  प्ताथ-साथ  जो  पड़ती  जमीन

 उसको  तुड़वाने  का  काम  शुरू  इसके  लिए  भूमि-तेना  का  गठन  करें  और  उसका  खर्चा  आप

 पड़ती  भूमि  पर  जिन  लोगों  को  उनके  साथ  भो  यह  शर्त  रखें  कि  उनको  सहकारी  खेती
 करनी  पड़ेगी  ।  इस  तरह  से  सहकारिता  का  प्रचार-प्रसार  अन्त  में  तो  भूमि  गोपाल
 कीਂ  वाली  बात  होनी  सहकारी  खेती  जो  प्रथम  च  रण  वही  अन्तिम  चरण  में  यही  रखना

 पड़ेगा  कि  जमीन  पर  गांव  की  मिलकियत  होगी  ।  गांधी  जी  के  राम  राज्य  की  स्थापना  के
 बिनोबा  जी  के  सर्वे  भूमि  गोपाल  के  जयप्रकाश  जी  के  ग्राम  स्वराज  के  लिए  और  डा०  राम

 मनोहर  लोहिया  के  चोखम्मा  राज्य  की  स्थापना  के  लिएं  अन्ततोगत्वा  जमीन  को  मिल्कियत  गांवों
 को  देनी  तब  जाकर  इस  देश  में  सही  मायने  में  शान्ति  आ  सकती  है  और  समता  तथा  सम्पन्नता
 का  नया  समाज  बन  सकता  अन्त  में  पंचायत  के  बारे  में  कहफर  अपनो  बात  समाप्त  कर  दूंगा  ।
 पंचायत  की  बड़ी  चर्चा  होती  लेकिन  आज  तक  कया  आपने  पंचायतों  को  अधिकार  दिया  नहीं
 विया  जो  भी  अधिकार  दिए  गए  जब  चाहें  छीन  सकते  संबिधान  के  तहत  बंटबारा  कर

 *
 दोजिए  कि  केन्द्र  राज्य  जिला  परिषदों  और  पंचायतों  को  ये  अधिकार  दिए  हैं  ।
 पंचायतों  को  सक्षम  और  स्वाबलम्बी  बनाने  के  लिए  आपको  संविधान  के  तहत  अधिकारों  का  बंटबारा
 करना  पड़ेगा  ओर  देश  में  जो  त्रिकास  के  काम  होते  उन  कामों  से  प ंचायतों  और  जनता  का  तभी
 सहयोग  नीचे  से  आपको  योजनायें  चलेंगी  तो  ज्यादा  से  ज्यादा  विकास  होगा  और  गांधी  जी
 ने  जो  सपना  देखा  वह  पूर्ण  होगा  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  शक्ति  भांवों  को  इन  शब्दों  के  साथ
 मैं  आपकी  मांगों  का  विरोध  करता  इसलिए  कि  जुबान  से  तो  श्राप  कहते  हैं  कि  एग्रीकल्चर  की

 बड़ी  महत्वपूर्ण  मांग  है  और  इसके  लिए  आपने  आठ  घंटे  का  समय  घटाकर  साढ़े  तीन  घंटे  कर  दिया

 220



 3  1908  अनुदानों  की  मांगें  1986-87

 इससे  साबित  होता  है  कि  एग्रीकल्चर  का  कोई  महत्व  नहीं  है  ।  आप  जुबान  से  कहत्व  देते  कर्म

 से  नहीं  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  क्‍या  कर  सकते  हैं  क्योंकि  इनमें  अन्य  भागों  के  लिए  पहले  से  अधिक

 समय  ले  लिया  है  ।

 कृषि  संत्री  बूटा  :  हम  तैयार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  पहले  से  ही  अन्य  मांगों  के  लिए  बहुत  समय  ले  लिया  हम  इस
 वाद  विवाद  को  अब  समाप्त  करते  हैं  ।  श्री  घोलप  ।

 श्री  एस०  जो०  घोलप  :  उपाध्यक्ष  मैं  कृषि  विभाग  की  अनुदानों  की  मांगों
 का  समर्थन  करता  हू  ।  मैं  बिरोधी  दलों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कटोती  प्रस्ताव  देने  की

 बजाय  उन्हें  इस  विभाग  के  प्रस्तावों  को  प्रभावित  करना  चाहिए  क्योंकि  कम  से  कम  हम  हस  विभाग

 के  कार्य  को  बचा  हम  जानते  हैं  कि  हम  मिलों  का  आयात  कर  रहे  थे  परन्तु  इस  30  या  35

 वर्ष  के  भीतर  हमने  अपना  उत्पादन  विशेष  रूप  से  चावल  में  बढ़ाया  है  ।  हम  प्रत्येक  वर्ष  ]।  लाख

 टन  अधिक  चावल  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  गेहूं  के  सम्बन्ध  में  हम  प्रश्येक  वर्ष  12  लाख  टन  अधिक

 उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  हम  कुछ  अधिक  उत्पादन  कर  रहे  इसलिए  मैं  कषकों  और

 विभाग  को  भी  घन्यवाद  देना  चाहता  यह  भारत  की  स्थिति  है  कि  हम  खाद्य  उत्पादन  के

 मामले  में  मजबूत  हो  रहे  हैं  ।

 लेकिन  कूषकों  की  स्थिति  क्‍या  भारत  में  औसत  व्यक्ति  की  1980  में  बौसत  आय
 1968  रुपए  औसत  व्यक्ति  की  नवीनतम  आय  2348  रुपए

 अन्य  देशों  में  एक  औसत  व्यक्ति  की  आय  के  सम्बन्ध  में  यह  स्थिति  है  :

 आस्ट्रेलिया  ना  77,775

 कनाडा  गा  70,972

 फ्रांस  ण्ण्  80,637

 जमंनी  —  87,474

 इंडोनेशिया  न  3,344

 पाकिस्तान  न  2,799

 इसका  मतलब  यह  है  कि  अन्य  देशों  के  साथ  तुलना  में  बहुत  बड़ा  अम्तर  अन्य  देशों  में  औसत
 ग्राय  बहुत  अधिक  है  जबकि  भारत  में  बहुत  कम  हमको  सोचना  चाहिए  कि  औसत  आय

 कितनी  होगी--विशेष  रूप  से  ग्रामीण  और  शहरी  की  औसत  आय  को  साथ-साथ  मिलाकर  जो  1916

 कृषि  विभाग  में  वे  प्रत्येक  वर्ष  सर्वेक्षण  करते  और  ग्रामीण  जनसाधारण  की  अलग  से  आय
 बन्यों  नहीं  दी  जातीं  ?  यह  ठीक  नहीं  यदि  इसे  दिया  जाता  है  तो  यह  प्रति  व्यक्ति  1,000  श्पए
 कम  इसलिए  मैं  विभाग  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ग्रामीण  और  शहरी  आयो  के  बारे  में  अलग
 से  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।
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 कंड़ोफसओस  सर

 कषि  पर  निर्भरता  का  सम्बन्ध  भारत  में  80  प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  आधारित  विश्य

 का  औसत  केवल  43%  है  ओर  कुछ  देशों  में  यह  8%,  9%,  10%  या  12%  अतः  कषि
 पर  ऋण  को  किस  प्रकार  से  कम  करना  है  यह  भी  भारत  के  लिए  समस्या  कृषि  सम्बन्धी  उद्योग
 जैसे  चोनी  के  कताई  कारखाने  और  बागवानी  की  संख्या  में  वृद्धि  करनी

 सामान्यतः  मजदूरों  को बोनस  दिया  जाता  परन्तु  आजकल  केन्द्रीय  कमंचारियों  को  भी
 बोनस  दिया  जाता  परन्तु  कृषकों  के  बारे  में  क्या  स्थिति  उन्हें  कया  मिलता  है  ?  उनकी  औसत
 आय  केवल  900  रुपए  हमें  यह  विचार  करना  होगा  कि  उन्हें  किस  प्रकार  से  अधिक  भिल  सकता

 उनके  उत्पादन  के  लिए  अधिक  मूल्य  दिए  जाने  चाहिए  ।  उन्हें  कुछ  अधिक  प्रोत्साहन  भी  दिए  जाने
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  कहा  जाता  है  कि  कृषक  बनने  की  बजाय  चपरासी  बनना  अच्छा

 क्योंकि  निश्चित  रूप  से  चपरासी  को  अधिक  पैसा  मिलता  है  जबकि  कृषक  को  बहुत  कम  मिलता

 आपने  फसल  बीमा  हाल  ही  में  शुरू  किया  परम्तु  यह  क॒षकों  को  ऋण  देने  तक  सीमित

 चाहे  यह  श्रण  का  बीमा  या फसल  बीमा  है  यह  उसे  दिए  गए  श्रण  के  14  गुना  तक  सीमित
 मैं  नहीं  समझता  कि  यह  सीमा  क्‍यों  होनी  चाहिए  ।

 कृषकों  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  पर  ब्याज  की  जहां  तक  सम्बन्ध  चूंकि  हम  रन्हें  उचित

 मूल्य  नहीं  दे  सकते  इसलिए  हमें  कम  से  कम  उन्हें  ब्याज  की  दर  में  कुछ  छूट  देनी  चाहिए  ।

 राष्ट्र  मे ंचनाव  होने  से  पहले  हमने  निर्णय  किया  था--अर्थात  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  हमने  कहा  था
 कि  कृषक  द्वारा  दिया  जाने  वाला  ब्याज  केवल  6%  होगा  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से

 कषकों  को  60,  की  दर  से  ऋण  देने  की  अनुमति  के  लिए  पूछा  राज्य  सरकार  द्वारा  आर्थिक

 सहायता  के  रूप  में  6%  से  ऊपर  का  ब्याज  दिया  रिजवं  बेक  ने  इसको  अनुमति  नहीं  दी

 हसी  तरह  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि इसको  अनुमति
 दी  जानी  चाहिए  ताकि  उन्हें  6%  के  ब्याज  की  दर  परऋण  मिल  सके  ।

 गांवों  में  यह  कहा  जाता  है  कि  पौधों  की  सुरक्षा  करना  कठिन  हो  गया  है  ओर  कुछ  अधिक

 कोड़े  मकोड़े  हो  गए  हैं  क्योंकि  सरकार  मेढ़कों  की  टांगों  का  निर्यात  कर  रही  है  ।  मेढ़क  पौधों  की

 रक्षा  करता  है  ।  परन्तु  सरकार  प्रति  वर्ष  3,000  टन  तक  मेढ़कों  की  टागों  का  निर्यात  करती

 बीमारियों  के  विरुद्ध  पोधों  की  सुरक्षा  में  इस  समस्या  के  कारण  मेढ़कों  की  टांगों  के  निर्यात  पर  रोक

 लगाई  जानी  बाहिए  ;

 जहां  तक  प्राकृतिक  विपदाओं  का  सम्बन्ध  महाराष्ट्र  ने  561  करोड़  रुपए  के  अनुदान  की

 मांग  को  परन्तु  उसे  केवल  52  करोड़  रुपए  दिए  गए  ऐसा  इसलिए  है  क्‍योंकि  हमने  अग्रिम

 अनुदान  या  राज्यों  को  दिए  गए  ऋण  के  लिए  अपने  मानदण्डों  में  परिवतंन  नहीं  किया  है  ।

 जहां  तक  मत्स्य  विभाग  का  सम्बन्ध  हम  प्रतिवर्थष  लगभग  382  करोड़  रुपए  की  मछलियों

 का  निर्यात  करते  वहां  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ी  जाती  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के

 के  लिए  पोतों  पर  डो  जल  तेल  में  उत्पाद  शुल्क  की  छूट  छोटे  किसान  जो  यत्र  चलित  नोकाओं  का

 इस्तेमाल  करते  हैं  बे  यह  राज  सहायता  प्राप्त  नहीं  करते  हैं  ।  ऐसा  अन्तर  क्यों  है  ?  महाराष्ट्र  में  हमने

 इन  लोगों  की  डीजल  पर  बिक्रो  कर  से  छूट  दी  हुई  है  यदि  वे  सहकारिता  पम्पों  के  माध्यम  से  डोजल

 तेल  खरीदते  हैं  ।  उत्पाद  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  भी  बही  प्रक्रिया  अपनानी
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 ग्रामीण  विकास  विभाग  के  सम्बन्ध  में  मैं  करषि  विभाग  के  माध्यम  से  प्रधान  मन्त्री  जी  से  इस

 अनुरोध  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंजहां  आदिवासी  लोगों  को  संदया

 ५  है  और  90%  वन  भूमि  भी  है  वहां  तालाबों  आदि  के  लिए  कोई  भूमि

 उपलब्ध  नहीं  इस  तरह  के  कोई  विकास  कारये  शुरू  नहीं  किया  गया  बिजलो  भी  नहीं  दो

 गई  यदि  यह  ऐसा  है  तो  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  को  किस  प्रकार  से  विकसित  किया  जा  सकता

 यदि  एक  छोटे  टुकड़े  की  भूमि  की  आवश्यकता  है  अर्थात  50  एकड़  तो  सरकार  के  विकास  ओर  अन्य

 सावंजनिक  प्रयोजनों  के  लिए  इसे  तुरन्त  देना  चाहिए  ।

 मैं  अपना  भाषण  सभापति  जी  को  घन्यवाद  करके  समाप्त  करता  हूं  तथा  मैं  कषि  से  संबंधित

 मांगों  का  समर्थन  करता  हू  ।

 *ह्री  एम०  महालिगम  :  उपाध्यक्ष  अपने  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०
 के०  दल  की  ओर  से  मैं  कृषि  ओर  सहकारिता  मन्त्रालय  की  1986-87  की  अनुदानों  को  मांगों  के

 समभंन  में  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 शुरू  में  देश  में  ग्रामीण  ऋणग्रस्तता  का  उल्लेख  करना  चाहता  यह  हमारे  देश  भें
 बराबर  होता  है  हमारे  देश  का  एक  भाग  बाढ़  द्वारा  तथा  दूसरा  भाग  सूखा  द्वारा  पीड़ित  रहता  है  ।

 देश  के  किसानों  को  प्रत्येक  वर्ष  में  यह  दोहरा  प्राकृतिक  विपदाओं  का  सामना  करना  पड़ता  इस
 गरीबी  की  करिस्थिति  में  उनके  द्वारा  लिए  गए  ऋण  की  भुगतान  करने  की  आप  उनसे  किस  प्रकार  से

 आशा  करते  वे  ब्याज  का  भी  भुगतान  नहीं  कर  सकते  हैं  जिन  पर  इस  प्रकार  के  ऋण  पर  जमा

 होता  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  अल्प  अवधि  ऋण  पर  ब्याज  की  दर  11  से  14

 प्रतिशत  है  ।  यह  दर  इतनी  अधिक  है  कि  वे  अदा  नहीं  कर  सकते  हस  अवसर  पर  मेरा  यह  सुझाव

 है  कि  छोटे  ओर  सीमांत  किसानों  से  ऋणों  पर  5  प्रतिशत  से  अधिक  ब्याज  नहीं  लिया  जाना

 चाहिए  ।  केवल  तभी  उन्हें  एस  प्रकार  के  ऋणों  से  कुछ  लाभ

 विद्वान  नेता  STO  एम०  जी०  आर२०  के  नेतृत्व  में  हमारी  राज्य  सरकार  ने  गैर-संस्थानीय

 स्‍्त्रोतों  अर्थात्‌  साहकारों  के  ऋण  से  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  को  मुक्त  कराने  के  लिए  एक  कानून
 पास  कर  दिया  देश  के  सभी  राज्यों  को इस  उदाहरण  का  अनुसरण  करना  हमारे  मुख्य
 मन्त्री  जो  किसानों  के  कल्याण  के  प्रति  वचनबद्ध  बहुत  कम  दर  पर  बिजलो  सप्लाई  करने  की

 भी  व्यवस्था  कर  दी  मेरा  सुझाव  है.कि  किसानों  को  भो  देश  का  मुख्य  आधार  है  बहुत  कम  ब्याज

 पर  ऋण  आदि  दिए  जाने  चाहिए  ।

 भारतोय  रिजवं  बंक  ने  आदेश  दिए  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वाणिज्य  बेकों  की  कोई  शाखा

 नहीं  खोलमी  चाहिए  ।  किसानों  को  सरलता  से  ऋण  देने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिला

 मुख्यालय  में  एक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  होना  तमिलनाड़  में  केवल  दो  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंक  हमारे  माननोय  कृषि  मन्‍्त्री  को  अपने  पद  का  उपयोग  करते  हुए  देश  के  प्रत्येक  जिला

 मुख्यालय  में  प्रत्येक  ताल्लुक  मुख्यालयों  में  इसकी  शाखा  सहित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  स्थापित  करने

 चाहिए  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  नागापटिटनम  में  कई  हजार  मकछएं  फिश  सीड  फामं  योजना  को
 शा  ———_~

 अमूलतः  तमिल  भाषा  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 न्वित  हो  रही  तमिलनाडु  में  समुद्री  हिस्सा  बहुत  ज्यादा  है  लेकिन  वहां  एक  फिश  सीड  फार्म  नहीं

 है  ।  इसी  मछली  किसान  विकास  योजना  वहां  कार्यान्वित  नहीं  को  गई  विश्व  बेंक  सहायता
 ने  छोटे  और  मझोले  जलाशयों  के लिए  जलाशय  मत्स्य  विकास  का  आश्वासन  दिया  परन्तु  इस
 योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  1897  में  भारतीय  मछली  पालन  अधिनियम

 पारित  किया  गया  था  ।  इस  पुराने  कानून  को  बदलने  का  अभी  तक  प्रयास्त  नहीं  किया  गया  मैं
 समझता  हूं  कि  इस  अधिनियम  को  बदलने  के  लिए  विधेयक  का  मसोौदा  तैयार  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 मछओं  को  भलाई  के  लिए  इस  विधेयक  को  तुरन्त  बनाया  छोटे  मछुआरों  के  लिए  एक  दूसरी
 योजना  भी  है  जिसे  बीच  लैंडिग  क्राफ्ट  कहते  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  द्वारा  इस
 योजना  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  है  इस  योजना  से  इसे  भी

 कोई  लाभ  नहीं  मिला  मन्त्रालय  की  वाधिक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  इस  योजना  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  धनराशि  रिलीज  करने  के  लिए  एन०  सी०  डी०  सी०  को  मानदण्ड  तेयार  करने

 का  अनुरोध.किया  गया  है|  हालांकि  यह  कहा  गया  है  कि  यह  योजना  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  से

 कार्यान्वित  की  जा  रही  अभी  तक  कोई  मार्ग  दर्शन  नहीं  बनाए  गए  थे  सभी  योजनाएं  मछुआरों
 के  कल्याण  के  लिए  हैं  जिन्हें  अविलम्ब  कार्यान्वित  किया  जाना  क्रियाशील  मछुआरों  के

 लिए  सामूहिक  बीमा  योजना  है  जिसमें  5  लाख  मछुआरों  को  शामिल  किया  गया  केवल

 तमिलनाडु  में  20  लाख  मछुआरे  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  शब्द  हटा  दिया  जाना  चाहिए  और

 सामूहिक  बीमा  योजना  को  सभी  मछुआरों  के  कल्याण  के  लिए  कार्यान्वित  किया  जाना  एक
 नेशनल  फीशरमन  हाउसिंग  कारपोरेशन  गठित  की  जानी  चाहिए  ताकि  मछुआरों  को  समुद्री  श्लोक  के
 नजदीक  मकान  बनाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जा  सके  जो  रहने  के  लिए  सुरक्षित  स्थान  है  ।

 आज  भी  हमारे  5.5  लाख  गांवों  से नजदीक  की  मन्डियों  ओर  बाजारों  में  अनाज  बेलगाड़ियों
 से  ले  जाया  जाता  है  जो  परिवहन  का  मुख्य  साधन  कृषि  उपकरण  तथा  मशीनरी  सम्बन्धी
 परिव्यय  का  कम  से  कम  10  प्रतिशत  भाग  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  पशुओं  के  कल्याण  पर  खर्च  किया  जाना

 चाहिए  जेसाकि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  पशु  खेतिहर  का  सबसे  अच्छा  दोस्त
 बेलगाड़ियों  को  आधुनिक  बनाया  जाना  चाहिए  ।  परम्परागत  साधारण  कृषि  उपकरणों  को  काफी
 मात्रा  में  बनाया  जाना  चाहिए  ।  परम्परागत  हल  चलाने  को  अधिक  प्रभावी  बनाया  जाना

 पशुओं  को  वैज्ञानिक  आधार  पर  भी  पाला  जाना  किसानों  को  उनके  अधिक  पुरानी
 सम्पति  से  सहायता  की  जानी  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  में  तंजाबुर  जिला  कृषि  उत्पादन  में  विशिष्ट  स्थान  रखता  यहां  के
 किसान  मैटूर  जलाशय  से  पानी  को  सप्लाई  पर  निभंर  रहते  उन्हें  मंट्र  जलाशय  से  पर्याप्त  मात्रा
 में  पानी  नहीं  मिलता  है  ।  जब  भी  उन्हें  यहां  से  कुछ  पानी  मिलता  उन्हें  आवश्यकता  के  समय  नहीं
 दिया  जाता  वास्तव  में  उन्हें  पानी  को  कमी  से  दुःखी  है  चाहे  यह  छोटा  किसान  हो  या  बड़ा
 किसान  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  तंजाबुर  जिले  के  सभी  किसानों  को  ट्यूबबल  लगाने  के  लिए
 ऋण  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  उन्हें  सिंचाई  के  लिए  पानी  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 उन्हें  सस्ते  दर  को  ब्याज  पर  ऋण  ओर  अनुदान  दिया  जाना  उन्हें  यहां  आधुनिक  सिंचाई
 नहर  प्रणाली  के  लिए  भी  वित्तीय  रूप  से  सहायता  दी  जानी  इसी  तरह  उन्हें  सस्ते  दरों  पर

 क्रीटनाशी  दवाइयों  ओर  उवंरक  सप्लाई  किया  जाना  चाहिए  ताकि  उनको  खरीदने  के  लिए  उन्हें  घन
 की  कमी  न  हो  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 224



 3  1908  अमुदानों  की  मांगें  1986-87
 —  न  कस  नकफ<४इडससफडओ नल

 3.00  म्र०  १०

 कि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सम्ञ्री  योगेश  :  अपने  मन्त्रालम  की

 अनुदानों  मांगों  पर  हो  रहे  बाद-विवाद  में  भाग  लेते  समय  मुझे  बहुत  हो  क्षोभ  है  भौर  में  अत्यधिक

 दुःख  के  साथ  बोल  रहा

 यह  वर्ष  हमारे  लिए  बहुत  ही  बुरा  और  बहुत  ही  कठिनाई  भरा  सिद्ध  हुआ  प्रकृति  बहुत

 ही  कठोर  थी  ।  प्रकृति  ही  नहीं  अपितु  आप  भी  बहुत  निर्दयी  हैं  कि  आपने  चर्चा  के  लिये  तीन  या  चार

 घंटे  दिए  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  193  के  ध्यानाकषंण  आदि  अनेक  बातों  की  चर्चा  को

 गई  थी  ।  लोक  सभा  ने  अपना  अधिकांश  सयय  कृषि  के  लिए  आवंटित  किया  था  ।

 क्षी  योगेश  लगभंग  12  राज्य  और  दो  संघ  राज्य  क्षेत्र  सूखाग्रत  हैं ओर  22

 राज्यों  और  चार  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ओले  पड़े  हिमपात  और  तूफान  आदि  की  घटनायें

 घटी  मेने  आपको  अत्यधिक  निर्देयी  इसलिए  कहा  था  क्ष्योंकि  आपने  हस  पर  चर्सा  करने  के  लिए
 केवल  तीन  से  चार  घंटे  का  समय  दिया  जो  मन्त्रालय  देश  की  70  प्रतिशत  आवादी  का  प्रतिनिधित्व

 करता  यह  एक  मन्त्रालय  नहीं  इसके  साथ  तीन  मन्त्रालय  कषि  ओर  ग्रामीण

 इन  तीन  मस्त्रालयों  को  मिलाकर  4  घंटे  मिले  हमें  बहुत  हो  संक्षेप  में  कहना

 होगा  और  क,षि  मन्त्रालय  के  कुछ  ही  पहलुओं  तक  सीमित  रहना  होगा  |  हक  विस्तार  में  नहीं  जा

 सकते  और  न  ही  हम  गहराई  में  जाकर  चर्चा  कर  सकते  हम  अधिक  समय  चाहते  हैं  ताकि  में

 ओर  मेरे  साथी गण  हम  माननीय  सदस्यों  को  अपने  खाद्यान्न  में  बद्धि  आदि  के  बारे  में  बता

 सके  जिससे  अपने  देश  के  किसानों  ओर  निर्धघत  व्यक्तियों  को  लाभ  हो  सके  ।

 अब  तक  चार  या  पांच  वक्‍ता  इस  चर्चा  में  भाग  ले  चुके  हम  उनके  भाषण  सुन  रहे

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  मुद्दों  का  उत्तर  में  दूंगा  ।

 श्री  सेठोी  ने  चीनी  और  दालों  को  उत्पादन  बढ़ाने  के  बारे  में  कहा  हमारे

 प्रधान  मन्त्री  की  भी  तीव्र  इच्छा  है  कि  तिलहुनों  और  दालों  का  उत्पादन  बढ़ाया

 उन्होंने  कहा  है  कि  काम  को  एक  लक्ष्य  के  रूप  लिया  जाए  ओर  हमारे  वेज्ञानिकों  को  लक्ष्य  पूरा  करने

 की  भावना  से  इन  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  कार्य  करना  इसलिए  तिहलन  का  उत्पादन  बढ़ाने

 का  प्रोद्योगिको  का  लक्ष्य  प्रतिष्ठापित  कर  दिया  गया  इसने  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  हमारे

 वैज्ञानिक  बड़े  उत्साह  से  कार्य  कर  रहे  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  हम  जल्दी  ही

 सफलता  प्राप्त  कर  लेंगे  ओर  ऐसी  किस्म  विकसित  कर  पायेंगे  जिससे  कम  समय  में  ज्यादा  उपज

 प्राप्त्ती  जा  सके  भोर  जिसमें  बीमारी  आदि  लगने  की  सम्भावना  इससे  किसानों  को

 असत्येधिक  लाभ  भागे  आने  वाले  समय  में  तिलहनों  भौर  दालों  का  उत्पादन  और  बढ़

 उन्होंने  गन्ने  के  उत्पादन  के  बारे  में  भी  कहा  था  ।  गन्ने  की  ओर  भी  हमारे  वंज्ञानिकों  का  ध्यान  गया  है

 और  वे  इस  विशा  में  काम  कर  रहे  हैं  जिससे  कि  अच्छे  किस्म  के  रोग  मुक्त  गन्‍नों  का  उत्पादन  बढ़

 सके  और  उसल्पादन  बढ़  सके  ।  हमारे  बंशानिकों  ने  उत्तर  प्रदेश  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  फेलने  बाली

 जैसी  बोमारियों  के  सम्बन्ध  मे  कुछ  कार्य  किया
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 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  जी  ने  पूर्वी  राज्यों  में  तिलहन  के  उत्पादन  के  बारे  में  भी

 जिक्र  किया  8  1986  को  मेरे  वरिष्ठ  साथी  श्री  बटा  सिंह  ने  पूर्वी  राज्यों  के  मुख्य

 मन्त्रियों  के  साथ  पटना  में  एरू  बैठक  में  भाग  लिया  था  और  वहां  पर  इस  बात  पर  विस्तारपूर्वक

 चर्चा  हुई  उन्होंने  पूर्वी  राज्यों  में  चावल  के  उत्पादन  ओर  दालों  तथा  तिलहमों  के  विकास  के  ़

 बारे में भी चर्चा की थी । इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी और विभिन्त प्रकार के ऐसे धान की पौध के विकास के लिए एक परियोजना तैयार की गई जो यहां की मिट॒टी ओर क्षेत्र के उपयुक्त हो ओर भरपूर फसल दे भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद्‌ द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में फिलीपीन अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंघान संस्थान को सहायता से एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी और इस गोष्ठो में घान का पौद के उत्पादन में आने वाली भारतीय कषकों की विभिन्‍न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया छोटे तथा सीमांत कृषकों के लिए भी कुछ मु उठाए गए थे । छोटे तथा सीमांत कृषकों की सहायता के लिए हमारे यहां अनेक योजनाएं हम चाहते हैं कि कृषि का विकास हो और इसलिए हमने फसल बीमा योजना आरम्भ की है ओर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्यारह राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र ने इसे स्वीकार कर लिया है । उन्होंने अपने राज्यों में अन्न के मामले विशेषकर धान ओर बाजरा की फसल के मामले में कृषकों का बीमा कर दिया है । अनाजों के मामले में 2 प्रतिशत की तथा तिलहनों और दालों के मामले में एक प्रतिशत की प्रीमीयम की किस्त छोटे तथा सीमांत किसानों के मामले में 50:50 के आधार पर 50 प्रतिशत की किसत केन्द्र द्वारा तथा 50 प्रतिशत की किस्त राज्य द्वारा अदा को जाती 5 में खरीफ की फसल के समय इस योजना में 23.25 लाख किसानों को सम्मिलित किया गया था और जिसके अन्तगंत लाख हेक्टेयर भ-क्षेत्र सम्मिलित किया गया कुल करोड़ रुपए का किया गया था ओर 9.33 करोड़ रुपए किश्तों के रूप में एकत्र किए गए थे । के दौर।न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की इस योजना के अन्तगंत उन किसानों का बीमा किया जाता जिन्होंने ऋण लिया इसलिए इसके बारे में कुछ आलोचना भी की गई कुछ सदस्य चाहते हैं कि इसके अन्तगंत उन किसानों भी शामिल किया जिन्होंने ऋण नहों लिया किन्तु यह योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और प्रायोगिक आधार पर चलाई गई है ओर हम चाहते हैं कि उसे शुष्क खेती तथा उन क्षेत्रों में भी चलाया जहां किसानों ने ऋण नही ले रखा है क्योंकि हम घाहते हैं कि हमारे किसान अपनी फसल के बे में निश्चित रहे और यदि फसल अच्छी नहीं हो पाती तो बीमा के माध्यम से हम उनकी क्षतिपूर्ति करना चाहते इसीलिए यह योजना आरम्भ की गई है और निकट भविष्य में हम इसमें परिवतंन कर सकते हैं और इसे अन्य क्षेत्रों में भी लाग किया जा सकता है । हु मछली पालन के मामले में मछली पालन करने वाले द्वीपों के विकास के लिए तथा अधिक संख्या में मछली पकड़ने के लिए अनेक कदम उठाए मछली पकड़ने की एस्टेट बन।ई जा रही है ओर हमने उत्तर मध्य प्रदेश ओर गुजरात में भी मछनी पकड़ने की एस्टेट बनायी हैं । हम मछली पकड़ने के ऐसे एस्टेट बना रहे हैं जिससे किसानों को विशेषकर छोटे और सीमात किसानों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता इस मत्स्य पालन से कुछ अधिक धन कमा इससे छोटे और सीमांत किसानों को सहायता मिलेगी । 226
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 जहां  तक  डेरी  विकास  का  सम्बन्ध  दुग्ध  क्रांति  का  हमारा  प्रथम  चरंण  तथा  दूसरा  धरण

 पूरा  हो  गया  है  ।  इसका  परिणाम  बहुत  अच्छा  निकला  आज  दूध  का  इतना  अधिक  उत्पादन  हो  रहा  है
 कि  उसे  सम्भालने  को  प्रक्रिया  के  बारे  में  डरियों  की  परेशानी  हो  रही  पहले  जब  हमने  हस  देश  में

 दुग्ध  डेरियां  आरम्भ  की  तब  उसकी  बहुत  आलोचना  हुई  अनेक  शिकायतें  हुई  थीं  और  लोग

 हमसे  पूछा  करते  थे  कि  हम  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  दुग्ध  प्रक्रिया  पूरी  करने  के  लिए  दूध  कहां  है  भौर  क्‍या

 उसे  5  एम०  पी०  बटर  आयल  या  मक्खन  आदि  में  परिवर्तित  किया  जाएगा  ।  किन्तु  आज  दूध
 का  विधायन  करने  की  हमारी  क्षमता  कम  पड़  रहो  है  इसलिए  हमारे  पास  जितना  दूध  भाता  वह
 सारा  दूध  हम  स्वीकार  नहीं  कर  पाते  दूध  उत्पादकों  को  ऊश्चका  धो  बनाकर  बाजार  में  बेचना

 पड़ता  इसीलिए  घी  का  मूल्य  गिर  गया  है  और  अब  घी  ओर  मक्खन  अधिक  मात्रा  में  बाजार  में

 उपलब्ध  हैं  ।  उस  कार्यक्रम  से  विशेषकर  छोटे  ओर  सोमांत  किसानों  को  तथा  भूमिहीन
 श्रमिकों  को  सहायता  मिली  यह  योजना  1975  में  स्वीकृत  को  गई  थी  ओर  कुछ  वर्षों  तक

 यह  प्रारम्भिक  अवस्था  में  रही  ।  किन्तु  इस  समय  देश  में  40368  दुग्ध  सहकारी  समितियां  हें  ओर
 154  दूध  के  शेड  42.46  लाख  कितान  इन  समितियों  के  सदस्य  25321  डेरी  सहकारी
 समितियां  पशु  स्वास्थ्य  के  अन्तर्गत  आतो  8241  डेरी  सहकारी  समितियां  अप्राकृतिक  प्रजनन  के
 अन्तगंत  भाती  ई०  ई०  सी०  के  माध्यम  से  हमें  दूध  बटर  आयल  तथा  मक्खन  प्राप्त  हुआ  है
 ओर  पुंसंयोजन  के  माध्यम  से  हमने  घनोपाजंन  किया  है  और  दूध  के  विधायन  की  ओर  सुविधाएं
 विकसित  की  हैं  ।  ई०  ई०  सी०  के  माध्यम  से  हमने  बड़े-बड़े  शहरों  के  लिए  ताजे  दूध  का  प्रबन्ध
 किया  ओर  पोषक  डेरियां  तथा  बड़ो-बड़ी  डेरियां  स्थापित  की  ।  इथ  कार्यक्रम  से  डरीविकास  तथा

 पशु  पालन  के  विकास  की  दिशा  में  वास्तव  में  काफी  अच्छा  कार्य  किया  गया
 4

 अब  हम  दुग्ध  क्रांति  क ेतीसरे  चरण  की  योजना  बना  रहे  हैं  भौर  आशा  करते  हैं  कि  दुग्ध
 क्रान्ति  क ेतीसरे  चरण  की  योजना  से  हमारी  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  होने  बाली  वस्तुओं  पर  निम्न  रता
 कम  हो

 जहां  तक  उद्यानों  का  सम्बन्ध  मसाले  आदि  के  विकास  के  लिए
 हमारे  यहां  होटिकल्चर  बो्ड  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  कार्य  किए  गए  हैं  ओर  होटिकल्घर  भायुक्‍त

 सब्जियों  आदि  से  सम्बन्धित  बीमारियों  के  सभी  पहलुओं  पर,तथा  नई-नई  किस्मों  के  विकास  पर
 ओर  अधिक  उत्पादन  पर  ध्यान  देते  इस  प्रकार  इस  क्षेत्र  में  भी अनेक  कदम  उठाए  गए  जेसा
 कि  मैं  कह  चुका  समय  बहुत  थोड़ा  है  और  चर्चा  के  लिए  बहुत  सारी  बातें  हैं  क्योंकि  यह  मन्व्रालय
 एक  बड़े  साम्राज्य  को  तरह  कुछ  मन्त्रालय  ऐसे  जिन्हें  आपस  में  मिलाया  जा  सकता  यदि
 पांच  मन्त्रालय  मिला  दिए  तब  जाकर  यह  मम्त्रालय  बन  इस  मन्त्रालय  का  क्षेत्र  और
 आकार  इतना  बड़ा  है  ओर  इसी  लिए  इतनी  सारी  बातों  की  चर्चा  करनी  पड़ती  यहां  जो  भन्‍्य  मुद्दे
 उठाए  गए  उनपर  मेरे  साथी  चर्चा  करेंगे  और  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  अछते  रह  गए  विशेषकर  उबंरक
 तथा  अन्य  विषयों  के  बारे  में  कोई  चर्चा  हो  हो  नहीं  पाई  किन्तु  मुझे  इस  बात  का  विश्यास

 है  कि  हम  किसानों  को  सहायता  देने  की  दिशा  में  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  आशा  करते  हैं  कि
 कि  आने  वाले  दिनों  में  हम  ज्यादा  अनाज  तो  पंदा  कर  ही  पाएंगे  ।  इसका  उत्पदन  आज  भी  ज्यादा
 साथ  ही  साथ  दालों  तथा  तिलहन  को  भी  जिनकी  आज  कमी  हम  प्रच॒र  मात्रा  में  उपलब्ध  करा
 पाएंगे  और  हम।रे  देश  के  निधघंत  व्यक्तियों  को  कोई  परेशानी  नहीं  होगी  ।

 227



 ब्छ  न्‍द
 अ्न॒दानों  की  मांगें  1986-87  23  1986

 अ-नयाथनयय+ा  -  न

 मैं  आपको  दिला  सकता  हूं  कि  हमारे  बेज्ञानिक  ओर  हमारे  कार्यकर्ता

 जो  इस  क्षेत्र  में काम  कर  रहे  हैं  तथा  जो  अपने  अनुसन्धान  कार्य  को  प्रयोगशाला  से

 निकालकर  क्षेत्रों  तक  ले  जा  रहे  व ेसब  किसानों  को  सहायता  करते  रहेंगे  और  खाद्यान्न  के  मामले

 में  कोई  परेशानी  नहीं  रह  जाएगी  ।  कोई  भो  ऐसा  राज्य  नहीं  बचा  लगभग  सभी  के  सभी  राज्यों  में

 और  तूफान  आदि  का  प्रकोप  रहा  है  ओर  जंसा  कि  में  कह  चुका  हूं  कि  22  राज्य  तथा

 घार  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इस  बार  बाढ़  तथा  हर  प्रकार  को  आपदाओं  का  प्रकोप  रहा  वहां
 ओला  हिमबण्डवात  और  आग  लगने  को  घटनाएं  घटी  जिनका  उल्लेख  वित्त

 आयोग  के  नए  प्रतिवेदन  में  किया  गया  एक  राज्य  में  आग  लगी  तो  दूसरे  राज्य  में  आया  ।

 किसी  न  किसी  राज्य  में  सभी  प्रकार  की  प्राकृतिक  आपदाएं  आतो  रहो  इतना  होते  हुए  भी  इसमें
 आशा  है  कि  हमारा  उत्पादन  लगभग  ।  500  लाख  टन  के  बराबर  होगा  ओर  खाद्यान्न  के  मामले  में

 कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 इन  शब्दों  के  चर्चा  में  बोलने  के  आपने  जो  मुझे  समय  प्रदान  उसके

 लिए  में  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  तथा  में  एक  बार  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मेरे  सभी
 में  स्वयं  तथा  हमारे  सभी  हम  सब  मिलकर  इस  देश  के  किसानों  के  लिए  सर्वोत्तम  कार्य

 करने  का  यथा  सम्भव  प्रयत्न  इसके  साथ  ही  आपको  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 ही  के०  भोहनदास  :  उपाध्यक्ष  भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  ओर

 यहां  की  लगभग  80  प्रतिशत  आबादी  किसानों  को  स्वाभाविक  है  कि  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में

 कषि  का  सबसे  अधिक  योगदान  यद्यपि  भारत  को  अधंव्यवस्था  में  कृषि  का  प्रमुख  स्थान  है  लेकिन
 अभी  भी  यह  वर्षा  पर  ही  निर्भर  करती  है  ।  यही  कारण  है  कि  1983-84  में  जो  1524.7  लाख
 टम  खाद्यान्न  का  उत्पादन  हुआ  था  उत्षकों  तुलना  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  कम्त  होकर  1984-85  5  में
 केवल  1462.2  लाख  टन  रह  गया  हम  अपने  खेतों  की  सिंचाई  पूरी  तरह  नहीं  कर  पाए  यदि

 हम  अपने  कम  से  कम  60  प्रतिशत  खेतों  को  ही  सिंचाई  की  सुविधा  प्रदान  कर  पाते  तो  आज  हुमारो
 पैदावार  दोगुनी  हो  गई  होती  ।  हरियाणा  तथा  अन्य  राज्यों  में  सिंचाई  सुविधा  होने  के  कारण

 हम  हरित  क्रान्ति  ला  पाए  थे  हरित  क्रान्ति  के  कारण  हो  निश्चित  रूप  से  देश  को  खाद्य  स्थिति  में
 परिवतंन  हुआ  है  ओर  खाद्यान्न  के  उत्पादन  के  मामले  में  हम  आत्मनिर्वरता  की  ओर  रहे  हैं  ।
 किसी  समय  में  भारत  श्ाद्यान्न  आयात  करता  था  और  आज  वह  खाद्यान्न  निर्यात  करने  की
 स्थिति  में  हैं  ।

 3.19  भ०  प०

 क्षरद  विधे  पोठासोन

 अपने  बेज्ञानिकों  के  आश्चयंजनक  अनुसन्धान  कार्यों  तथा  किसानों  द्वारा  कठिन  परिश्रम  किए
 जाने  के  कारण  ही  यह  सम्भव  हो  सका  है  ।  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  महोदय
 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  किए  जाने  वाले  अनुसन्धान  कार्य  को  बहुत  अधिक  महृत्त्व  दे  रहे  अधिक  उपज
 देने  वाली  किस्म  के  बीज  तेयार  कृषि  नियन्त्रण  तथा  मन्य  पौध  संरक्षण  भमि  संरक्षण
 तथा  कृषि  से  स्रम्बन्धित  अन्य  क्षेत्रों  में  अनुसन्धान  करके  हम  अपना  उत्पादन  कई  गुना  कर  सकते

 तथापि  हरित  क्रान्ति  केबल  उत्तर  के  कुछ  राज्यों  तक  ही  सीमित  रही  इसको  दक्षिण  में



 1  शंक  अनुदानों  की  मांगें  (  1986-87

 ले  जाने  कोਂ  दिशा  में  फोई  कार्य  नहीं  किया  गया  हमें  हरित  क्रान्ति  को  एक  व्यापक  आधार  देना
 इसके  लिए  एक  सन्दर्शो  योजना  को  जरूरत  है  ।

 बहुत  समय  से  यह  शिकायत  रही  है  कि  किसानों  को  अपने  उत्पादों  का  लाभदायक  मूल्य  नहीं
 मिल  रहा  किसानों  की  यह  शिकायत  है  कि  विभिन्‍न  अनाजों  का  खरोद  मूल्य  निर्धारित  करते

 उत्पादन  की  वास्तविक  लागत  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  है  ।  गत  कई  दर्शकों  के  अन्त  राल  में  लागत

 बस्तुओं  के  मूल्य  में  कई  गुनी  वृद्धि  हुई  है  किन्तु  खरीद  मूल्य  में  बहुत  थोड़ी  वद्धि  को  गई  है  ।  गदाहरण
 के  तौर  केरल  जंसे  राज्य  जहाँ  श्रम  बहुत  महंगा  घान  को  उत्पादन  लागत  अभी  भी

 अधिक  है  ।  मुझे  ख॒शो  है  कि  सरकार  कृषि  उत्पादों  के  लिए  दीघंकालीन  मूल्य  नीति  बना  रही  है  ।  यह
 काम  तेजी  से  किया  जाना  चाहिए  और  इस  नीति  को  अन्तिम  रूप  देने  से  सरकार  किसानों

 को  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  तथा  नई  मूल्य  नीति  में  उनकी  मांगों  को  उपयुक्त  मान्यता  मिलनी

 चाहिए  तथा  उन्हें  लाभकारी  मूल्य  दिए  जाने  चाहिए  ।

 कुछ  ऐसी  वाणिज्यिक  फसलें  हैं  जो  किसी  राज्य  या  विशेष  प्रदेश  को  अरथ॑-श्यवस्था  के  लिए  बहुत
 महस्वपरूर्ण  होती  इसका  एक  उदाहरण  है--नारियल  ।  नारियल  केरल  की  अथ्थं-थ्यवस्था

 का  मूलाधार  है  और  नारियल  के  मूल्यों  में  गिराबट  आने  से  राज्य  को  अ्थं-व्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  यथार्थ  में  ऐसा  ही  हुआ  है  |  पिछले  बे  वास्तव  में  नारियल  के  मूल्यों  में  गिरावट  आई

 1984  में  जो  नारियल  3-4  रुपए  का  बिक  रहा  वही  1  रुपए  में  बेचा  जा  रहा  राज्य  को

 समूची  अर्थव्यवस्था  में  गड़बड़  हुई  है  तरफ  सूखे  के  कारण  बड़ी  संछ्या  में  नारियल  के  पेड़  नष्ट

 हो  जाने  से  किस।नों  को  बहुत  नुकसान  हुआ  तो  दूसरी  तरफ  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  आने  से  उन्हें
 गम्भीर  आर्थिक  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  वास्तव  में  केरल  के  नारियल  उत्पादकों  ने  हमेशा

 ही  कठिनाई  का  सामना  किया  है  क्योकि  जिस  तरह  यहां  गेहूं  और  चावल  के  लिए  लॉबी  बसे  गन्ना

 उत्पादकों  के  लिए  नहीं  यहां  तक  कि  फल  उत्पादकों  की  भी  यहां  एक  लॉबी  जब  सेब  की

 फसल  को  रोग  लगा  था  तो  इसे  राष्ट्रीय  रोग  घोषित  किया  गया  था  ओर  सभी  सुरक्षात्मक  उपाय

 किए  गए  थे  ।  लेकिन  नारियल  के  पेड़ों  में  रोग  लगने  के  कारण  जब  काफी  बड़े  क्षेत्र  में  उसकी  फसल

 नष्ट  हो  गई  तब  सरकार  उतनी  चिंतित  नहीं  कुछ  शोध  कार्य  घल  रहा  है  ओर  कुछ  राशि  खर्च  की

 गई  है  ।  लेकिन  हम  अभी  तक  इस  समस्या  का  कोई  सन्‍्तोषजनक  समाधान  नहीं  खोज  पाए  हैं  ।

 नारियल  का  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किए  जाने  के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  नारियल  का

 म्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  कृषि  मन्त्रालय  को  कई  प्रतिवेदन  दिए  गए  ।  मैं  नहीं  जानता  कि

 इस  सम्बरध  में  अभी  तक  निर्णय  क्‍यों  नहीं  लिया  यदि  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  कर  दिया  जाता

 तो  निश्चय  हो  गन्ना  उत्पादकों  को  कुछ  राहुत  मिल  जाती  ।  लेकिन  अभी  तक  ऐसा  नहीं  किया  गया

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  तुरन्त  नारियल  का  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करे  और  नारियल

 को  जिनमें  से अधिकांश  लघु  और  सीमान्त  कृषक  को  रक्षा  करें  ।

 केरल  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  को  सन्‍्तोषजनक  ढंग

 से  कार्याम्वित  किया  गया  है  ।  मैं  इस  बारे  में  आंकड़े  बताना  नहों  चाहता  ।  इस  सम्बन्ध  में  के  रल  का

 कार्य-तिथ्पादन  प्रभावशाली  रहा  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०

 कार्यक्रम  तथा  गरीबी-उम्मूलन  के  अन्य  कार्यक्रमों  के  लिए  केरल  7)  दिए  जाने  वाले  आबंटन  में  बढि
 करे  ।  इस  सम्बन्ध  मेरा  एक  अनुरोध  है  ।  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अनाज  के  रुप  में
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 मजदूरी  दी  जाती  है  ।  केन्द्र  इसके  लिए  गेहूं  आबंटित  करतो  वास्तव  में  ब्रामीक  क्षेत्रों  में

 रहने  वाले  लोग  गेहूं  खाने  के आदी  नहीं  होते  ओर  इसलिए  वे  गेहूं  नहीं  इस  तरह  सारा  ऐसे

 हो  पड़ा  रहता  यदि  गेहूं  की जगह  चावल  सप्लाई  किए  जाएं  तो  इस  समस्या  का  समाधान  किया

 जा  सकता  है  तथा  इस  कायंक्रम  का  काफी  प्रभाव  पड़ेंगा  ।

 —~

 मुझे  आशा  है  कि  मन्त्रो  मेरे  द्वारा  उठाएं  गए  मुद्दों  पर  विचार  इन  शब्दों  के

 साथ  में  इन  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  श्रीवल्लभ  पाणिग्रही  ।  किसी  भी  हालत  में  आप  7  मिनट  से  अधिक

 नहों  बोलेंगे  ।

 थी  श्रीवलह्लभ  पाणिप्रहो  :  सभापति  में  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय

 की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  संघ  कषि  वैज्ञानिकों  और  विशेष  रूप  से  देश  के  किसतानों  को  बधाई  देना

 चाहता  हूं  जो  इस  देश  में  हरित  क्रांति  लाने  में  सफल  हुए  यह  एक  बड़ी  उपलब्धि  है
 बयोंकि  पहली  पंचयर्षीः  योजना  के  शुरू  हमारा  खाद्य  उत्पादन  55  मिलियन  टन  के  करोब  था

 जबकि  1983-84  में  यह  151.34  मिलियन  टन  तक  पहुंच  इसका  अर्थ  है  कि  पिछले

 22-23  वर्षों  में  हमारे  उत्पादन  में  इतनी  अधिक  बुद्धि  हो  गई  कि  विश्व  में  विभिन्‍न  मंचों  पर  इसको
 प्रशंसा  की  गई  ।

 लेकिन  में  समझता  हूं  कि  यद्यपि  हमें  इस  उपलब्धि  पर  गय॑  महसूस  करना  चाहिए  फिर  भी

 यह  सन्‍्तोष  की  बात  नहीं  है  क्योंकि  आगे  का  काम  बड़ा  चुनौती  भरा  खाद्य  पदार्थों  के  मामले  में

 हमें  बहुत  सा  काम  करना  है  क्योंकि  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  हमारी  जनसंख्या  100  करोड़  तक  हो
 जाएगी  और  हमें  240  मिलियन  टन  अनाज  की  जरूरत  अभी  हथारा  उत्पादन  150  मिलियन
 टन  है  और  यदि  हमारे  अनाजों  के  वाधिक  उत्पादन  में  तदनुरूप  वृद्धि  नहीं  होती  तो  हम  इस  आवश्यकता
 को  पूरा  नहीं  कर  पाए गे  ।  इसमें  कठिनाई  कया  है  ?  कृषि के  क्षेत्र  में  हमारी  दुगुनी  समस्या  हमारे
 दो  उह्दं  श्य  एक  अपने  देश  को  अनाज  के  मामले  में  आत्म-निर्भर  बनाना  ताकि  हमें  दूसरे  देशों
 अनाज  न  मांगना  और  इसके  बजाय  हम  अन्य  जरूरतमन्द  देशों  को  अनाज  सप्लाई  कर  सकते  हैं
 जैसा  कि  हम  कर  रहे  हैं  ।  कई  उत्पादक  और  अन्य  सभो  जो  कृषि  पर  निभंर  जेसे

 भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  की  स्थिति  में  सुधार  लाना  होगा  ।  आत्मसन्तोष  करने  का  प्रश्न  ही
 नहों  है  ।

 बेहतर  प्रौद्योगिकी  हमारी  प्रगति  का  अवलम्ब  है  ।

 हम  अपनी  जनता  की  गरीबो  को  दूर  करने  के  लिए  बहुत  से  काम  कर  रहे  निर्धनता-विरोधी

 कई  योजनाएँ  कार्यान्वित  को  जा  रहो  हमें  यथासम्भव  क्षेत्र  में  सिंचाई  सुविधा  उपलब्ध  करानी

 चाहिए  ।  हमें  विभिनन  क्षेत्रों  में  दो  या  तीन  से  अधिक  फसलें  उगानी  चाहिए  ।  उससे  जनता  की  गरीबी

 हूर  होगी  ।  यह  इस  देश  से  गरीबो  दूर  करने  में  स्वतः  सहायक  सिद्ध  होगा  ।  इसलिए  सिंचाई

 अच्छे  आधुनिक  तकनीक  आदि  सभी  चोजें  किसानों  को  उनके  घर  तक

 और  समय  पर  पहुंचानी  होगी  ।
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 अनुसन्धान  कार्य  चल  रहा  है  किन्तु  अनुसन्धान  का  लाभ  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  सभो  क्षेत्रों  के
 किसानों  को  बराबर  नहों  मिल  रहे  यह  लेद  की  बात  अतः  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि

 विभिन्‍न  जगहों  पर  कषि-कालेज  तथा  अनुसंन्धात  केन्द्र  खोले  जाएं  ।  विस्तार  और  अनुसन्धान  खंडों  के

 बीच  सहयोग  होना  चाहिए  ताकि  अनुसन्धान  के  लाभ  वास्तव  में  कूषकों  को  मिल  सके  ओर  हमारे  खाद्य

 उत्पादन  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  ताकि  हम  अपनी  मांग  को  पूरा  कर  यह  बड़ा  चुनौती  भरा  काम  है
 कि  हमें  इस  शताब्दी  के  अंत  तक  लगभग  100  करोड़  जनसंझुया  की  जरुरतों  को  पूरा  करने  के  लिए
 2400  लाख  टन  अनाज  का  उत्पादन  करना  होगा  ।

 हमें  अपने  कृषि  क्षेत्रों  में  अलग-अलग  फसलों  को  बोना  शुरू  करना  होगा  '  केवल  25%  जोती

 गई  भूमि  में  सिंचाई  की  सुविधा  70%  भूमि  सूखी  पड़ी  है और  इस  पर  50%  जनसंख्या  के  लिए
 फसलें  उगाई  जाती  इसलिए  नियमित  और  उपयुक्त  योजना  बनाई  जानी  फसल  की

 उपयुक्त  पद्धति  बनाई  जानी  चाहिए  भौर  जेसा  कि  आप  जानते  हम  अपने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  में
 जाते  हैं  अपने  कषकों  से  मिलते  हम  उनकी  दशा  देखते  हैं  और  देखते  हैं  कि  मूल्यों  के करण  उनमें

 कितना  असंतोष  है  ।  उनकी  हमेशा  यह  शिकायत  रहती  है  कि  कृषि  उत्पादों  के  लिए  मूल्य  ठीक  से
 निर्धारित  नहीं  किए  जाते  ओर  उनके  उत्पादों  के  मूल्य  सुनिश्चित  करने  वाले  निकाय  में  उनके

 निधियों  को  शामिल  नहीं  किया  जाता  ।  भौद्योगिक  वस्तुओं  के  मूल्यों  के साथ  उनका  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 हैं  ।  मूल्य-नीति  में  समानता  होनी  चाहिए  ताकि  कृषि  ठत्पादों  और  औद्योगिक  वस्तुओं  में  कुछ  समानता

 रखी  जा  सके  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जब  कभी  अच्छा  उत्पादन  होता  तो  उद्योगों  में  काम
 करने  वाले  को  बोनस  मिलता  है  किन्तु  कृषि  में  बिलकुल  इसके  विपरीत  है  ।  जब  कभी  अच्छा  उत्पादन

 होता  है  या  बहुत  अधिक  फसल  पेदा  होती  हमें  मजबू रन  बिक्री  शिकायतें  सुनने  को  मिलती  हैं  ।
 मेरे  राज्य  उड़ीसा  में  बिजली  की  कमी  है  ओर  बिजली  की  कमी  होने  से  कोई  भिलें  नहीं  चलतीं  और

 उस  कारण  स्वाभाविक  है  कि  उसकी  वसूली  कम  हो  जाती  अतः  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि

 बह  इस  पहल  को  जांच  करें  और  भारतीय  खाद्य  निगम  को  सीधे  कृषिकों  से अनाज  लेना  चाहिए  न

 कि  अपने  मिल-मालिकों  और  व्यापारियों  के  माध्यम  जो  कि  कई  बार  उत्पादकों  का  शोषण
 करते  हैं  ।

 अब  मैं  फसलों  के  बोमे  पर  आता  यह  स्थागत  योग्य  है  कि  फसलों  का  बीमा  शुरु  किया
 गया  यही  उचित  समय  है  जबकि  इसकी  पुनरोक्षा  की  जानी  चाहिए  और  इस़में  कुछ  परिवर्तन  किए
 जाने  चाहिए  ।  कृषकों  में  बड़ा  भ्रम  सा  यह  सिंचाई  वाले  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  है  ।  इसे  सूबे  क्षेत्रों
 में  भी  लागू  किया  जाना  चाहिए  बयोकि  हमारे  कृषको  को  कई  तरह  के  मौसम  का  सामना  करना  पड़ता
 है  ।  अभी  भी  अंग्रेजी  शासन  काल  के  समान  कृषकों  के  लिए  यह  मोसम  जुए  के  समान  क॒थकों  में

 इस  बात  को  लेकर  भी  भ्रम  है  कि  उत्पादकों  को  कितनी  हानि  होने  पर  बीमे  का  लाभ  मिलेगा  यह
 बन्दोबस्त  के  रिकार्ड  के  अनुसार  किया  जाता  है  जो  कि  बहुत  पुराने  उस  समय  आधुनिक  तकनीकें

 नहीं  उन  दिनों  प्रति  एकड़  भूमि  पर  बहुत  कम  पैदावार  होती  जब  पुराने  रिकार्डों  क ेआधार

 पर  हानि  का  हिसाब  लगाया  जाता  हैं  तो  स्वाभाविक  उन्हें  कुछ  नहीं  मिलता  |  इस  बारे  में

 व्यावहारिक  यथार्थपरक  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  और  फसल  बीमा  को  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 अब  में  प्राकृतिक  आपदाओं  के  बारे  में  जेसा  कि  हमारे  राज्य  मंत्री  ने  हमारे  देश
 में  काफी  क्षेत्रों  को  प्रति  वर्ष  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  उड़ीसा  जंसे  कुछ  क्षेत्रों
 को  निरन्तर  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करना  पड़ता  वहां  हर  वर्ष--चक्रवात  या  सूछा  या है  ॥4$  5  »॥  ५  हे
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 बाढ़  आती  इन  मामलों  में  केन्द्र  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  ऋण  या  अग्रिम  रांशि  ऋण  के  रूप

 में  न  होकर  अनुदान  के  रूप  में  दो  जानी  यह  100%  अनुदान  होना  चाहिए  ।  उड़ीसा  में

 जितनी  मांग  की  गई  वह  नहीं  दिया  गया  उसका  एक  भाग  ही  दिया  गया  मेरा  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  हैं  कि  वह  हस  बारे  में  कुछ

 जहां  तक  गरीबी  हटाओ  योजना  का  सम्बन्ध  है  मेरा  अनुरोध  है  कि  लाभाधियों  का  सही

 चुनाव  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  कड़ाई  से  निगरानी  रखी  जानी  चाहिए  और  दोषी  व्यक्तियों

 के  विरूद्ध  कड़े  उठाए  जाने  चाहिए  क्योंकि  ऐसा  अनुभव  किया  गया  है  कि  गरीबी-हटाओ  योजना

 भ्रष्ट  अधिकारियों  ओर  कुछ  राजनोतिज्ञों  क ेलिए  वरदान  सिद्ध  हुई  अतः  इस  बारे  में  कड़े  उपाय

 किए  जाने  चाहिए  ।

 सातवों  योजना  के  कृषि  कार्यक्रम  में  एक  स्वागत  योग्य  बात  यह  है  कि  पूर्वी  भारत  में  चावल

 के  उत्पादन  को  बढ़ाने  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जाएगा  और  इसकी  कमी  को  पूरा  किया

 यह  काम  शुरु  में  ही किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  इस  बारे  में  कथनी  ओर  इसके  वास्तविक  कार्यास्वयन

 में  बहुत  अन्तर  इस  अन्तर  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ओर  मंत्रालय  को  इसे  सुनिश्चित  करना

 कृषि  क्षेत्र  में  वर्तमान  समस्या  लागत  को  बढ़ाए  बिना  उत्पादन  और  उत्पादकता  की

 वढि  की  है  हस  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  हमारे  नियोजकों  ओर  वेज्ञानिकों  को  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखना  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  जिसका  देश  के  70%,  लोगों  के  साथ

 सम्बन्ध  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अपना  वव्रतव्य  समाप्त  करता  हूं  ।  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 ली  असमरसिह  राठवा  :  मैं  कृषि  मंत्रालय  को  मांगों  को  सपोर्ट

 करते  हुए  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हमारे  कृषि  मंत्री  एक  गरीब  फेमिली  में  से  आये  गरीब

 किसान  परिवार  से  आये  इसलिए  उन्होंने  ऐसी  योजनाएं  बनायी  हैं  जिनसे  गरीब  किसानों  का  विकास

 हो  ।  फिर  भी  मैं  आदिवासी  किसानों  के  इलाकों  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसके  बारे  में  कुछ  कहना

 चाहता  हूं  ।

 आदिवासी  इलाकों  और  पिछड़े  इलाकों  में  सिंचाई  की  सुकिधाएं  नहीं  होतीं  ।  बहां  के  लिए  लिफ्ट

 हररीगिशन  योजना  बनाई  जाए  और  उन  इलाकों  में  ट्यूबबेल  दिये  जाएं  ।  तभी  इन  लोगों  का  कृषि  में

 विकास  हो  सकता  है  ।

 मान्यव  पहाड़ी  एरिये  खास  कर  के  आदिवासी  एरिये  में  जो  किसान  गैर-कानूनी  जमोल

 जोतते  वही  जमीन  उन  किसानों  को  प्लान्टेशन  करने  के  लिए  दी  जाए  और  प्लान्टेशन  का  सारा

 खर्च  सरकार  ओर  से  दिया  इससे  प्लास्टेशन  का  कार्य  भी  बढ़ेगा  ओर  जो  किसान  गेर-कानूनी

 जमीन  जोतते  हैं  उनफी  जीविका  भी  चल  सकेगी  ।  प्लान्टेशन  से  जो आय  हो  उसका  50  परसेंट  प्लान्टेशन

 का  कार्य  करने  वाले  किसान  को  दिया  जाए  और  बाकी  का,सरकार  ले  ले  ।  इससे  फोरेस्ट्र  अक्षिकारो

 जो  गैर-कानूनी  तौर  पर  वसूली  करते  हैं  वह  भी  बंद  हो  जायेगी  ।
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 गुजरात  में  कहीं  रेगिस्तान  कहीं  कच्छ  का  कुट  है  कहीं  समुद्री  तट  वहां  पर

 भी  प्लान्टेशन  करना  जरूरी

 किसानों  को  उनकी  उपज  का  पूरा  भाव  नहीं  मिलता  है  ।  अभी  मकवाना  जो  ने  कहा
 कि  हम  गोदामों  में  अनाज  भरते  हैं  ।  उस  अनाज  को  कुछ  कीड़े  खा  जाते  हैं  ।  हम  उस  अनाज  को  कीड़ों
 से  बचाते  हैं  ।  हमने  ऐसी  योजना  भी  बनायी  मगर  बाजारों  में  जो  कीडों  के  रूप  में  दलाल  होते  हैं
 और  वे  जो  तिलहन  कपास  कृषि  उत्पादन  के  भाव  को  खा  जाते  हैं  उसके  बारे  में  भी  कोई  राष्ट्रीय  भाव

 नीति  बनानी  तिलहन  और  कपास  के  बारे  में  भी  राष्ट्रीय  भाव  नीति  बनायी  जानी

 हस  साल  पानी  के  भाव  पर  कपास  बिका  ।  वहां  कपास  की  खेती  करने  वाले  किसान  की  हालत  बहुत
 खराब  तिलेहन  ओर  कपास  की  हमारे  यहां  प्रधान  रूप  से  खेती  होती  है  ।  राजीव  जो  ने  जब  यह्‌
 कहा  कि  हम  कपास  के  बारे  में  राष्ट्रीय  भाव  गीति  बनायेंगे  तो  मुझे  बहुत  खुशी  हुई  ।

 मान्यव  हमारे  यहां  कहीं  बाढ़  आ  जाती  कहीं  सूखा  पड़  जाता  हमारे  यहां  आदिवासी

 इलाकों  में  आजकल  सूखे  के  कारण  अकाल  पड़ा  हुआ  आदिवासियों  और  पिछड़े  वर्ग  के  मसोहा
 प्रधान  मंत्री  राजीव  जी  के  वहां  जाने  के  बाद  से  अकालग्रस्त  लोगों  के  लिए  कुछ  रोजी-रोटी  का  इंतजाम

 हुआ  है  ओर  उन  लोगों  की  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  ।  फिर  भी  इसके  बारे  में  और  ध्यान  देना
 जरूरी  इन  सूखाग्रस्‍्त  एरिया  में  जो किसान  रहते  हैं  उनको  जो  कृषि  ऋण  दिये  जाते  उनसे  उन
 ऋणों  की  वसूली  के  बारे  में  कृषि  मंत्रालय  को  उदार  नीति  अपनानी  बैंकों  या  कोआप्रेटिव
 सोसायटियों  से  जो  ऋण  किसानों  को  दिये  जाते  जिन  इलाकों  में  सूखा  पड़ा  उन  इलाकों  के  किसानों
 के  लिए  विशेष  रूप  से  सोचा  जाना  चाहिए  |

 अभी  हमारे  साथी  ने  कहा  कि  आदिवासी  गांवों  में  रोड्स  का  विक्रास  बहुत  कम  हो
 रहा  है  |  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  जंगलों  के  बीच  से  कोई  रोड  नहीं  बन  सकती  जो  जमीन
 पंच्रायत  की  होती  है  उस  पर  रोड  बन  सकती  फोरेस्ट  की  जमीन  पर  रोड  नहीं  हो  सकती
 इसके  लिए  अपवाद  स्वरूप  कोई  कानून  बनाना  चाहिए  या  वर्तमान  कानून  में  संशोधन  करना  चाहिए  ।
 नहीं  तो  आदिवासो  एक  गांव  से  दूसरे  गांव  जाने  में  या  एक  गांव  से  दूसरे  गांव  तक  अपना  माल  ढोने
 में  तकलीफों  का  सामना  करते  क्योंकि  न  वहां  कोई  रोड  बन  सकती  है  और  न  कोई  वहां  रेलवे
 लाईन  होती  है  ।  छोटा  उदयपुर  नेरोगेज  रेलवे  लाईन  पर  डीजल  इंजन  शुरू  किया  जाये  ।  इसलिए  इस
 पर  भी  ध्यान  देना  जरूरी  है  ।

 ॥

 मान्यवर  हमारे  आदिवासो  क्षेत्र  में  नमंदा  प्रोजेक्ट  बन  रहा  यह  बहुत  बड़ा  प्रोजेक्ट  है  और
 इससे  हिन्दुस्तान  का  नक्शा  बदल  लेकिन  हस  परियोजना  में  आदिवासियों  की  जो  जमीन  डबती

 उनके  लिए  कुछ  सोचना  पड़ेंगा  ।  इन  लोगों  को  जमीन  दी  जाए  मौर  जमीन  के  विकास  के  लिए
 शंत-प्रतिशत  सबसिडी  दो  जो  लोग  बेघर  और  भूमिहीन  हो  चुके  उनके  लिए  यह  लाभकारी
 योजना  होगी  ।

 इसी  तरह  से  आदिवासी  क्षेत्र  में  लोग  कृषि  के  मामले  में  पिछड़े  हुए  हैं  और  खेती  अच्छी  नहीं
 होती  इसके  लिए  आदिवासी  क्षेत्रों  में  डिप्लोमा  कोसं  या  कृषि  कप  कोर्स  शुरू  करना  ताकि
 इन  लोगों  को  उन्नत  कृषि  पद्धति  का  पता  चल  सके  और  कृषि  का  विकास  हो  सके  ।

 ५
 हमारे  यहां  एक  और  समस्या  है  कि  राठवा  और  राठवाखोलो  दोनों  आदिवासी  जातियां

 लेकिन सिर्फ राठबां जति के लोगों को आदिवासी योजनाओं का लाभ मिल पाता राठवाखोलो जाति 2334
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 के  लोग  इससे  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  दोनों  को  समानरूप  से  लाभ  पहुंचाया  जाना
 इसलिये  राठवाखोली  जाति  को  आदिवासी  जाति  राठवा  जाति  में  शामिल  किया

 एक  अन्तिम  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  अधिकतर  टी  वी  सेंटर  शहरो  क्षेत्रों  में  शुरू  किए
 गए  हैं  और  देश  का  विकास  कृषि  एव  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  पर  निर्भर  करता  कृषि  से  सम्बन्धित
 कार्यक्रमों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलोग  वंचित  रह  जाते  इसलिए  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  टी  वी

 सेंटर  खोलने  की  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  ताकि  ये  क्षेत्र  कृषि  के  विकास  में  और  देश
 के  विकास  में  सरकार  का  सहयोग  दे  सके  ओर  इनको  कषि  विक्रास  से  सम्बन्धित  कार्यक्रम  दिखाए  जा

 सके  ।

 भी  शमिस्दर  सिह  :  माननीय  सभापति  आज  ऊपर  वाले  की  तरह  आपको

 तरफ  से  भी  कट  लगा  दिया  गया  ।  इस  बात  के  लिंए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  ऊपर  बाला

 तों  कभी-कभी  बाढ़  आदि  में  सब  कुछ  बहा  देता  लेकिन  आपने  कम  से  कम  4  घन्टे  तो  दिए  ।

 सभापति  यह  मंत्रालय  मुल्क  की  75  फीसदी  आबादी  के  साथ  सीधा  ताललुक  रखता

 इस  तरह  से  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  है  ।  इस  बहस  में  हिस्सा  लेते  हुए  माननीय  मंत्री  महोदय
 और  मेंबर  साहेबान  को  अपनी  तरफ  से  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  क्राप  एंश्योरेंस  की  बात  कहीं
 यह  अभी  कुछ  ही  राज्यों  में  लागू  की  गई  है  ओर  यह  अभी  बहुत  अच्छे  स्वरूप  में  नहीं  इसमें  दो
 परप्तेंट  जो  एंश्योरेंस  कम्पनी  द्वारा  प्रीमियम  मांगा  जाता  उसमें  एक  परसेंट  तो  बेशक  किसान  से
 लिया  आधा  परसेंट  केन्द्र  सरकार  को  और  परसेंट  राज्य  सरकार  को  इतमें  योगदान  देना

 ताकि  गरीब  किसान  को  एंश्योरेंस  स्कीम  का  पूर-पूरा  लाभ  मिल  सके  |

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  मंत्रालय  से  किसी  पार्टी  को या  सियासत  को  संबद्ध

 नहीं  करना  चाहिए  ।  यह  सारे  मुल्क  का  काम  है  ओर  मुल्क  के  75  फीसदी  लोग  इससे  ताल्लुक  रखते

 बहुत  सी  स्कीम्स  सरकार  को  तरफ  से  बेशक  चलायी  जा  चुकी  हैं  और  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  हमारा
 देश  आत्म-निर्भर  हो  चूका  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  अभी  लोगों  में  परचेजिग  पावर  बहुत  कम  है
 बयोंकि  बहुत  से  लोग  इस  भाव  पर  अनाज  खरीद  हो  नहीं  सकते  ।  मैं  आपको  एक  प्रिसाल  देना  चाहता

 रशिया  में  हमसे  ज्यादा  फूड  ग्रन  पेदा  होता  है  और  आबादी  भी  हमसे  कम  फिर  भी  वे  बाहर
 से  अनाज  मंगवाते  इसका  मतलब  यह  है  कि  परचेजिंग  पावर  होने  से  लोगों  को  पूरा  अनाज  नहीं
 मिल  पाता  ।  दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  जो  इनपुट्स  अगर  इनके  दाम  इसी  तरह
 से  ऊपर  को  बढ़ते  चले  गए  ज॑से  कि  अभी  बढ़ते  जा  रहे  हैं  तो अनाज  का  भाव  ऊपर  ले  जाते-जाते  गरीब
 की  परचेजिंग  पावर  एकदम  ही  दूर  चली  जायेगी  ।  अगर  वह  पच्चोस  फीसदी  खरीद  सकता  है  तो  इस

 तरह  वह  75  फीसदी  परचेज  ही  नहीं  कर  सकेगा  |  मेरी  विनती  है  कि  इनपुट्स  के  भावों  को

 कम  किया  जाए  ।  बहुत  लम्बे  समय  से  मैं  देखता  आ  रहा  हूं  कि  हर  वर्ष  प्राइस  कमीशन  बैठता  है  और

 हर  बार  वे  प्राइस  फीक्स  करते  फसल  ऊपर  आ  जाती  है  लेकिन  प्राइस  कमीशन  फैसला  नहीं  दे
 पाता  ।  सरकार  को  एक  ऐसी  बंठक  बुलानी  चाहिए  जिसमें  जमीदारों  के  नुमाइन्दें  हों  और  जिसमें

 इनपुट्स  तथा  फसल  का  हिसाब  लगाकर  थोड़ा  सा  मुनाफा  बेशक  इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स  से  आधा  ही  मुनाफः
 पांच  या  आठ  परसेंट  वह  मुनाफा  फीक्स  कर  देना  चाहिए  ।  एक  प्राइस  इन्डेक्स  बना  लेना  चाहिए

 ताकि  हर  साल  प्राइस  कमीशन  के  सामने  न  जाना  पड़े  और  जमींदार  को  दस-पन्द्रह  साल  के  लिए  एक
 ही  भाव  पर  इनपुट्स  और  क्राप  का  भाव  मिले  ताकि  वह  लम्बे  समय  के  लिए  तंयार  कर  सके  ।  मैं

 जमींदार  हैं  ओर  अपने  हाथों  से  काम  करता  हूं  इसलिए  मुझे  बोलने  के  लिए  दो-चार  मिनट  का  और
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 समय  दिया  जाए  ।  मैं  पंजाब  से  ताल्लुक  रखता  हूं  । आपको  एक  बहुत  बड़ा  डिफेक्ट  बताना  भाहूंगा  ।

 पंजाब  में  और  हरियाणा  में  गेहूं  बहुत  पड़ा  दूसरे  सूबों  में  जब  गेहूं  ले  जाना  पड़ता  है  तो  यहू  बहुत
 गड़बड़  वाला  सिस्टम  पंजाब  में  चार-चार  साल  का  गेहूं  पड़ा  हुआ  इसी  प्रकार  जम्मू-कश्मीर
 ओर  हिमाचल  मैं  शुगरकेन  दो  लाख  टन  भेजा  जाता  लेकिन  ट्रान्सपोर्ट  में  ही  हम  लोग  लगे

 रहते  हैं  ।  मैं  चाहुंगा  कि  क्यों  न  पंजाब  को  शुगर  मिल  दी  जाए  ओर  साऊथ  को  फूड  ग्रेन  की  स्कीम्स  दी

 थाए  ताकि  हम  लोग  ट्रान्सपोर्ट  से  बच  सके  ।  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  ही  लाखों-करोड़ों  रुपए  ट्रान्सपोर्ट  में

 लगा  देते  कभी  चोनी  और  कभी  फूड  प्रेन  इधर  से  उधर  ले  जा  रहे

 एक  बात  ओर  मैं  आपको  बता  देना  चाहता  हूं  । आयल  सी  ड्स  और  पलसेज  की  बहुत  सी  सकी  म्स
 केन्द्र  सरकार  ने  दी  हैं  भौर  हिन्दुस्तान  का  जमीदार  इन  स्कोम्स  को  सिर  पर  उठाकर  चलता  भाप
 जो  भी  टीबा  जमीदार  उसको  पूरा  कर  देगा  चाहे  वह  आयल  सीड  का  चाहे  पल्तेज  का  दो  ।

 इसलिए  में  कृपा  करके  फिर  कह  रहा  हूं  कि उसको  जो  जायज  मुनाफा  वह  उसको  देना  चाहिए  ।  जो

 हिन्दुस्तान  का  जमोदार  गरीब  किसान  है  यह  अपने  सिर  पर  उठाकर  इस  सरकार के  सारे  टीचे  पूरे
 कर  देगा  ।  अगर  आपने  मेरी  बात  को  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  तो  जो  हजारों-करोड़ों  रुपये  हरित  क्रान्ति
 और  श्वेत  क्रान्ति  क ेलिए  खर्च  कर  रहे  वह  क्रान्ति  लाते-लाते  गरीब  किसान  के  सिर  के  ऊपर  कर्जा

 हो  गया  अगर  वह  इसी  तरह  बढ़ता  गया  तो  एक  दिन  उसका  दम  टूट  तब  न  सरकार  कुछ
 कर  पायेगी  ओर  न  मुल्क  कुछ  कर  पायेगा  ।  इतना  ही  कहते  हुए  में  आपको  फिर  धन्यवाद  देता  हू  कि
 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 ]

 थी  के०  एच०  रंगनाथ  सभापति  इस  मांग  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के
 लिये  में  आपका  कृतज्ञ  चूंकि  समय  को  कमी  है  अतः  में  केवल  तीन  मुद्दों  पर  ही  बोलूंगा  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  को  बात  नहीं  है  कि  कृषि  सुधार  में  हमें  पर्याप्त  सफलता  मिलो  है  किम्तु
 फिर  भी  समग्र  स्थिति  का  जायजा  लेना  होगा  ।  केवल  कुछ  ही  राज्यों  में  हम  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में
 सफल  रहे  हैं  किन्तु  अन्य  राज्यों  में  हम  काफो  पिछड़  हुए  इसलिये  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  हम  अभी
 तक  उन  लोगों  का  पता  नह  लगा  पाये  हैं  जहां  सिंचाई  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  अथवा  जो  सूखापीड़ित
 हैं  तथा  उन  क्षेत्रों  का  भी  पता  नहीं  लगा  सके  हैं  जहां  तिलहन  आदि  की  फ+लें  उगाई  जा
 सकतो  हैं  ।

 इसके  अलावा  पर्याप्त  भंडारण  सुविधा  भो  सुलभ  नहीं  कृषक  लाभकारी  मूल्य  प्रदान  करने
 के  लिये  काफी  हो-हल्ला  मचा  रहे  मुझे  1983  में  कर्नाटक  में  उठाये  गये  आन्दोलन  के  बारे  में  अभी
 तक  याद  जो  क्रषकों  द्वारा  खाद्यान्न  ओर  गन्ने  के  बारे  में  एक  बहुत  बड़ा  आन्दोलन  किया  गया
 था  ।  केन्द्रीय  भंडारण  निगम  गोदाम  सुविधा  सुलभ  कराने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कार्य  कर  रहा  इस
 सम्बन्ध  में  सहकारी  समितियां  भी  कुछ  काम  कर  रहीं  है  किन्तु  इस  विषय  पर  अभी  तक  बेश।निक
 कोण  से  विचार  नहीं  किया  गया  अभी  तक  खाद्यान्न  उत्पादन  केन्द्रों  तथा  विपणन  योग्य  क्षेत्रों  का
 पता  नहीं  लगाया  जा  सका  है  ओर  न  ही  वहां  भंडारण  सुविधायें  उपलब्ध  कर।ई  गई  कृषक  अपने

 उत्पादों  को  भण्डारण  गुृहों  में  नहीं  रख  पाते  वास्तविकता  यह  है  कि  आज  व्यापारी  बर्ग  भण्डारण
 निगम  के  गोदामों  का  इस्तेमाल  कर  रहे  कटाई  के  समय  में  व्यापारी  कृषकों  के  उत्पादन  को  खरीद
 लेते  हैं  और  उसे  गोदामों  में  रश्व  देते  हैं  ।  उसे  बेंक  से  50  प्रतिशत  राशि  प्राप्त  हो  जाती  इसके
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 बाद  वह  उसे  अपने  सृविधा-जनक  समय  में  बेचता  है  ।  राज्य  की  दया  पर  छोड़ने  बजाय  इन  सब

 बातों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍यों  नहीं  सोचती  है  और  पूरे  देश  के  ब।रे  में  योजना  क्यों  नहीं  ब्रनाती  है  ?

 जो  गोदाम  1972-73  में  शुद्ध  किये  गये  सहकारी  क्षेत्र  में  उन्हें  पूरा  करना  अभी  तक  शेष  है  ।

 आप  उन्हें  योजना  में  शामिल  कर  लीजिये  ।  आपने  कुछ  राज  सहायता  भी  प्रदान  को  है  किन्तु  राज्य

 सरकारें  उन्हें  समय  पर  पूरा  नहीं  करती  हैं  ।  यहाँ  तक  कृषकों  को  भी  भण्डारण  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं
 यदि  वहां  भण्डारण  सुविधायें  उपलब्ध  हो  तो  कृषक  अपनी  उत्पादित  बस्तुओं  को  गिरबी

 रखकर  अपनी  उत्पादित  बस्तुओं  के  मूल्य  की  50  प्रतिशत  राशि  बंक  से  प्राप्त  कर  सकते  हैं  तथा  अपनी

 आवश्यकताओं  को  तत्काल  पूरा  कर  सकते  हैं  और  बाजार  पर  नियन्त्रण  रख  सकते  हैं  ।  वे  व्यापारियों

 की  दया  के  आश्रित  कदापि  नहों  रह  सकते  में  यह  एक  सुझाव  देना  चाहता  था  ।

 क्षमा  सिंचाई  के  मामले  में  देश  में  बहुत  प्रादेशिक  असन्तुलन  कर्माटक  के

 सम्बन्ध  में  ध्षिचाई  सुविधा  के  बारे  में  आज  ही  एक  अन्य  माननीय  सदस्य  बता  रहे  इस  सम्बन्ध

 में  में यह  कहना  चाहूंगा  कि  केवल  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दोरान  हो  कृषि  पर  जोर  दिया  गया

 था  ।  प्रथम  और  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  तो  हमने  खाद्य  के  बारे  में  ध्यान  ही  नहीं  दिया  ।  किम्तु
 तीसरी  पंचवर्षीय  से  ही  हम  खाद्य  पदार्थों  के  उत्पादन  पर  बहुत  अधिक  जोर  देते  रहे  हैं  ।  किन्तु  चोथी

 पंचवर्षीय  योजना  वास्तव  में  कोई  योजना  थी  ही  नहीं  ।  इस  समय  के  दोरान  कोई  योजना  ही  कार्यान्वित

 नहीं  की  गई  ओर  उस  समथ  में  केवल  वाधिक  योजना  को  ही  कार्यान्वित  किया  गया  पांचवी  और

 छठो  योजना  अवधि  में  हमने  विशेष  प्रगति  को  है  ।  किन्तु  जहां  तक  कर्नाटक  राज्य  का  सम्बन्ध  है  वहां
 तीसरी  योजना  में  आरम्भ  की  गई  सिंचाई  परियोजना  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  हैं  ।  उन  पर  अब  भी
 ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  इसी  बीच  आंध्र  प्रदेश  के  हमारे  मित्रों  ने  तेलुगु-गंगा  परियोजना  का
 नारा  लगाया  इससे  कर्नाटक  को  सिंचाई  परियोजना  कार्यान्वित  करने  में  व्यवधान  पड़ा  महोदय
 मैं  उस  जिले  का  हूं  जो  आन्प्न  प्रदेश  के  रायलसीमा  जिलों  के  बहुत  ही  निकट  यह  प्राचोन  काल  से

 सूखा-पीड़ित  क्षेत्र  रहा  क्या  आप  ने  उसके  बारे  में  कभी  सोचा  कया  इसके  सम्बन्ध  में  कभी  भो
 कोई  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  अपनाया  अपने  देश  में  बाढ़  पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिये  सूखे  को  स्थिति  से
 निपटने  के  लिये  हम  बहुत  सारा  घन  व्ययकर  चुके  हैं  ।  किन्तु  ग्रदि  यही  धन  हमने  सिंचाई  परियोजना
 थ्रों  पर  व्यय  किया  होता  तो  अब  तक  अनेक  परियोजना  पूरी  हो  गई  होतीं  ओर  हम  इस  समस्या  का
 समाधान  कर  चुके  होते  ।  हमें  प्रमुख  नदियों  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  जिससे  कि  हम  सिंचाई
 परियोजनायें  तेयार  कर  सर्के  और  उनके  लिये  घन  की  व्यवस्था  कर  सके  ।  यदि  राज्य  सरकार
 तो  वे  ऋण  दे  सकते  हैं  ओर  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  परियोजनायें  पूरी  हो  जायें  तथा
 उनके  पूरा  होने  में  कोई  व्यवधान  न  आज  सातवीं  पंचबर्षीय  योजना  में  उन्हीं  परियोजनाओों  पर
 काम  चल  रहा  है  जो  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  चल  रही  किन्तु  हम  कहते  यहो  हैं  कि  हमने
 योजना  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  है  ।

 कषि  में  सुधार  लाने  के  लिए  बीज  और  अपेक्षित  ऋण  जैसी  निवेश  सुविधायें  किसानों
 को  सुलभ  होनी  चाहिये  ।  इसके  किसानों  को  नगदी  सुविधा  श्रदान  करनी  होगी  जिससे  कि

 जब  तक  उनकी  फसल  बिक  न  जाये  तब  तक  वह  अपनी  फसल  को  बचा  कर  रक्ष  सक  ।

 इसके  अलावा  अनुसन्धान  काये  चल  रहे  हैं  और  अनुसन्धान  काय  से  क  षक्ों  को  बड़ी  सहायता
 मिली  जिस  क्षेत्र  में  जो फसल  द्वोती  है  उसका  ध्यान  रखते  हुए  सारे  देश  में  अनुसन्धान  सुविध्नायें
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 उरलब्ध  कर।नी  होंगी  ।  उदाहरण  के  तौर  यदि  किसी  विशेष  क्षेत्रों  में  उदच्चानों  के  द्वारा  उत्पादन

 बढ़  सकता  है  तो  उस  क्षेत्रों  में  अनुसन्धान  तो  करना  ही  इसी  प्रकार  तिलहनों  आदि

 के  सम्बन्ध  में  उन  क्षेत्रों  में  अनुसन्धान  संस्थान  स्थापित  करने  होंगे  ।  डेरी  तथा  पशु  पालन  के  सम्बन्ध

 में  भी  हमारा  कार्य  उत्साहवर्धघक  नहीं  इस  दिशा  में  बहुत  सारे  कार्य  कराने  होगे  ।  जब  तक  आप

 कृषकों  की  सहायता  नहीं  जिनका  राष्ट्रीय  आय  में  60  प्रतिशत  हिस्सा  तो  मेरे  विचार  से

 भविष्य  बहुत  ही  अन्धकारमय  है  ।  मुझे  पता  है  कि  इस  मंत्रालय  के  दोनों  प्रभारी  मंत्री  कषि  में  विशेष

 रुचि  रखते  हैं  कित्तु  यदि  उनका  ध्यान  पजाब  ओर  कुछ  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  रहता
 तो  वह  अनुचित  है  ।  उन्हें  दक्षिण  भारत  की  ओर  ध्यान  देना  दक्षिण  को  ओर  निरन्तर  ध्यान

 देने  को  आवश्यकता  है  ।

 4.00  Ho  १०

 क्री  एम०आर०  संक्तिया  सभापति  कृषि  हमारे  देश  का  मेरुदण्ड  है  हमारे
 देश  की  कुल  जनसंख्या  का  लगभग  75  प्रतिशत  भाग  देहाती  इलाकों  में  रहता  है  तथा  इसमें  से  70

 प्रतिशत  लोग  क॒षि  पर  निर्भर  करते  यदि  हम  देश  से  गरीबी  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  हमें
 क  षि  का  विकास  करना  होगा  |  भारत  के  आम  लोगों  की  गरीबी  दूर  करने  के  लिये  क,षि  का  बहुत  बड़ा

 महत्त्व  इसलिये  यदि  हम  वास्तव  में  अपनी  स्थिति  अच्छी  करना  चाहते  है  तो  हमें  अपनी  अथ॑थ्यवस्था

 के  इस  क्षेत्र  को  विकसित  करने  के  लिये  कुछ  उपाय  करने  होगे  ।  हमारी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 का  मार्ग  निर्देश  निर्माण  और  उत्पादकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  गया  है  |  कषि  का

 विकास  करके  हम  असंछ्य  लोगों  को  सहारा  दे  सकते  हैं  तथा  इसी  क्षेत्र  के  माध्यम  से  रोजगार  के

 बहुत  सारे  अवपर  पैदा  किये  जा  सकते  इसलियें  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि

 कृषि  विकास  के  लिये  हर  सम्भव  कदम  उठाए  जायें  ।

 401  म०  १०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोमन

 इस  समय  हमारा  देश  खाद्यान्न  के  मामले  विशेषक्नर  गेहूं  और  चावल  के  मामले  में

 निर्भर  है  ।  किन्तु  कुछ  क्षेत्रों  में  विशेषकर  खाद्य  तेलों  ओर  चीनी  के  मामले  में  हम  लोग  पिछड़े  हुए  हैं  ।

 मांग  ओर  पूर्ति  के  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  हमें  खाद्य  तेल  ओर  चोनी  के  आयात  पर  काफी

 विदेशी  मुद्रा  खनं  करनी  पड़ती  है  ।  अपने  देश  को  आत्म-निर्भर  बनाने  के  लिए  ओर  विदेशी  मुद्रा
 पर  भार  कम  करने  के  हमें  देश  में  इन  वस्तुओं  के  उत्पादन  को  बढ़!वा  देना  चाहिए  ।  हमें  अपने

 वर्तमान  उत्पादन  को  वृद्धि-दर  को  बढ़ामे  के  लिए  कुछ  उपाय  करने  होंगे  और  किसानों  को  अधिक

 उत्पादन  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  हमें  किसानों  को  उनके  उत्पादों  का  लाभकारी  मूल्य
 बेना  चाहिए  ओर  छोटे  किसानों  को  फसल  बीमा  योजना  के  लाभ  पहुंचाने  के लिए  इसका  अधिक  प्रचार

 करना  हमें  इसके  लिए  उन्हें  प्रोत्ताहन  देना  चाहिए  ओर  उनकी  फसल  को  ओर

 जोखिम  को  कम  करना  चाहिए  ।  हमें  किसानों  को  उनके  क  थि  उत्पादों  में  वृद्धि  के लिए  खेती  के  गहन
 और  व्यापक  तरीके  अपनाने  पर  जोर  देना  चाहिए  ।  हमें  अधिक  क्षेत्र  में  सुधरो  हुई  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग

 पर  बल  देना  चाहिए  ।

 हमें  गरीब  किसानों  को  आसाम  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  करानो  चाहिए  ।  हमें  उन्हें  ज्यादा

 पैदाब्रार  देने  बाले  उर्ब  खाद  और  रसायन  उपलब्ध  कराने  चाहिए  |
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 बा  विस  ली

 इन  बातों  के  सरकार  को  बेहतर  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  तथा
 मध्यम  और  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  के  निर्माण  के  लिए  धन  उपलब्ध  कराना  ताकि  किसानों

 को  उनके  खेतों  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी  उपलब्ध  हो  सके  और  अधिक  अर्तिश्षित  क्षेत्र  में  सिंचाई

 की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।

 खेती  में  सुधार  और  विकास  की  ओर  ध्यान  देते  हुए  हमें  भारो  बाढ़  से  सिरे  के  खेतो  पर  पड़ने
 वाले  प्रभाव  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  जब  तक  हम  बाढ़  पर  नियन्त्रण  नहीं  कर  हमारे
 सारे  प्रयास  ही  विफल  हो  जाए गे  ।  हमने  देखा  है  कि  प्रत्येक  देश  के  करोब  हर  क्षेत्र  में  बाढ़  से

 बरबादी  होती  खरीफ  फसल  बोने  से  पूर्व  बाढ़  आती  जो  कि  हमारी  फसलों  को  भारो  क्षति

 पहुंचाती  इसके  परिणामस्वरूप  मकान  बह  जाते  हैं  और  लाखों  लोगों  को  दूसरे  सुरक्षित  क्षेत्रों  में

 जाना  पड़ता  महीनों  तक  देश  की  लाखों  हेक्टेयर  भूमि  पानी  में  डूब  जाती  जिसके  फलस्वरूप

 मानसून  की  खरोफ  की  फसल  मिलने  को  सम्भावना  कम  हो  जाती  सरकार  को  बाढ़  नियन्त्रण

 कार्यक्रम  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  करानी

 हमारे  राज्य  असम का  प्रत्येक  जिला  महीनों  तक  बाढ़  में  डबा  रहता  है  ।  हमारे  राज्य  में  एक
 उपजाऊ  क्षेत्र  है--माजुनी

 -  जो  कि  विश्व  का  सबसे  लम्बा  नदी  द्वीप  है  |  बाढ़  से  इस  क्षेत्र  को  भारी

 हानि  पहुंची  है  ।  वास्तव  में  यह  क्षेत्र  असम  का  अन्न  भण्डार  है  ओर  असम  की  संस्क ति  का  केन्द्र
 मेरा  मन्त्रो  जी  से  निवेदन  है  कि  यहां-वहां  बांध  बना  कर  छोटे-छोटे  उपाय  करने  को

 जो  कि  पुनः  बाढ़  के  पानी  में  बह  जाते  हमें  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  लम्बी  अवधि  को  योजनाएं  तंयार
 करनी  जब  तक  हम  बाढ़  पर  नियन्त्रण  नहीं  पा  हम  क,षि  को  विकसित  नहीं  कर  पाए  गे  ।

 इन  लम्बी  अवधि  की  परियोजनाओं  की  क्षेत्रीय  परियोजनाएं  नहीं  मानना  इनको  राष्ट्रीय
 परियोजनाएं  मानना  क्‍योंकि  बाढ़  की  समस्या  क्षेत्रीय  समस्या  नहीं  यह  एक  राष्ट्रीय
 समस्या  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  लम्बी  अवधि  की  परियोजनाओं  जंसे  बर्फ  से  पिधल
 कर  बनी  नदियों  पर  बांध  बनाया  जाना  चाहिए  ।  केवल  यही  बांध  ही  बाढ़  पर  नियन्त्रण  रख  सकते  हैं
 ओर  साथ  ही  इन  बांधों  के  माध्यम  से  क,षि  भूमि  पर  सिंचाई  की  सुविधाएਂ  भी  दी  जा  सके  अतः
 मस्त्री  महोदय  से  मेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  सरकार  पर्याप्त  धनराशि  से  लम्बी  अवधि  की  कुछ
 योजनाएं  आरम्भ  करे  न  कि  छोटी  अवधि  की  ।  हमने  पाया  है  कि  सहायता  कार्य  के  नाम  पर  करोड़ों
 रुपए  खर्च  किए  जा  रहे  इस  प्रकार  के  खर्चे  और  निवेश  गेर-उत्पादक  होते  भारत  एक  गरीब
 देश  है  ओर  हम  गेर-उत्पादक  उहं श्यों  के  लिए  इतनी  अधिक  राशि  का  दुरुपयोग  नहों  कर
 अतः  में  मन्त्रालय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  बर्फ  स ेपिधल  कर  बने  पानी  की  नदियों  पर  बड़े  बांध
 बनाने  के  लिए  पर्याप्त  राशि  उपलब्ध  कराये  और  क,षि  भूमि  पर  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराए  ।

 उदंरक  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  के०  नटबर  सभापति  धन्यवाद  ।  में
 अपने  बायें  ओर  बंठे  हुए  सहयोगी  के  इस  कथन  से  सहमत  हूं  कि  अगर  हमें  कुछ  और  समय  दिया  गया
 होता  तो  हम  कषि  के  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  अधिक  विस्तार  से  चर्चा  कर  सकते

 यह  दु.ख  को  बात  है  कि  इस  महत्त्वपूर्ण  विषय  जो  कि  इस  देश  के  अधिकांश  लोगों  को
 प्रभावित  करता  प्रेस  और  चंम्बर  में  इस  प्रकार  को  चर्चा  हो  रही  जो  नहीं  होनी  चाहिए  थी  ।

 मेरा  कत्तंव्य  है  कि  में  पहले  उबंरक  उपयोग  के  बारे  में  पहली  दफा  यह  कृषि
 मन्त्रालथ  का  हो  एक  पूर्ण  विभाग  जैसे  उद्योग  के  लिए  इस्पात  का  स्थान  उसी  प्रकार  कृषि  के
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 लिए  उबंरक  का  स्थान  है  ।  भारत  में  उवंरक  उद्योग  का  विस्तार  और  विकास  हमारी  सफलता  का
 दोतक  आज  इस  उद्योग  का  हमारे  देश  में  विकास  हो  रहा  निजी  और  सावंजनिक  क्षेत्र के
 उबंरक  उद्योग  में  निवेश  पर  कर-पूर्व  आमदनी  12  प्रतिशत  है  ।

 अब  जरा  भारत  में  उवंरक  उद्योग  पर  एक  नजर  1950-51  में  देश  में  केवल  0.70

 लाख  टन  उवरक  की  खपत  थी  ।  वर्ष  1990  तक  हम  14  करोड़  40  लाख  टन  उवंरक  का  प्रयोग
 करने  लगेंगे  ।  1951-52  में  देश  में  पोषरू  तत्वों  का  उत्पादन  27,000  टन  जो  कि  1990  में

 बढ़कर  91  लाख  टन  हो  जाने  की  सम्भावना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हमारा  समग्र
 विकास  11  प्रतिशत  रहेगा  ।  हमने  यहू  उपलब्धि  किस  प्रकार  प्राप्त  की  जहां  तक  जनसंख्या  के
 भरण-पोषण  का  सम्बन्ध  बीस  वर्ष  पूर्व  भारत  को  इसके  लिए  अच्छा  नहीं  समझा  जाता  इसे
 बचत  से  परे  समझा  जाता  किन्तु  1967  में  जब  भारत  के  अनेक  राज्यों  में  भयंकर  सूखा
 श्रीमती  इण्दिरा  गांधी  ने  भारत  को  खाद्य  सामग्री  में  आत्म-निर्भर  बनाने  की  चुनौती  को  स्वीकार
 किया  और  हमने  उवंरक  उद्योग  में  काफी  पूंजी  निवेश

 हमारे  किसानों  तथा  विशेषज्ञों  न ेयह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  यदि  वे  निर्णय  कर  लें  तो  ऐसा
 कोई  लक्ष्य  नहीं  जिसे  वे  प्राप्त  न  कर  सके  ।  उवंरक  उद्योग  इस  बात  का  प्रमाण  आज  इस  क्षेत्र  में

 हमारी  उपलब्धियों  का  दावा  पूरे  विश्व  में  किया  जाता  ऐसा  क्यों  इसका  कारण  यह  है  कि

 हमने  ऐसा  अपने  बल  अपने  कमंचारियों  और  मजदूरों  के  बल  पर  किया  है  |  ऐसा  कोई
 भो  कार्यक्रम  तेयार  करना  जिसमें  हमारे  देश  के  70  प्रतिशत  लोग  लगे  हुए  आसान  काम  नहीं
 यह  कोई  छोटी  उपलब्धि  नहीं  यह  इस  देश  और  इस  देश  के  लोगों  के  लिए  बड़ी  उपलब्धि

 अब  में  आपको  कुछ  ऐसे  आंकड़े  बताता  हूं  जो  स्वयं  अपना  प्रमाण  1985-86  में  उवंरकों

 का  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  का  100.5  प्रतिशत  1984-85  5  की  तुलना  में  उत्पादन  11  प्रतिशत
 अधिक  था  ओर  जंसा  कि  मेंने  पहले  कहा  है  इसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसी  स्तर  पर  बनाए
 रखा  जाएगा  ।  किन्तु  सभापति  में  आगे  आपको  बताऊंगा  कि  इतना  ही  काफी  नहीं

 1986-87  में  क्षमता  उपयोग  82.3  प्रतिशत  होगा  जो  कि  स्वीकार्य  है  किन्तु  हम  इसमें  और  सुधार
 हम  ऐसी  आशा  करते  हैं  किन्तु  ६मारे  कुछ  संयन्त्र  दहुत  पुराने  हैं  अर  उनमें  कु  परिवतंन  करने

 होंगे  ।  उनका  आधुनिकीकरण  किया  जाना  है  और  इसके  लिए  धन  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  नए
 संयन्त्र  भी  तेयार  हो  रहे  15  नए  संयन्त्र  बन  रहे  हैं  ।  उनमें  आठ  नाहट्रोजन  उवंरक  संयन्त्र  और  7

 फास्फेंट  उवंरक  संयन्त्र  में  आपको  नामों  के  बारे  में  नहीं  बत।ऊंगा  क्योंकि  यह  रिपोर्ट  में  दिए  गए

 हैं  और  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के  आंकड़े  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  हैं  जिसे  निसन्देह  सदस्यों  ने  देखा

 होगा  ।

 भविध्य  में  क्या  होगा  ?  भारत  के  जनसांख्यिकीय  अनुमान  बताते  हैं  कि  इस  शताब्दी  के  अन्त
 तक  हमारो  जनसंख्या  90  करोड़  के  लगभग  90  करोड़  लोगों  का  पेट  भरने  के  लिए  हमें
 2350  लाख  टन  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  होगी  ।  इतने  ख|द्यान्‍न्त  की  पंदावार  के  लिए  हमें  200

 लाख  टन  उवरक  को  आवश्यकता  होगो  ।  इसका  मतलब  है  कि  हमें  आगामी  10  वर्षों  में उवरकों का
 उत्पादन  140  लाख  टन  से  200  लाख  टन  करना  होगा  ।  यह  हमें  अपने  बलबूते  पर  करना  इस
 लक्ष्य  के  लिए  उवरकों  का  12  प्रतिशत  वाधिक  उपयोग  नितान्त  आवश्यक  यह  न्यूनतम  यदि
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 हमारा  उत्पादन  12  प्र  तिशत  से  गिर  जाए  तो  हम  खतरे  की  सीमा  में  आ  जाते  हैं  जिसमें  हम  अपने

 लोगों  का  पेट  नहीं  भर  सकते  ।  अतः  मेरे  वरिष्ठ  साथी  श्री  बूटा  सिह  तथा  श्री  मकवाना  के  मार्गनिदेशन

 में  मेरे  मन्त्रालय  का  यह  प्रयत्न  है  कि  हम  ऐसा  हर  सम्भव  उपाय  करें  कि  हमारे  देश  में  उर्वरकों  का

 उत्पादन  बढ़ता  अतः  12  प्रतिशत  वार्षिक  व्‌,द्वि  को  बनाए  रखा  गया

 हम  विश्व  में  सबसे  बड़े  उवंरक  उत्पादकों  में  से  एक  और  साथ  ही  साथ  हम  विश्व  में

 उबंरकों  के  सबसे  बड़े  आयातकों  में  से  भी  एक  हैं  ।  हम  अपनी  आवश्यकता  के  60  प्रतिशत  उर्वरक  का

 उत्पादन  करते  हैं  और  40  प्रतिशत  का  आयात  करते  हैं  और  अब  हम  आशा  करते  हैं  कि  जब  आने  वाले

 झार  या  पांच  वर्षों  में  सभी  नए  संयन्‍्त्र  काम  करने  जो  गेस  से  चलने  वाले  कुछ  इंधन  को

 प्रयोग  करेंगे  और  कुछ  कोयले  तो  ये  कमी  पूरी  हो  जाएगी  ।  कोयला  प्रयोग  करने  की  तकनीक

 भारत  के  लिए  बिल्कुल  नई  है  इसलिए  हमारे  कुछ  कोयला  संयन्त्र  अच्छी  प्रकार  काम  नहीं  कर  पा

 रहे  ।  किन्तु  हम  इस  सम्बन्ध  में  जांच  कर  रहे  किन्तु  यदि  दृढ़  निश्वय  रहा  ओर  धन  की  कमी  न

 हुई  तो  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  हम  भारत  के  बड़े  बाजार  को  मांग  पूरी  कर  सकेंगे  और  यह  हरित
 क्रांति  1,  2,  3,  4  या  5  राज्यों  तक  ही  सीमित  नहीं  रहेगी  ।  हम  इसे  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  तक  ले  जाएंगे  ।  हम  इस  विकास  की  प्रतीक्षा  सन्‍्तोष  तथा  सावधानीपूर्ण  आशावाद  से  कर

 सकते  हैं  ।

 अब  मैं  इस  चर्चा  को  समाप्त  करना  उवरक  मन्त्रालय  न  केवल  बड़े  संयन्त्रों  में  लगा

 हुआ  है  अपितु  यह  भी  सुनिश्चित  कर  रहा  है  कि  ये  सेवाएं  सभी  किसानों  को--.ूरे  देश  में--छोटे  गांवों

 बड़े  गांवों  में  तथा  शहरो  क्षेत्रों  में--औ  चित्यपूर्ण कीमतों  पर  उपलब्ध  हों  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  में  अन्य

 क्षेत्रों  में  की  मतों  में  हुई  वृद्धि--चाहे  वह  इस्पात  कोयला  या  विद्युत  हो--उवंरकों  की  कीमत  में

 हुई  वृद्धि  ओचित्यपूर्ण  है  और  21  जनवरी  से  हम  इसकी  निरन्तर  निगरानी  करते  रहे  हमने  की  मतों

 का  वही  स्तर  फिर  से  ला  दिया  है  जो  1983  में  था|  इसकी  बिक्री  में  विशेष  अन्तर  नहीं  आया

 यह  सीमान्त  है  ओर  हम  इसके  साथ  समायोजन  कर  सकते  इसे  सहन  कर  सकते  हैं  ।

 हम  प्रदर्शन  आयोजित  करते  किसान  मेले  लगाते  हैं  और  प्रशिक्षण  कैम्प  लगाते  हैं  जहां  बीज

 बितरित  किए  जाते  मैंने  हाल  ही  में  एक  प्रशिक्षण  कंम्प  का  दोरा  किया  और
 ने  कुछ  गांव  अंगीकृत  किए  हैं  जिनमें  हम  उन्हें  सभी  सुविधाएं  मुहैया  कराते  हम  उन्हें

 जानकारी  देते  फिल्में  दिखाते  हैं  और  उनके  प्रश्नों  के  उत्तर  देते  हम  अपनी  सेवाए  शुष्क  क्षेत्रों

 को  भी  दे  रहे  जेसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  इस  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 एक  जाने  माने  सदस्प  ने  कहा  कि  इन  सन्यन्त्रों  का  पूरा  विशेषकर  जो  गैस  पर

 आधारित  गँस  पाइपलाइन  पूरों  होने  पर  निभेर  करता  सरकार  को--मन्त्रालय  में  मेरे

 साथियों  को  -  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  ये  पाइपलाइन  निर्धारित  समय  तक  पूरी  कर

 ली  हमें  ऐसी  आशा  है  और  हमारे  कुछ  संयन्त्र  तो  समय  से  पहले  ही  पूरे  कर  लिए

 श्री  नारायण  चोबे  समय  बहुत  कम  है-इसलिए  में  मन्त्री  जी  के  समक्षਂ  केवल

 कुछ
 बातें  रखूंगा  ।  पहली  बात  यह  है  कि  भूमि  सुधार  कार्यान्वयन  की  स्थिति  अभी  तक  इतनी  खराब

 क्यों  आपका  प्रोग्राम  31-3-83  तक  भूमि  सुधार  पूरा  करने  का  यहू  अभी  तक  पूरा  क्यों

 नहीं  किया  गया  ?
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 योजना  बनाने  वालों  ने  भूमि  सुधार  पर  अधिक  बल  दिया  किन्तु  मुझे  आशंका  है  कि

 हमारी  सरकारों  विशेषकर  उन  राज्यों  की  सरकारों  पर  जहां  कांग्रेस  दल  सत्तारूढ़  जमींदारों
 का  दबाव  हृतना  अधिक  है  कि  भूमि  सुधार  लागू  नहीं  किए  जाते  ।

 सरकार  ने  अभी  तक  केवल  56  लाख  एकड्  भूमि  पर  कब्जा  किया  है  और  उसमें  से  44
 लाख  एकड़  भूमि  विपरीत  की  गई  जिसमें  से  50  प्रतिशत  से  अधिक  पश्चिम  बंगाल  और  केरल

 को  दी  गई  यह  पहली  बात  है  जो  में  कहना  चाहता  हूं  ।

 यह  अच्छी  बात  है  कि  सरकार  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  400  लाख  हैक्टेयर  खेती  योग्य
 बंजर  भूमि  का  दावा  करने  जा  रही  यह  अच्छी  बात  किन्तु  सरकार  ने  यह  नहीं  बताया  कि

 यह  भूमि  भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  को  दी  जाएगी  अथवा  नहीं  ।  क्‍या  वे  उत्पादन  के  नाम  पर

 बड़े  घरानों  को  दे  दी  जाएगी  या  भूमिहीन  मजदूरों  को--जिन्हें  इसकी  आवश्यकता  यह  मेरा

 दूसरा  प्रश्त

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  इसे  बेचा  नहीं  जाना  चाहिए  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  में  भी  आपसे  सहमत  हूं  ।  आप  अपनी  सरकार  को

 तीसरे  हरित  क्रान्ति  केवल  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  तथा  आन्प्र  प्रदेश  के

 कुछ  भागों  में  ही  लागू  को  गई  दक्षिण  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  न  केवल  दक्षिण  बल्कि

 पूर्वी  क्षेत्रों  की ओर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  पश्चिम  बिहार--हन  स्थानों  को

 छोड़  दिया  गया  है  |  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  योजना  क्‍या  है  कि  इन
 राज्यों  में  भी  हरित  क्रान्ति  लाए  जाने  की  आशा  उत्पन्न  हो  सके  ?  इस  सम्बन्ध  में  आप  कया  करने
 वाले  हैं  ?

 साथ  ही  में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि
 दालों  आदि  का  उत्पादन  उसी  स्तर  पर  बना  हुआ  है  |  हम  सुनते  हैं  कि  योजनायें  बनाई  जाती  हैं

 किन्तु  आंकड़ों  से  यह  नहीं  पता  चलता  कि  उसका  परिणाम  क्‍या  रहा  |  यदि  आप  भविष्य  में  हरित
 क्रान्ति  पसन्द  अधिक  गेहूं  का  उत्पादन  कर  सके  तो  लोग  आपकी  प्रशंप्ता  करेंगे  ।  किन्तु  यदि  आप
 दालों  तथा  तिलहनों  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  तो  निश्चित  ही  लोग  आपके  विरुद्ध  होंगे  ।  लोग  यह

 पूछेंगे  कि  हम  अपनी  निधि  से  अनेक  हजार  करोड़  रुपयों  को  लागत  से  तेल  तथा  धीनी  क्यों  खरीदें  ?
 आपको  इसका  उत्तर  देता  पड़ेगा  ।

 अभी-अभी  में  मन्त्री  जी  से  उवरकों  के  बारे  में  सुन  रहा  था  वास्तव  में  प्रगति

 सराहनीय  है  ।  किस्तु  म॑  श्री  बूटा  सिंह  जी  से  भी  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  हल्दिया  उवंरक  संयन्त्र  पर

 450  करोड़  रुपये  खर्च  के  बाद  भी  वहां  पर  450  टन  उबंरक  का  भी  उत्पादन  हो  सकता  आप

 कपया  इसका  उत्तर  यह  बहुत  बड़ी  घनराशि  बेकार  करने  जैसा  है  और  पश्चिम  बंगाल  के
 सदस्य  पिछले  6-7  वर्षों  से  इसके  लिए  चिल्लाते  आ  रहे  हैं  ।  मुझे  नहीं  मालम  आप  इस  सम्बन्ध  में
 कया  करने  वाले  इस  सम्बन्ध  में  सभी  मन्त्री  जानते  ऐसा  पिछले  कई  वर्षों  स ेचलता  आ  रहा
 है  |  अतः  हल्दिया  उर्वरक  संयनन्‍्त्र  का  कोई  इलाज  करना

 सिंचाई  के  क्षेत्र  में  भी  कुछ  प्रगति  की  गई  किन्तु  आज  भी  70  प्रतिशत  ब्ेती  योग्य  भूमि
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 में  सिंचाई  कुविधायें  गहीं  केक्‍्श  30  क्रतिशत  भूमि  में  सिंचाई  सुविधायें  हरियाणा  तथा

 अम्य  स्थानों  में  हम  अधिक  सुथिधायें  देंगे  ।  पूर्वी  पश्चिम  असम  तथा  उड़ीसा  में

 सिंचाई  की  सुविधायें  नहीं  मेरे  निर्वाचत  क्षेत्र  में  ऐसे  इलाके  हैं  जहां  सिंचाई  सुविधायें  केवल

 6-7  प्रतिशत  अतः  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  के  समक्ष  मिदनापुर  में  सुब्रनरेखा
 बांध  बनाने  का  प्रस्ताव  रखा  यह  वर्षों  से योजना  आयोग  के  विचाराधीन  पड़ा  है  ।  इसमें  कुछ

 गलतियां  ढूंढ़ी  जा  रही  हैं  और  इसमें  विलम्ब  किग्रा  जा  रहा  मेंरा  अनुरोध  है  कि  इस
 बांध  की  योजना  पर  यथासम्भव  शीघ्र  विचार  किया  जाए  ।

 सभी  सदस्यों  द्वारा  औद्योगिक  सामान  तथा  कृषि  उत्पाद  की  कोमतों  में  अन्तर  का  उल्लेखਂ

 किया  गया  ।  हस  सम्बन्ध  में  जितना  कम  कहा  जाए  उतना  ही  अच्छा  पिछले  वर्ष  जट  उत्पादकों
 को  परेशानी  उठानी  इस  वर्ष  श्री  यही  नारियल  की  खेती  करने  वाले  परेशान  हैं--कपास
 की  खेती  करने  वालों  की  भी  यही  दशा  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  योजना  बनाई  जाएगी

 कि  इन  वस्तुओं  की  खेती  करने  वालों  को  उचित  मूल्य  मिल  सके  तथा  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  निर्मित  वस्तुओं

 तथा  कृषि  उत्पाद  की  कीमतों  में  अस्तर  को  समाप्त  किया  आप  इन  दोनों  में  इस  अन्तर  को

 किस  प्रकार  समाप्त  करेंगे  ?

 इन  शब्दों  के  क्षाथ  मैं  फिर  से  आपका  धश्यवाद  करता  हूं  भौर  आशा  करता  हूं  कि  मस्त्री  जी

 मेरे  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  देंगे  ।

 भी  जग़दीह्य  अबश्यो  सभापति  मैं  कृषि  मन्त्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  अनुदानों
 की  मांगों  के  समर्थन  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  जैसा  कि  हमारे  कई  माननीय  सदस्यों  ने  विचार  व्यक्त

 यह  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  और  इस  बात  की  बड़ो  आवश्यकता  है  कि  इस  देश  की  जनता  के  पेट

 की  भूख  को  शान्त  करने  के  लिए  कृषि  का  उत्पादन  बढ़ाया  यह  सही  है  कि  जब  से  देश  आजाद

 हुआ  है  कृषि  उत्पादन  में  काफो  वृद्धि  हुई  इसके  बावजूद  भी  इसको  अभी  बड़ी  आवश्यकता  है  कि

 उत्पादन  में  ओर  वृद्धि  की  जाए  ।

 4.24  स०  १०

 महोदय  पीठासोग

 सबसे  बड़ी  विडम्बना  यह  है  कि  कृषक  कभी  कभी  कभी  अल-प्लावन  और  कभी

 ओला-कष्टि  के  प्रकोप  के कारण  अपनी  तमाम  कोशिशों  के  बावजूद  भी  अपने  परिश्रम  का  फल  नहीं

 प्राप्त  कर  पाता  जितना  उत्पादन  वह  करता  है  उसका  उचित  मूल्य  भी  उसको  नहीं  मिल  पाता

 सभी  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  करते  हुए  इस  बात  को  कहा  और  मन्त्रो  महोदय

 स्वयं  भी  इस  बात  को  महसूस  करते  हैं  कि  किसान  जितना  परिश्रम  करता  है  और  जितनी  लागत

 लगाता  है  उतना  मूल्य  उसको  नहीं  मिलता  है  और  जो  उद्योगपति  हैं  वह  जो  उत्पादन  करते  उसमें

 जितला  मूल्य  वह  लगाते  हैं  उसके  हिसाव  से  उतना  मूल्य  बह  अपने  का  तय  करते  लेकिन

 कृष  फों  के  साथ  विडम्बना  यह  है  कि  उसके  उत्पादन  का  मूल्य  बिचोलिये  तय  करते  आपने  प्राइस

 कमीशन  तो  बना  रखा  है  लेकिन  किसानों  को  लाभ  नहीं  मिल  पाता  मैं  मनत्री  जी  से  प्राथंना  करना
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 चाहता  हूं  कि  किसानों  में  बड़ा  असन्तोष  फंलता  है  इसलिए  इस  समस्या  का  कोई  स्थायो  निदान  होसा

 चाहिए  ताकि  कुषक  जो  भी  उत्सदन  करते  हैं  उसका  उनकी  लाभकारी  निश्चित  मूल्य  प्राप्त  हो  ख्रके

 तथा  अलाभकर  जोतें  लाभकारी  जोतें  बन  सके  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  इस  बात  की  भी  आवश्यकता  है  कि  खेती  में  जो  उत्पादन  कम  हो  रहा
 है  उसको  बढ़ाया  जाए  ।  छेती  दो  प्रकार  को  होती  है--सघन  खेती  ओर  विस्तृत  सथन  लेती
 के  द्वारा  उत्पादन  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  इसके  साथ-साथ  राष्ट्रीय  प्रामीण  विकास  योजना  के
 अन्तगंत  कृषकों  को--जो  लघु  तथा  सीमान्त  कंषक  हैं--उनको  बीस  सुत्री  कार्यक्रम  में  गरीबी  की
 रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए  बेंकों  स ेऋण  तथा  अनुदान  दिए  जाते  हैं  लेकिन  उसमें  बड़ा  घपला  होता
 है  ।  कभी  बकरी  खरोदने  के  माम  कन्नो  भंस्र  या  सुधर  खरोदने  के  नाम  पर  लाभार्थियों
 को  जो  घन  दिया  जाता  है  उसमें  विचोलिए  बड़ा  गड़बड़  करते  मैं  अधिक  स्रमय  न  लेते  हुए  यही
 कहना  चाहता  हूं  कि  इस्र  कार्यक्रम  पर  आप  पुनविद्यार  भारत  सरकार  करोड़ों-अरबों  रुपया
 उन  लाभारथिवों  को  लाध  पहुंचाने  के  लिए  राज्म  सरकारों  को  देती  है  परन्तु  उस  लाभाधथियों  को
 वास्तविक  रूप  में  कोई  लाभ  नहीं  पहुंच  पाता  है  ।  मैं  कापके  द्वारा  निवेदन  करूंगा  कि  उन  लॉभायथियों
 को  सीधे  पंसा  देने  के  बजाए  यदि  आय  उस  प्रेस़े  से  गांवों  के  अन्दर  छोटे  उद्योग-पधनम्धे  खोल  दें  और
 उनमें  डतको  काम  पर  लगाने  की  व्यवस्था  करें  तो  निश्चित  रूप  से  वे  लाभारिवत  होंगे  तथा  गरीबी
 की  रेखा  से  ऊपर  उठ  आज  तो  फस्टं  डोज  और  सेकेम्ड  डोज  के  थाद  भी  वे  गरीकी  की  रेखा
 के  नीचे  जा  रहे  हैं  तथा  उनमें  असन्तोष  भी  बढ़  रहा  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इस
 प्रकार  के  कार्यक्रम  पर  विचार  गांवों  में  धन्धे  खोलकर  गरीब  लोगों  को  उनमें  ऐसा
 करने  की  आज  बढ़ी  आवश्यकता  है  |

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आप  सहकारी  समितियों  के  माध्यम
 से  खूब  पंसरा  देते  हैं  लेकिन  कह  समय  से  नहीं  मिलता  आप  खाद  की  दुकानें  बढ़ाते  जा  रहे  हैं
 लेकिन  आप  खाद  पर  जो  अनुदान  देते  हैं  वह  समस्त  किसानों  को  नहीं  मिलता  परिणास  वह
 होता  है  कि  जब  उनको  खाद  नहों  भिलती  है  खेती  में  नुकसान  होता  है  ।  इसके  साथ-साथ  यह  भो
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सहकारिता  खास  तोर  से  ठत्तर  प्रदेश  में  जो  है  वहां  पर  करोड़ों
 रुपया  किसानों  पर  फर्जी  लोन  दिखाया  गया  कई  बार  घोषणा  को  गई  है  कि  वह  फर्जी  है  लेकिन
 फिर  वही  लोन  किसानों  पर  दोबारा  दिखा  दिया  जाता  है  तथा  अमीन  जाकर  किसानों  को  परेशान
 करते  इसलिए  आप  इस  पर  पुनविचार  करें  कि  जब  कई  बार  निश्चय  हो  चुंका  है  कि  वह  धम

 वसूल  नहीं  हो  सकता  है  उसको  क्यों  किसानों  पर  कर्जे  कै  रूप  में  दिखाथा  जा  रहा  ऐसा  करोड़ों
 अरबों  रुपया  है  जो  इस  प्रकार  से  किसानों  पर  दिखाया  जा  रहा  परिणाम  यह  होता  है  कि  बेंकें
 कर्जे  से  बोझिल  हैं  तथा  वे  किसानों  को  धन  नहीं  दे  पाती  मैं  कहता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  जो
 करोड़ों  अरबों  रुपया  किसानों  पर  बाकी  दिल्याया  जा  रहा  हैं  उसके  सम्बरत्श  में  जाब  राज्य  सरकार
 से  परामर्श  करके  कोई  ऐसा  कार्यक्रम  बनावें  जिससे  कि

 इस  प्रक्नर  का  लोग  जोकि  अब  वसूल  नहीं
 हो  सकता  है  उसको  माफ  कर  दिया  जाए  ताकि  किसान  उस  बोझ  से  मुक्त  हो  सके  ।  इसका
 आधा  बोझ  आप  ओर  राज्य  सरकार  मिलकर  बहुत  कर  इस  सम्बन्ध  में  अप  अवश्य  कदम
 उठाबें  ।

 एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूं  कि  श्रात्र  झड़  और  सूसे  के  लिए  बहुत  से  काम  करते
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 जनपद  कानपुर  में  बाढ़  की  समस्या  तो  नहीं  है  लेकिन  जलप्लावन  को  समस्या  जरूर

 है  |  वहां  पर  पानी  भर  जाने  से  समस्या  पैदा  होती  इस  प्रकार  हर  वर्ष  जो  हआरों  एकड़  जमीन

 जल-प्लाबित  हो  जाती  है  मौर  किसानों  को  बहुत  नुकसान  पहुंचता  है  उससे  बचाने  के  लिए  केन्द्र  तथा
 राज्य  सरकार  को  ध्यान  देकर  इस  प्रकार  के  कायक्रम  बनाने  चाहिए  जिससे  कि  जहां-जहां  भी  किसानों
 की  जमीन  पानी  में  डूब  जाती  है  वहां  पर  पानी  का  निकास  हो  सके  |  इसके  साथ  ही  साथ  जब  कहां
 बाढ़  आती  है  तो  उसके  बाद  आप  कोई  व्यवस्था  करते  हैं  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  बाढ़  आने  के

 पहले  ही  व्यवस्था  की  जाया  करे  ताकि  किसानों  को  लाभ  मिल  सके  ओर  उनका  कोई  नुकसान  न  होने
 पाए  जोकि  बाढ़  आने  पर  हो  जाता

 आखिर  मैं  एक  बात  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  गत  वर्ष  भी  मैंने  आपसे  निवेदन

 किया  था  ।  सरकार  फिशरीज  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  काम  कर  रही  जो  मछली  उत्पादन  करते
 उनको  आप  विदेशों  को  भेजते  बड़ी  मछलियों  का  आप  व्यवसाय  करते  उससे  बड़ा  लाभ

 होता  विदेशी  मुद्रा  कमाते  लेकिन  गांव  के  बेचारे  मछवारे  ओर  मल्लाह  उनको  कोई  सहायता

 नहीं  दी  जाती  है  ।  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  उनको  आर्थिक  सहायता  प्रदान  को  शासन  को
 तरफ  से  जो  कल्याण  बोड़  बनाया  गया  उनसे  उनको  कोई  लाभ  नहीं  मिल  पाता  इसलिए  पैं
 आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  मछबारे  ओर  मल्लाह  नदी  के  किनारे  रहते  उनको  सहायता
 दी  जानी  ताकि,वे  भी  लाभ  उठा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  मन्त्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  राम  नगोना  मिश्र  ः  अध्यक्ष  मैं  आपका  बहुत  शुक्रगुजार  हूं कि  बड़ी
 मेहनत-मशक्कत  के  बाद  कृषि  मन्त्रालय  की  मांगों  पर  बोलने  का  मौका  मिला  है  ।

 मैं  अपना  भाषण  दु:खो  किसान  को  भावाज  में  शुरू  कर  रहा  हूं  ।  एक  किसान  दूसरे  किसान
 से  भोजपुरी  में  कहता  है  :

 हमरे  देसवा  के  भेले  किसान

 गाजी  मियां  मुर्गा
 काली  माई  भांगे  बिरको

 अभागा  हमरे  देसवा  के  भेले  किसान  |

 गवर्नमेंट  पोत

 नेता  लोग  वोट

 ममला-वकोल  कहें  छोड़  दें

 अभागा  हमरे  देसवा  के  भेले  किसान  ।
 सब  कोई  हमन  से

 हमन  का  कंसे

 हमनी  अभंगवन  के  दाता  सीया  राम  बने

 अभागा  हमरे  देसवा  के  भेले  किसान  ।”

 से  मतलब  है
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 इसी  से  मैं  अपनी  बात  शुरू  करता  हूं  ।  कृषि  एक  ऐसा  विषय  जिसका  सबसे  सम्बन्ध  है  ।
 अच्छो  किसानी  के  लिए  खाद  पानो  ट्रेक्टर  के  लिए  डीजल  सबका  समन्वय

 तब  जाकर  अच्छी  लेती  हो  सकती  है  ।  एक  प्रोफेतर  के  एक  वेज्ञानिक  के

 लिए  जरूरी  है  कि  उसको  खाने  को  अन्न  मिले  ।  अगर  उसको  अन्न  नहीं  मिला  तो  उसको  बुद्धि  ठीक

 नहीं  क्यों--“भुवक्षितम  किमनो  पापम  छिड़ा  जनानी  निस्करूणा  भवन्ति  ।”  मतलब

 भूखा  इन्सान  अपराध  कर  सकता  तो  उनके  लिए  अन्न  चाहिए  ।  किसान  कया  करता  किसान

 वेज्ञानिकों  प्रोफेसर  सबको  बढ़िया  से  बढ़िया  अन्न  गेहूं-षावल  पेदा  करके  देता  धो  देता
 मक्खन  देता  बढ़िया  सब्जी  देता  जीवन  के  उपयोग  के  लिए  सारी  सामग्री  बढ़िया  से

 बढ़िया  देता  करोड़पतियों  के  लिए  या  शहर  वालों  के  लिए  भालीशान  मकान  तो  कम  से  कम

 उसके  रहने  के  लिए  एक  छोटा-सा  मकान  और  एक  चारपाई  तो  होनी  यह  विषमता  सीमा

 से  अधिक  है  और  इन  परिस्थितियों  में  भी  वह  अपना  जीवन  निर्वाह  कर  रहा  यही  कारण  है  कि

 बिहार  में  लोग  गोलियों  से  उड़ाए  जा  रहे  यों  तो  मैं  कृषि  वेश'निकों  को  ८नन्‍्यवाद  दूंगा  कि

 पन्‍द्रह  साल  पहले  जो  हमारे  खेतों  की  प्रदाव।र  उसमें  कृषि  वंज्ञानिकों  की  वजह  से  काफी  इजाफा

 हुआ  है  |  गेहूँ  व  चावल  की  नई-नई  वेरायटियां  कृषि  वैज्ञानिकों  द्वारा  दी  गई  हैं  ।  हम  समझते  हैं  कि

 हम  गांव  के  रहने  वाले  लोग  हैं  ।  गांव  में  जो  खेती  करता  उससे  जाकर  पूछिए  तो  व  कहते  हैं  कि

 हम  खेती  नहीं  क्योकि  कॉस्ट  आफ  प्रोडक्शन  काफी  अधिक  हो  गई  जिससे  किसानों  की  कमर

 दूट  गई  एक  एकड़  में  आठ  या  दस  क्विटल  गेहूं  पंदा  हो  जाता  लेकिन  भाव  बहुत  ही
 कम  दिया  जाता  कटाई  के  लिए  भी  उसको  अधिक  पेसा  देना  पड़ता  दवंरी  के  लिए  भी
 उसको  अधिक  पैसे  देने  पड़ते  सरकार  द्वारा  165  रु०  प्रति  क्ष्विटल  कीमत  निर्धारित  को  गई
 लेकिन  उसको  बहुत  ही  कम  मिलता  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  हो  प्राइवेट  वालों  से  वही  चीज  सही
 दाम  पर  ली  जाती  लेकिन  किसानों  से कम  पैसे  पर  ली  जाती  उनको  कम  भाव  दिया  जाता

 होता  क्‍या  है  कि  एक  झरणे  में  गेहूं  को छना  जाता  है  गौर  बढ़िया  गेहूं  किसान  से  ले
 लिया  जाता  लेकिन  वही  गेहूं  प्राइवेट  वालों  से  ऐसे  ही  ले  लिया  जाता  है  ।  राशन  में  जो  गेहूं  मिलता

 उससे  सभी  माननोय  सदस्य  परिचित  किसानों  के  साथ  यह  व्यवहार  किया  जाता  तो
 उनको  मिलता  क्‍या  होगा  ।  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  आज  गेहूं  का  दाम  किसानों  को  बहुत  कम
 मिल  रहा  उसका  उचित  दाम  नहीं  मिल  रहा  है  ओर  केवल  वह  अपना  जीवन  निर्वाह  ही  कर
 रहा  किसी  तरह  से  अपनी  जिन्दगी  बसर  कर  रहा  मैं  चाहूंगा  कि  उसको  उसका  उचित  मूल्य
 मिलना  जब  हम  इसके  बारे  में  कहते  हैं  तो  कहा  जाता  है  कि  हमें  शहर  में  कम  दाम  पर
 गल्ला  देना  है  ओर  सरकारो  कमंचारियों  को  कम  दामों  पर  गल्‍्ला  देना  है  ।  मेरे  देखने  में

 गेहूं  का जो  दाम  उनको  दिया  जाता  वह  बिल्कुल  कम

 सरकार  बाहर  से  तेल  मंगाती  हमारे  यहां  बीस-सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  एक  मीटिंग  हो
 रहो  थो  ओर  उसमें  यह  तय  हुआ  कि  जिनके  पास  आधा  एकड़  या  एक  एकड़  का  खेत  उसको  सब्सीडो
 देकर  तोरी  और  सरसों  बोने  के  लिए  दो  जबकि  ये  लोग  उसको  थो  नहीं  पाते  मेरा  कहना
 यह  है  कि  जो  8  एकड़  या  10  एकड़  के  काशतकार  वे  हो इसको  बो  सकते  हैं  ।  उनको  सब्सोडी  देकर

 तिलहन  बोने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाए  ।  ऐसे  काश्तकारों  को  सब्सीडो  ओर  जलाद  दो
 तो  हमारे  यहां  तिलहन  की  पेदावार  ज्यादा  हो  सकती  बाहर  से  विदेशों  से  आप  अधिक  दाम  पर
 तेल  मंगाते  इससे  अच्छा  तो  यह  है  कि  अपने  यहां  उचित  मूल्य  देकर  इसको  पंदाबार  बढ़ाने  के  लिए
 प्रोत्साहित  किया  थाए  ।
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 कपास  की  धी  यही  हालत  द्वो  रही  है  ।  किसानों  को  कप्रस  का  दत्त  दाम  बह्ं  गिन्न  रहा
 हसी  सदन  में  इसके  लिए  तमाम  शोरगुल  हुआ  कपास  का  उश्ित  दाम  मिलना  खिससे

 इसका  उत्पादन  बढ़  सके  ।  आज  गांब  बालों  को  हालत  बहुत  खराब  है  ओर  विशवमता  बढ़ती  जा  रही

 बड़े-बड़े  शहरों  में  आलीशान  अट्टालिकाएं  बनती  जा  रही  हैं  जबकि  वेहात  उजड़ते  जा  रहे  यह
 विषमता  दूर  होनी  गांवों  में  जो  बाब-दादाओं  ने  50-60  एकड़  जम्मेस  रसी  उस  जमीन

 को  सीलिंग  में  ले  लिए  हैं  ओर  यहां  पर  अरबप्रतियों  को  खुली  छूट  अरबपति  20,  26  भोरं  40,
 40  मंजिले  मकान  बनवा  रहे  हैं  और  उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  महीं  खम  सका  अरबों  रुपया  बे  कर्ज
 से  लेते  हैं  ओर  मकान  बनबाते  गन्ना  जो  हुम  बेचते  तो  अरबों  रुपया  उसका  बकाया  गत

 वर्ष  अरबों  रुपया  बकाया  रह  गया  ।  किस्रान  को  गेहूं  ओर  गन्ने  का  दाम  तुरन्त  नहीं  बिल  पाता

 बाजार  में  क्या  कोई  भी  सामान  बिना  पंसा  दिए  मिल  जाता  केबल  किलान  का  हो  गन्ना  भोर

 गेहूं  ऐसा  जो  बिना  पंसा  दिए  पहले  ले  लिया  जाता  जहां  मैं  रहता  हूं  वहां  के  लोगों  का  करोड़ों
 स्पए  मन्‍ने  का  बकाया  आज  भी  है  ओर  सरकार  कुछ  नहीं  करती  गांव  कानों  के  जिम्मे  सरकारी
 वेसा  या  बेंक  का  पैसा  बकाया  रह  तो  उसको  तहसील  के  कठधरे  में  दन्‍द  कर  विया  जाता  है  लेकिन

 बड़-बड़े  शहरों  में  करोड़ों  रुपया  बड़े  लोगों  पर  टंक्सों  का  बकामा  रहता  है  और  उनको  बन्द  नहीं  किम्ा
 जाता  है  ।  आप  एक  भो  मिसाल  बता  दें  कि  देश  में  किसी  धी  करोड़पति  जिस  पर  करोड़ों  रुपक्ष
 टेक्स  ओर  आय  कर  का  बकाया  बन्द  किया  हो  ।

 छोटे  किसानों  को  सरकार  कोआपरेटिव्ज  से  पेसा  दिलयाती  है  लेकिन  उस  पर  साल  में  14
 परसेन्ट  इन्ट स्ट  अगर  समय  के  अन्दर  बह  जमा  नहीं  होता  तो  25  रुपया  सेंकड़ा  इन्ट्र स्‍्ट  मौर
 10  परसेन्‍्ट  सरचाज  यानी  35  परसेन्ट  रुपया  वसूल  किया  जाता  है  भोर  म  देने  पर  उसको  तहसील

 के  कठचरे  में  बन्द  कर  दिया  जाता

 किसान  को  झोपड़ी  में  जलाने  के  लिए  शिट्टी  का  तेल  4-5  रुपए  लीटर  जिलता  हमने  सबाल
 किया  था  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा  जवाब  शिक्रा  कि  हमारे  रूस  कोई  ऐसा  करोका  नहीं  कि  ससकों
 कल र  दे  सके  |  नमक  भो  उसको  महुंगा  मिल  रहा  जिसके  छिए  बांधोंਂ  जो  ने  आम्दोलन  किया  का  ।

 मिट्टी  का  तेल  कौर  नमक  सरकार  श्रस्त्रे  दामों  पर  नहों  दे  सकती  ।

 इम  शब्दों  के  साथ  मैं  कृषि  मन्त्री  जी  से  यह  निवेदन  करूंगा  कि  क्रम  स ेकम  बिजली  को  जो
 बोमारो  उसको  तो  दूर  कीजिए  ।  किसानों  को  समय  पर  बिजली  ऐसो  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 गेहूं  को  दंवरी  के  समय  उसकी  बिजली  नहीं  मिलती  है  ।  रात  को  12  बजे  उसको  बिजली
 मिलती  है  ।  मैं  बाहूंगा  कि

 आप  उनको  समय  से  बिंजलोी  जिससे  गेहूं  को  दंवरोी  हो
 सके  ।  इतना  कहकर  मैं  इस  मन्‍्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थग  करता

 ध्सै  अच्युल  रक्तोद  काबली  :  स्पौकर  चूंकि  वक्‍त  बहुत  कम  हैं  इसलिए  मैं  थोड़े
 से  में  ही आपको  तबञज्जोह  क्लिफ्ना  चाहुंगा  ।

 पहली  जहाँ  तक  ग्रीन  रिवोल्युघन  का  ताल्लुक  मुझे  दु:ख  के  साथ  कड़ना  पड़  रहा  है
 कि  हमारे  यहां  जम्मू-कश्मौर  रियासत  में  जितनी  पैदाबार  होगी  ब्राहिए  उतनो  पंदावार  बह्में  हो  रहो

 इसलिए  हमको  पंजाब  और  हरियाणा  से  चावल  और  गन्दुम  मंगाना  पंड़त्ा  स्दिक्षों  के  दिल्रों  में
 हमारे  यहां  के  किसानों  की  गुजारे  के  लिए  पंजाब  और  मगरित्रो  पू०  पी०  में  जाना
 पड़ता
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अग्प  हमारे  लिए  पंदा  करते  हम  आपके  लिए  पैदा  करते

 भरी  अब्दुल  रशीद  काबुली  :  मैं  आपको  बताना  धाहता  हूं  कि  जहां  तक  एग्रीकल्चर  का  ताल्‍्लुक
 हमारे  जम्मू-कश्मीर  के  पहाड़ी  इलाकों  में  खुरांक  पंदा  करने  का  बहुत  पोर्टेशल  लेकिन  हमारे

 यहां  गुरवत  का  यही  बहुत  बड़ा  कारण  है  कि  हम  न  खुद  के  लिए  पूरी  पैदावार  कर  पाते  हैं  न  आपको
 भेजने  के  लिए  कर  पाते  सारे  मुल्क  में  दो-दो  फसलें  होती  हैं  लेकिन  हमारे  यहां  केवल  एक  फसल

 होती  इसलिए  मैं  आपसे  अर्ज  करूंगा  कि  पूरे  मुल्क  में  एग्रीकल्चरल  रिसच॑  सेन्टसं  खुले  हुए  हैं  लेकिन

 जम्मू-कश्मीर  रियासत  में  भी  नहीं  खुला  हुआ

 हमारा  इलाका  बंद  इलाका  बर्फती  इलाका  लेकिन  हमारी  और  साथ  में  लगने  बाली

 हिमाचल  प्रदेश  की  क्लाइमेटिक  कण्डीशंस  अमेरिका  और  योरोप  से  खराब  नहीं  इन  मुल्कों
 में  भो  शिह्त  को  सर्दी  पड़ती  है  और  हमते  ज्यादा  हो  पड़ती  लेकिन  उन  मुल्कों  में  साइन्स  और
 टेक्नोलोजी  की  वजह  से  बहुत  पंदाबार  होंती  हमारी  स्टेट  जो  एग्रीकल्चरल  पेदावार  में  आगे  नहीं
 बढ़  रही  है  उसका  कारण  यही  हैं  कि  हमारी  स्टेट  को  साइस्स  और  टेक्‍्नोलोजों  कै  तजुर्बों  का  फायदा

 नहीं  पहुंचा  हृसलिए  मैं  गुजारिश  कि  जम्मू-कश्मीर  में  एक  एग्रीकल्चरल  रिसच  सेस्टर

 बनाया  जाए  जो  कि  सर्द  और  बानी  जगहों  पर  कैसे  ज्यादा  से  ज्यादा  खुराक  पैदा  की  जा  सकती

 इस  बात  की  रिसर्च  करें  ओर  उस  रिसर्च  के  फायदे  हमारी  स्टेट  को  मिल  मैं  समझता  हूं  कि  इसको
 बनाने  में  कोई  मुश्किल  पैदा  नहीं  होनी  चाहिए  |  भब  तक  जो  जम्मू-कप्मीर  स्टेट  में  कोई  रिसर्च  सेन्टर

 नहीं  बन  उसंकी  वजहूं  यही  है  कि  इस  तरफ  आपकी  तथबज्जोह  महीं
 रुस  जैसे  मुल्कों  में  जहां  कि  बहुत  सर्दी  पढ़ती  एग्रीकल्वरल  रिसियं  करके  पंदाबार  बढ़ायी

 जा  सकती  है  तो  कोई  वजह  नहीं  है  कि  जम्मू-कश्मीर  में  पंदावार  को  नहीं  बढ़ाया  जा  मुझे
 उम्मीद  है  कि  आप  इस  ओर  तवज्जोह  देंगे  और  हमारी  स्टेट  में  एक  एप्रीकल्वरल  रिसर्च  सेन्टर

 हंगारो  एक  बहुत  बढ़ी  प्राब्तस्  हम१रे  बह्मा  तेथ  एपल  का  बहुत  प्रोडक्शन  होता
 इस  एपल  को  एक  बीमारी  लग  जाबी  जिसकी  वजह  से  हृश्मरीं  एपल  इणडसट्री  तबाहु  और
 बर्बाद  हो  रहो  हससे  हमारे  यहां  के  प्रोभस  को  बहुत  बड़ी  मुश्किलात  का  सामता  करना  पड़  रहा

 इस  बीमारी  से  बचाने  के  लिए  प्राइंगेट  सेक्टर  में  एक  दबाई  निकाली  गई  ।  जिलश  पर

 करोड़ों  रुपए  का  स्केण्डल  और  एम्बेजलमेंट  हुमा  ।  यह  जो  दवाई  बनाई  गई  इससे  बोमारी
 लो  दूर  हुई  नहीं  बल्कि  एपस  क्री  ओोडकांग  को  तुंकसात  ही  हुटआ  ।  इसलिए  मुझे  अर्ज  १रनी  पड़  रही
 है  कि  सरकार  इस  कीमारी  से  एपल  हण्डस्ट्री  को  बचाने  के  लिए  खुद  रिसर्च  करे  ओर  कोई  ऐसी  दबाई
 निकाले  निससे  एप़ल  इण्डस्ट्री  को  बचाया  जा  स्रके  ।  हंस  एफ्ल  इण्डस्ट्री  से  न॑  स्षिर्फ  जम्मू-कश्मीर
 रियासत  का  ताहलुक  हैं  बल्कि  हिमाश्नल  प्रदेश  रुटेट  का  कमी  तातलुक  इन  दोनों  रटेंटों  मे  लाखों  लोग

 इस  इण्डस्ट्री  पर  पल  रहे  इसलिए  इस  बीमारी  को  दूर  करते  के  लिए  अपने  तोर  पर  आप  कोई
 प्लान्ट  लगाएं  और  कोई  दवाई  ईमाद  ढरें  दा्रकि  प्राइवेट  तेहटर  में  इस  बीमारी  को  दूर  करने  के  लिए
 जो  करोड़रें  रुपए  कमाए  आ  रहे  ब्रह  घीज  खत्म  हो  ।

 इसी  तरीके  से  हमारे  बहां  जाफरान  पैदा  हीता  है  |  जाफरान  के  बारे  में  मैं  माननीय  मस्दी  जी
 से  कहेना  ऋहता  हूं  कि  कहै  ऐसी  १मोकिटों  हैं  शो  करोड़ों  रुपए  का  न  सिर्फ  सुल्क  में  बिकता  बल्कि
 इसका  फारेन  मार्केट  भी  पहले  जाफरान  हुमारे  यहां  कुछ  पंभ्रेज  में  तेयार  होता  पॉपोर  के
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 इलाके  लेकिन  अब  साहन्स  एण्ड  टेक्नालाजी  ओर  स्टेट  के  अन्दर  साइंटिस्टों  को  मेहनत  से  वादिए
 कश्मीर  के  अन्य  इलाकों  में  भी  पेदा  होने  लगा  है  ।  आज  कश्मीर  बेली  के  बहुत  सारे  इलाकों  में

 रान  तैयार  होता  है  और  पुराना  जो  विचार  था  कि  पांपोर  के  इलाके  से  बाहर  जाफरान  तंयार  नहीं  हो
 यह  विचार  अब  बदल  गया  है  |  अगर  जाफरान  की  पंदावार  बढ़ाने  में  योगदान  दिया  जाए  तो

 मैं  यकीन  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  करोड़ों  रुपए  का  फारेन  एक्सचेंज  मुल्क  को  मिल  सकता  है  ।  इसका

 मार्केट  बलिन  ओर  दुनिया  के  मुल्कों  में  वहां  से  जब  विजिटर्स  आते  हैंतो  उनको
 सबसे  ज्यादा  किसी  कमोडिटी  की  तलाश  रहती  है  तो  वह  जाफरान  है  ।

 एक  बात  और  आपके  माध्यम  से  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  सारे  मुल्क  के  अन्दर  फर्टीलाइजर
 प्लान्ट  लगे  हुए  कोई  प्रान्त  बाकी  रहा  जहां  फर्टीलाइजर  ८्लान्ट  न  बना  हो  ।  माननीय  मन्त्री

 महोदय  ने  इसके  बारे  में  बहुत  कुछ  विचार  व्यक्त  श्री  नटबर  सिंह  जो  ने  बहुत  कुछ  कहा  और

 इससे  हमारी  हिम्मत  बढ़ी  है  कि  इतना  कुछ  मुल्क  में  हो  रहा  हम  इतना  प्रोडक्शन  कर  रहे  हैं  कि

 मुल्क  के  बाहर  भी  भेजने  जा  रहे  लेकिन  जम्मू-कश्मीर  में  अभी  आज  तक  मैं  कह  रहा  अभी

 तक  कोई  फर्टोलाहजर  प्लान्ट  नहीं  है  ।  इसको  वहां  पर  बहुत  जरूरत  वहां  की  मखसूस
 भोगोलिक  और  क्लाइमेटिक  कण्डीशंस  को  देखते  हुए  थहां  पर  अवश्य  ही  एक  प्लान्ट  बनाना

 इसके  साथ  ही  मैं  आपका  आधभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  वक्‍त  दिया  और  मैं  यह  चाहता  हूं  कि
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 थो  एम०  एल०  शिक्षरान  :  आदरणीव  अध्यक्ष  आपने  मुझे  कृषि  से

 सम्बन्धित  भांव  पर  बोलने  का  जो  समय  उसके  लिए  आपको  धम्यवाद  देता  हूं  ।

 कृषि  देश  की  अरथं-व्यवस्था  का  मुख्य  आधार  है  और  कृषि  पर  हो  हमारे  देश  के

 मधिसंस्य  लोग  आशित  कृषि  में  बड़ी  मात्रा  में  लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  पिछले  समम  में

 हमारे  देश  ने  थहुत  तरक्‍्कों  की  है  ओर  सातवीं  योजना  में  हमने  प्रतिवर्ष  4  प्रतिशत  वृद्धि  का  लक्ष्य

 रखा  लेकिन  यह  व्धि  उन  क्षेत्रों  में  है  जहां  सिंचाई  के  साधन  हैं  और  कृषि  सम्बस्धों  सुविधाएं  हैं  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  करूमा  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  प्रयति  भी  कृषि  क्षेत्र  में  होनो  अ।ज  यहां  पर

 कवि  में  जेसी  चाहिए  बरी  तरक्की  नहीं  हो  रही  मैं  पहाड़ो  क्षेत्र  से  चुनकर  आया  हूं  ओर  मुझे
 ठीक  तरह़  से  मालम  है  कि  कि  के  लिए  समतल  जमीन  होनी  उसके  थारे  में  इन  क्षेत्रों  में
 अभी  विवार  नहीं  किया  गया  यदि  किया  भी  नया  हो  तो  बह  अमल  में  नहीं  भा  रहा  दूसरो
 बात  कृषि  के  विकास  के  लिए  तिचाई  की  बहुत  आवश्यकता  लेकिन  पहाड़ों  क्षेत्रों  में  न  तो  बांध

 बनाए  जा  सकते  हैं  और  न  हो  बड़े-बड़े  तालाब  बनाए  जा  सकते  अलबता  गालों  से  छोटी“छोटी
 लिफ्ट  इरीगेशन  को  योजनाएं  बनाई  जा  सकती  लेकिन  इस  ओर  भो  कार  नहीं  किया  गया
 मेरे  जिले  में  कम  से  कम  12  ऐथो  लिफ्ट  इरोबेशन  को  योजनाएं  लम्बित  जो  विदेशों  से  एडंड
 लेकिन  खेद  का  वियय  है  कि  उनको  प्रशासकीय  स्वीकृति  नहीं  मिल  रहो  जब  हम  चाहते  हैं  कि
 पिछड़े  क्षेत्रों  में  कृषि  की  तरक्को  फिर  भी  ऐसो  जन  उपयोगी  लेकिन  वहां  पर  इन  योजनाओं  पर
 ध्यान  नहीं  दिया  गया  विशेषकर  कोटा-सांगवा  बांध  के  बारे  में  मैंने  प्र।न्‍्तीय  सरकार  को  लिखा

 उन्होंने  कहा  कि  कोटा-सांगवा  बांध  इस  जिले  को  ऐसी  लाभप्रद  योजना  है  जो  विदेशों  से  एडेंड
 उसका  अमर  निर्माण  हो  जाए  तो  हमारे  यहां  सिंचाई  का  प्रतिशत  बढ़  सकता  अभी  मंडल

 जिले  में  3  प्रतिशत  तिचाई  होती  इस  सम्द्न  में  प्रान्तीय  सरकार  ने  बताया  कि  दूसरा  प्रस्ताव
 योजना  आायोम  के  पास  स्वोरूृति  हेतु  लम्बित  इसको  स्थोकृति  नहीं  दो  मेरा  निवेदन  है  कि
 इस  क्षेत्र  के  लिए  योजना  आयोग  सहानुभूतिपूंक  विचार  करते  हुए  तत्काल  ही  इसे  एक  विशेष

 :  प्रकरण  मानते  हुए  स्वीकृति  प्रदान  कर  उपकृत  करेगा  ताकि  पिछड़े  पहाड़ी  क्षेत्र  भी  इक्करोसबों  सदी
 के  सपनों  को  संजो  मेरा  बिनज्र  निवेदन  है  कि  ऐसे  पिछड़े  क्षेत्रों  करो तरक्की  के  लिए  जो  भो
 योजना  बनाकर  योजना  अ|योग  को  भेजो  उनको  प्राथमिकता  दो  जाए  और  प्राथमिकता  के
 जाघार  पर  उन  योजनाओं  को  स्वोकति  दो  ताकि  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  उनसे  शीघ्र  लाभ  मिल  सके
 विशेष  रूप  से  कृषि  का  विकास  हो  सके  जो  हमारे  राष्ट्र  की  अर्थ-ध्यवस्था  को  रीढ़  है  ।

 इस  सम्दर्भ  में  प्रयोगलालाओं  की  बात  कही  से  खेतों  इस  बारे  में
 मेरा  यह  कहना  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जो  हलके  किस्म  के  खायाग्न  होते  जैसे
 रमउला  बगं  इनके  अच्छो  एवं  उन्नत  किस्म  के  बोओं  को  रिसर्च  अनियार्य  रूप  से  होनो
 ताकि  इनका  लाभ  पहाड़ी  क्षेत्र  के  किसानों  को  मिल  सके  और  वे  तरक्की  कर  सके  ।  पहाड़ो  क्षेत्रों  में
 जो  फारेस्ट  विलेज  के  कथक  उनको  जमीन  के  पट  नहों  दिए  गए  हजारों  ऐसे  केस
 सम्बित  पड़ें  हुए  हैं  जिसको  वजह  से  वे  लोग  ठोक  तरह  से  खेती  नहों  कर  पाते  उनके  विकास  के  प्रति
 उनकी  रुदि  उन्हें  डर  रहता  है  कि  पता  नहीं  सरकार  कब  जमीन  ले  लेगो  हमारो  मेहनत
 व्यर्थ  चली  जाएगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  पहाड़ो  क्षेत्रों  मे ंबमीन  के  पट्ट  दिए  जाएंगे  जो  फारेश्ट
 बिलेओं  में  रह  रहे  हैं  उनकी  फसल  जब्त  न  को  जाएं  |



 3  1908  अनुदानों  की  मांगें  1986-87

 माननीय  मन्त्री  जी  से  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहूंगा  कि  म०  प्र०  के  खारगौन  जिले
 में  फारेस्ट  विभाग  अधिकारियों  ने  गोबर  को  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  धोषित  किया  जो  आश्चयं  एवं

 दु्ष  की  बात  है  वहां  केवल  विभाग  के  अधिकारी  ने  गाय  के  गोबर  कों  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  मानकर

 उसको  जब्त  कर  लिया  अगर  इस  तरह  काम  होगा  तो  कंसे  उनका  उद्धार  होगा  ।  मेरा  निवेदन

 है  कि  इस  पर  ध्यान  दें  ओर  इसको  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  न  समझें  ।  यह  तो  किसानों  के  हित  की  और

 उनकी  चीज  वक्षारोपण  के  बारे  में  भी  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  जंगल  काटे  जा  रहे  हैं  ओर

 वक्षारोपण  किया  जा  रहा  है  ।  पेड़  काटकर  फिर  उसी  स्थान  पर  वृक्षारोपण  करने  से  क्या  फायदा  है  ।

 इससे  प्रदूषण  बढ़ेगा  और  वर्षा  पर  भी  असर  पड़ता  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  नंगी  पहाड़ी  जहां

 एक  भी  वक्ष  नहीं  है  वहां  वृक्षारोपण  किया  जाना  इसो  प्रकार  बहुत-सी  जमीन  बड़े-बड़े  लोगों
 के  कब्जे  में  है  जो  बेकार  पड़ी  रहती  है  उसमें  खेती  नहीं  की  जा  रही  निरुपयोगी  है  उसके  लिए
 शासन  कड़ाई  के  साथ  आदेश  दे  कि  उस  जमीन  का  इस्तेमाल  होना  चाहिए  उस  पर  खेती  अनिवाय॑

 रूप  से  की  जानी  आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 ]

 श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे

 कृषि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  दिया

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  अपने  राज्य  सिक्किम  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  तथ्यों  का  उल्लेख  करता

 चाहती  हूं  ।

 केम्द्रीय  मंत्रालय  ने  सभी  राज्यों  को  1985  को  खरीफ  फसल  से  फसल  बीमा  योजना  आरम्भ

 करने  के  लिए  आदेश  दिए  मेरा  विचार  है  कि  यह  एक  अच्छी  योजना  है  यदि  इसे  उचित  रुप  में

 कार्यान्वित  किया  क्योंकि  इससे  किसानों  को  अपनी  फसल  का  बीमा  करने  में  सहायता  मिलती

 है  ताकि  उन्हें  प्राकृतिक  आपदाओं  ओर  रोगों  तथा  नाशक  कीट  लगने  से  फसल  खराब  होने  पर  हानि

 न  हो  ।  इस  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  केवल  दालें  ओर  तिलहन  आते  हैं  और  जब

 तक  इसमें  नगद  तथा  बाणिज्यिक  फसलें  शामिल  नहीं  को  जातीं  तब  तक  यह  सिक्किम  के  लिए  किसी

 भी  प्रकार  से  लाभदायक  नहों  होगी  ।  सिक्किम  में  कुछ  महत्वपूर्ण  नगद  फसलें  उगाई  जाती  जंसे

 बड़ी  बीज  सन्‍्तरा  और  बेमोसमी  सब्जियां  और  स्थानीय  किसानों  की  आथिक

 स्थिति  सुधारने  में  इन  फसलों  का  बहुत  महृत्त्व  इसके  अतिरिक्त  सिक्किम  की  विशेष  टोपोग्राफी  तथा

 जलवायु  को  ध्यान  में  रखते  नगद  तथा  बाणिज्यिक  फसलों  को  वहां  प्राथमिकता  दी  जानी

 राज्य  सरकार  ने  भी  गांठदार  तथा  बे-मौसमी  फप्तलों  को  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  पर

 बहुत  जोर  दिया  इसके  पीछे  विचार  यह  है  कि  अधिक  मूल्य  वाली  तथा  कम  आकार  वाली  फसलें

 उगाई  जायें  ताकि  किसान  कम  भूमि  से  भी  अक्ष्छी  कमाई  कर

 इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थानीय  किसानों  को  बहुत  लाभ  होगा  यदि  फसल  बीमा

 योजना  में  नगद  तथा  वाणिज्यिक  फसलें  भी  शामिल  कर  ली  जायें  ।

 बड़ी  इलायचो  सिक्किम  की  सबसे  प्रमुख  वाणिज्यिक  फसल  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  23

 हजार  हेक्टेयर  ओर  3  हजार  टन  है  ।  इस  फसल  की  सम्भावनाएं  बहुत  क्षक्छी  हैं  और  कृषि  और

 करण  की  दृष्टि  से  यह  भूमि  का  सर्वोत्तम  उद्योग  इसके  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि को  बहुत

 233
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 अधिक  सम्भावना  है  ।  इस  फसल  के  विकास  में  सबसे  बड़ी  रुकावट  मूल्यों  की  अस्थिरता  है  जिसके  कारण

 किसानों  को  बहुत  बार  दुखद  बिक्री  का  साममा  करना  पडता  है  |  इलायचो  को  भारी  मात्रा  में

 निर्यात  करने  की  सम्भावना  को  अभिलाषा  की  जाती  है  जिससे  किसानों  को  समथ्थंन  मूल्य  का

 आएवासन  प्राप्त  हो  ।

 सिक्किम  में  अदरक  भी  पैदा  होता  है  और  प्रति  वर्ष  कुल  उत्पादन  मूल्य  हजार  टन  के  करीब

 पिछले  पांच  वर्षों  में  अदरक  का  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  बहुत  बढ़  गया  है  जबकि  मूल्य  में  कमी  हो  रही

 हससे  किसानों  में  बहुत  निराशा  हुई  ओर  यदि  अदरक के  मूल्यों  में  बद्धि  नहीं  होती  तो  निकट  भविष्य

 में  फसल के  क्षेत्र  में  भी  कमी  होगी  ।  अदरक  के  लिए  नए  बाजार  इंढ़  निकालने  के  लिए  इसके  निर्यात

 की  व्यवहायंता  निश्चित  करने  की  अथवा  इसका  देश  में  प्रयोग  करने  के  लिए  बिक्री  की  अत्यन्त

 आवश्यकता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  जनजातियों  के  सामाजिक  तथा  आर्थिक  विकास  के  लिए  बहुत  कुछ  कर  रही
 है  ।  सिविकम  में  भी  कुल  जनसंख्या  का लगभग  239८  जनजातो य  आबादी  का  है  ओर  उत्तर  जिले  में  एक

 ही  आन्तर  निवास  में  जनजातीय  लोगों  की  अधिकता  यद्यप्रि  अन्य  तीन  जिलों  की  जनजातीय  आबादी
 उत्तर  जिले  की  जनजातीय  आबादी  से  अधिक  उत्तर  को  छोड़कर  जो  जनजातोय  हैं  वह  अधिक
 संख्या  में  आंतर  निवासों  में  मलग  अलग  अथवा  मिलकर  रहते  हैं  ।  उनकी  आर्थिक  स्थिति  उत्तर  जिले
 की  तुलना  में  बहुत  ही  खराब  राज्य  सरकार  अत्यन्त  सीमित  संसाधनों  स ेउनकी  आ्थिक  स्थिति

 सुधारने  के  लिए  सभी  प्रयास  करते  योजना  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  उपलब्ध  राशि  से  इन
 किसानों  की  सहायता  करना  सम्भव  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  आप  दे  बोजिए  वह  इसे  जोड़ेंगे  ।

 एक  भसाननोय  सदस्य  :  यह  एक  अच्छा  निर्णय  है  ।

 झोसतो  डो०  के०  भण्डारो  :  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  कायं  क्रम  के  अन्तर्गत  दक्षिण
 जिलों  के  जनजातीय  किसानों  को  लाना  अनिवायं  हो  जाता  यह  किसान  इन  सुविधाओं  के  लिए
 निरन्तर  मांग  कर  रहे  हैं  ओर  उन्हें  पहले  से  ही  लग  रहा  है  कि  उनकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा
 है  ।  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  का  लक्ष्य  जनजातियों  को  उनकी  अर्थव्यवस्था  सुधा रना  है  ओर  इस
 बात  को  अभिलाषा  को  जातो  है  कि  सारे  सिक्किम  में  रहने  वाले  जनजातोय  किसानों  को  सम्मिलित
 किया  जाएगा  न  कि  एक  ही  जिले  में  केन्द्रित  किया  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  अन्य  जिलों
 के  जनजातीय  किसान  आधिक  प्रगति  में  पीछे

 थ्रो  पीयूष  तिरको  :  इस  सदन  में  आपके  संकेत  हर  व्यक्ति  अपने  आप  को
 किसान  कहलाता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  नहीं  कहलाता  किन्तु  मैं  किसान  हू  ।

 ५

 क्रो  पीयूष  तिरको  :  हम  कहते  हैं  कि  हम  इस  सदन  में  किसनों  का  प्रतिनिधित्व  करते  फिर
 भो  इस  देश  में  किसान  की  हालत  बहुत  दुःखी  कारण  यह  सरकार  को  सबसे

 पहले  भूमि
 सुधार  करना  चाहिए  ।  भुमि  सुधार  बहुत  आवश्यक  है  क्योंकि  जो  वास्तविक  कषक  हैं  उनके  पास
 बहुत  कम  भूमि  जिन  व्यक्तितयों

 के
 पास  कृषि  के  लिए  भूमि  है  वह  तनिक  किसान  नहीं  हैं

 त्याकथित  किसान

 हैं । उनके पास बहुत भूमि इसीलिए हम कृषि में अभी भी पीछे हैं » वह्‌ 254
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 एक  भाननोय  सदस्य  :  संस्कृति  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  स्थानों  पर  भी  सुधार  की  मांग  होनी  चाहिए  ।

 थ्रो  पोयूष  तिरक्ो  :  तत्पश्चात  भूमि  सुधारों  के  साथ  सिंचाई  भी  सम्बद्ध  यह  दो

 मन्त्री--सिंचाई  ओर  कृषि  साथ-साथ  मिल  बेठे  ओर  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  किस  प्रकार  किसानों

 को  सिंचाई  की  सुविधाएं  उपलब्ध  कराएं  ।

 हमारे  यहां  आवश्यकता  के  अनुसार  कृषि  होनी  हम  जानते  हैं  कि  प्रत्येक

 ब्लॉक  में  कितने  लोग  हैं  ।  फिर  हमें  यह  हिसाब  लगाना  चाहिए  कि  हमें  कितने

 दालें  आदि  चाहिएं  ।  इस  बात  का  हिसाब  लगाया  जाना  चाहिए  ओर  उसी  के  अनुसार  उत्पादन  होना
 तब  हम  जान  सकते  हैं  कि  हमारे  देश  को  कितनी  जरूरत  हमारा  जोवन-स्तर  अम्य  देशों

 की  तुलना  में  बहुत  नीचे  बहुत  कम  लोगों  को  अण्डे  ओर  अन्य  आवश्यक  खाद्य  पदार्थ  मिलते  हैं
 जोकि  हर  व्यक्ति  के  लिए  रोजाना  लेना  जरूरी  हैं  ।  हमारे  अधिकांश  लोगों  के  लिए  यह  दवाई  बन  गई

 भारतोय  को  उतनी  कलोरी  नहीं  मिल  रही  है  जितनी  एक  व्यक्ति  को  रोज  मिलनी  चाहिए  ।

 हसका  स्तर  कम  खाद्य  उत्पादन  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  बावजूद  एक  व्यक्ति  को  जितनी

 कलौरी  मिलनी  चाहिए  उतनी  नहीं  मिल  रहीं  हमारा  जीवित-स्तर  बहुत  नीचे  है  ।  हमें  इसमें

 सुधार  करना  होगा  ।

 हमारे  देश  में  कृषि  उन  लोगों  के  लिए  आरक्षित  है  जो  किसी  किस्म  का  सेवा

 या  कोई  और  काम  करना  नहीं  जानते  ।  उन्हें  कृषि  में  धकेल  दिया  जाता  इसका  मतलब  है  कि

 अशिक्षित  ओर  साधनहीन  व्यक्ति  कृषि  करते  हैं  ।

 5.00  भ०  १०

 कृषि  में  अगर  ऐसे  व्यक्षित  हैं  तो  उसमें  सुधार  की  आशा  कंसे  की  जा  सकती  है  ?  अधिकांश

 सदस्यों  ने  कृषि-उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारित  करने  के  बारे  में  बोला  है  ओर  इस  बात  पर  प्रकाश  डाला

 है  कि  किसानों  को  कुषि-ठत्पादों  को  उपयुक्त  कोमत  नहीं  मिल  रही  इस  में  मेरा  सुझाव  है
 कि  किसानों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ओर  उनके  प्रतिनिधियों  से  पूछा  जाना  चाहिए  कि  कृषकों
 को  उनके  उत्पाद  का  कितना  मूल्य  मिलना  चाहिए  ।

 जहां  तक  उद्योग  का  सम्बन्ध  औद्योगिक  वस्तुओं  को  कोमतें  निर्धारित  करते  समय  प्रबन्ध

 बर्ग  ओर  सरकार  एक  साथ  बंठ  कर  कीमत  निर्धारित  करते  लेकिन  इसके  विपरीत  किसानों

 से  यह  सलाह  नहीं  ली  जाती  कि  चावल  और  गेहूं  जैसे  उत्पादों  के  लिए  उन्हें  कितना  मूल्य  मिलना

 चाहिए  ।  मन्‍्त्री  महोदय  ओर  अधिकारी  परस्पर  मिल  बेठ  कर  कृषि  उत्पादों  की  कीमतें  निर्धारित  कर

 देते  इस  तरह  किसानों  की  परेशानियां  हल  नहीं  हो  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि

 किसानों  या  उनके  प्रतिनिधियों  को  एक  साथ  बंठकर  कीमत  निर्धारित  करने  का  अवसर  दिया  जाना

 चाहिए  ।  तब  उन्हें  कुछ  न्याय  मिल  सकता  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  में  श्रौद्योगिक  उत्पादों  की  कीमतें

 निर्घारित  करने  में  उद्योगपति  बहुत  अधिक  हिस्सा  लेते  इसलिए  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि और
 लोगों  की  तरह  किसानों  को  भी  कीमत-निर्धारण  में  हिस्सा  क्‍यों  नहीं  लेना  चाहिए  ?  उनकी  बहुत
 उपेक्षा  की  जाती  है  ।

 इसके  अलावा  एक  ओर  मांग  को  मैं  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  कराना  चाहता  हूं  ।  मेरो
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 मांग  है  कि  हर  ब्लाक  में  चहा-सह  भण्डारण  सुविधाएं  स्थापित  की  जानी  चाहिएं  जहां  किसान  अपने

 उत्पाद  को  रख  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  दोहरा  क्यों  रहे  हैं  ?  वह  इसका  उल्लेख  कर  चुके  हैं  ।

 श्री  पोयूष  तिरको  :  अगर  ऐसा  है  तो  ठीक  है  ।  तब  मैं  एक  ओर  बात  कहना  चाहता  हूं
 किसानों  द्वारा  उगाई  जाने  वाली  नाशवान  वस्तुओं  के  लिए  हर  ब्लाक  में  शीत  संग्रहागारों  की  सुवि
 उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए

 2°

 अध्यक्ष  महोदय  :  नाशवान  फल  ओर  सब्जियों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  लेजा

 भो  बहुत  जरूरी

 भरी  पीयूष  तिरको  :  अन्त  में  मेरा  एक  सक्षाव  लघु  मुर्गुपाललत  और  इनके  जंसे
 ओर  क्षेत्रों  में  खाद्य  संसाधन  के  बारे  में  प्रशिक्षण  सूविधाएं  होनी  पुलिस  को  प्रशिक्षण  की
 जरूरत  किक्नेट  के  खिलाड़ियों  को  प्रशिक्षण  को  जरूरत  हर  ब्लाक  में  प्रशिक्षण  केन्द्र  होने  चाहिए
 जो  किसानों  को  मौजूदा  नई  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में/शक्षित  कर  सके  ।  आशा  है  माननीय  मंत्री  इस  पर

 विचार  करेंगे  ।

 *क्वरी  आर०  जोवरत्नम  :  माननीय  अध्यक्ष  कषि  और  सहकारिता
 मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  के  समर्थन  में  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  वर्ष  के  लिए  1800  लाख  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  है  लेकिन  1986-87  के  लिए  जूट  और  गन्ने  के  लिए  कोई  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किया  गया  तिहलन  ओर  चीनी  के  उत्पादन  को  भी  खाद्यान्न  उत्पादन  जितना  महत्त्व  दिया
 जाना  बाहिए  ।  तभी  हम  तिलहनों  के  आयात  को  रोक  सकते  हम  अधिक  गन्ना  उगा  सकेंगे  जिसके

 परिणामस्वरूप  बोनी  का  अधिक  उत्पादन  होगा  ।  तब  हम  पर्याप्त  मात्रा  में  चोनी  का  निर्यात  कर
 सकते  हैं  मैं  चाहता  हूं  कि  तिलहन  और  चीनी  के  उत्पादन  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  दूसरा

 महत्त्वपूर्ण  मामला  चीनी  मिलों  चाहे  वे  निजी  क्षेत्र  में  हों  या  सहकारिता के  क्षेत्र  व्याप्त
 चार  का  है  ।  चीनी  मिलों  के  प्रबन्धक  गन्ना  उत्पादकों  को  निर्धारित  मूल्य  नहीं  देते  ।  उन्हें  गन्ना
 उत्पादकों  का  लाखों  रुपया  देना  मैं  सहकारी  क्षेत्र  की  एक  चोनी  मिल  के  बारे  में  अपने  व्यक्तिगत

 अनुभव  बताना

 तमिलनाडु  में  अम्बुर  में  सहकारी  क्षेत्र  में  एक  चोनो  मिल  है  ।  इसका  पूरी  तरह  शोषण  किया
 जा  रहा  सदस्यों  को  अनेक  वर्षों  से  लाभांश  नहीं  मिला  है  ।  सहकारी  चीनी  मिलों  को  चलाने  के

 लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  विशेष  अधिकारी  भी  निरंकुश  ढंग  से  व्यवहार  करते  हाल

 हो  में  अम्बुर  घोनो  मिल  में  चीनी  मौजूदा  बाजार  भाव  से  30%,  कम  मल्य  पर  बेची  स्वाभाविक

 है  कि  चीनी  मिलें  घाटे  में  चल  रही  हैं  ।  विशेष  अधिकारी  इन  मिलों  को  कारगर  ढंग  से  चलाने  के  लिए
 कोई  रुचि  नहीं  लेते  हैं  ।

 जोमी  मिल  मालिकों  के  निरुद  श्यपूर्ण  व्यवहार  को  बनाए  रखने  में  कोई  तुक  नहीं  है  ।  बहुत
 —_—_——  ज८  ———  क्‍जभ  ऊअकाजनाणा

 *म्लतः  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रजी  अनवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 साल  पहले  केन्द्र  सरकार  ने  इन  भ्रष्टाचारों  को  जांच  करने  और  चीनी  उद्योग  को  सुधारने  के  लिए

 सुझाव  देने  के  लिए  भागंव  अयोग  का  गठन  किया  था  ।  भागंव  अयोग  ने  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्री  यकरण

 की  सिफारिश  की  थी  ।  सदन  में  भी  भागंव  आयोग  की  सिफारिशों  पर  अनेक  सुझाव  दिए  गए  ।  अभी

 तक  भागंव  अयोग  की  इस  सिफारिश  को  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हमारे  सक्षम

 कृषि  मन्त्री  श्रो  बूटा  सिह  भागंव  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  चीनी  उद्योग  का

 करण  करेंगे  ।  तभी  चीनी  उद्योग  से  लाभ

 तमिलनाडु  में  केवल  दो  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  मेरी  मांग  है  कि  जोकि  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  में  एक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  की  स्थापना  की  जाए  |  बहुत  से  राज्यों  में  सहकारी
 समितियों  को  बर्खास्त  कर  दिया  गया  राज्य  सहकारी  अधिनियमों  में  बहुत-सी  कमियां  इन
 कमियों  की  जांच  करने  ओर  राज्य  सहकारी  अधिनियमों  में  संशोधन  के  लिए  मार्गनिरदेशों  के  बारे  में

 सुझाव  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  समिति  का  गठन  किया  है|  मेरा  अनरोध  है  कि

 इस  समिति  को  सिफारिश  को  राज्य  सरकारें  लागू  करें  ओर  राज्य  सहकारी  कानूनों  को  कार्यवाही  करने

 का  सशक्त  माध्यम  बनाया  जाए  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकारी  संस्थाओं  को  पूरी  तरह  से  प्रशिक्षित

 व्यवसायिक  प्रबन्ध  वर्ग  को  सोपां  जाएं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 ]

 भ्रो  सो०  जंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  जो  रिपोर्ट  हमें  उसकी
 तस्वीर  देखकर  हमें  बहुत  खुशी  होती  है  और  जिस  वक्‍त  महिलाएं  ओर  किसान  अपने  खेत  से  अनाज
 घर  लेकर  आते  उस  वक्‍त  उन्हें  बहुत  सन्‍्तोष  होता  लेकिन  जब  उसको  वे  मार्केट  में  बेचने  के
 लिए  ले  जाते  तो  रोते  हुए  आते  हैं  )

 में

 अध्यक्ष  महोदय  :  घूंघट  में  अच्छा  लगता

 भरी  सो०  जंगा  रेड्डी  :  जो  हां  अध्यक्ष  घूंघट  में  अच्छा  लगता  आप  सही  फरमाते

 उनको  रोते  हुए  देखकर  हमें  परेशानी  होती  आप  किसी  भी  सूरत  में  देख  लीजिए  उनको  हर
 बात  में  घाटा  उठाना  पड़ता  इसलिए  किसान  की  तरफ  आप  ध्यान  दोजिए  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  शुगर  केन  के  भाव  कम

 करती  है  और  शुगर  बाहर  से  मंगवाती  आयल  सीड  बाहर  से  मंगवाते  बाहर  से  सस्ता  आता

 है  भौर  आप  उसको  यहां  महंगा  बेचते  जो  पैसा  आपको  इस  प्रकार  से  बचता  उसका  इस्तेमाल
 आप  अपने  देश  में  इन  चोजों  की  उन्‍नति  पर  खर्च  कीजिए  जिससे  यहां  का  किसान  अच्छा  बन  जाएगा
 और  ये  चीजें  यहीं  पैदा  होने

 अध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  सात  सो  करोड़  रुपया  हम  बाहर  से  शुगर  मंगवाने  पर  और

 दूसरी  थोजों  के  मंगवाने  पर  खत  करते  शुगर  वहां  से  5०  225  प्रति  क्विटल  के  हिसाब  से  आती

 है  और  आप  उसको  यहां  पर  र०  600  प्रति  क्विटल  पर  बेचते  इस  प्रकार  से  जो  पैसा  बचता

 उस  पैसे  को  आप  किसान  को  बेहतरी  के  लिए  इस्तेमाल  आप  जानते  हैं  कि  हम  तेरह  सौ अदा

 करोड़  रुपए  का  तेल  मंगाते  हैं  लेकिन  अयने  देश  में  ही  ड्राई  फामिंग  के  लिए  आप  कहते  हैं  कि  हमारे
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 पास  पैसा  नहीं  है  ।  ऊपर  से  आप  कहते  हैं  कि  हम  सेल्फ-सफिश्येण्ट  फिर  आप  कोकोनट-तेल
 मंगाते  एडीवल  ऑयल  मंगाते  शुगर  मंगाते  इसका  क्या  कारण  है  ?  इसका  कारण  जहां
 तक  मैं  समझ  पाया  हूं  वह  यह  है  कि  उसे  उसको  खेती  को  चोजों  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिलता  है
 जिस  कारण  वह  परेशान  है  ओर  परेशान  होकर  वह  खेती-बाड़ी  के  काम  से  अलग  होता  जा  रहा

 इसलिए  उसको  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  जितना  पैसा  आप  हन  चीजों  को  बाहर
 से  मंगाने  पर  खर्च  करते  हैं  उतना  पैसा  प्राप  यहीं  पर  अपने  देश  में  किसान  की  बहबूदी  के  लिए  खर्च

 कीजिए  ।

 अध्यक्ष  नेशनल  सीड  कार्पोरेशन  पांच  रुपए  पर  के०  जी०  के  हिसाब  से  सीड  खरीदता
 है  ओर  सात  रुपए  पर  के०  जी०  के  हिसाब  से  बेचता  है  ओर  उसको  लागत  दस  रुपए  पर  के०  जी०

 पड़ती  और  आप  उस  पर  तीन  रुपए  के०  जी०  के  हिप्ताब  से  सबसिडी  देते  हैं  ।  मेरी  समझ  में  यह
 बात  नहीं  आती  है  कि  सीड  कार्पोरेशन  पांच  रुपए  के  हिसाब  से  खरीदता  है  ओर  दस  रुपए  के  हिसाब
 से  बेचता  तो  यह  पांच  रुपये  क्या  केवल  उसके  गोदाम  तक  जाने  ओर  वहां  से  आने  में  बढ़  जाते

 यह  गलत  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  |  इसको  आप  कहते  हैं  कि  यह  इकनोमिक  प्राइस  आप

 हमारे  लोगों  को  कहते  हैं  कि  हम  सबर्धिडो  दे  रहे  हैं  जबकि  पांच  का  दस  रुपया  रेट  हो  रहा  है  ।  इस

 प्रकार  से  पैसे  का  वेस्टेज  हो  रहा  यह  नहीं  होना  चाहिए  ओर  किसान  को  फायदा  पहुंचाने  के  काम

 को  फरना  चाहिए  ।  मैं  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  मन्त्री  महोदय  किसान  अध्यक्ष  महोदय
 किसान  हैं  ओर  यहां  बंठने  वालों  में  से  अस्सी  प्रतिशत  लोग  किसान  तो  उनको  फायदा  पहुंचाने
 और  उनकी  समस्याओं  पर  जिक्र  करने  के  लिए  हमें  टाइम  निकालना  चाहिए  ।  हम  आज  देख  रहे  हैं
 कि  किसानों  की  समस्याओं  पर  चर्चा  के  लिए  हमारे  पास  टाइम  नहीं  हम  सुबह  11  बजे  से

 रात्रि  के  9  बजे  तक  बंठते  लेकिन  आज  जब  किसानों  को  समस्याओं  पर  चर्जा  हो  रही  तो

 हमारे  पास  समय  नहीं  मन्‍्त्री  जो
 के

 पास  समय  नहीं  है  ।  जबकि  दूसरी  डिमांड्स  पर  बोलने  के

 लिए  काफी  समय  होता  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  आप  ग्राउण्ड  नट  के  बारे  में  क्या  सोच

 रहे  आप  कपास  के  बारे  में  क्या  सोच  रहें  कपास  कम  दाम  पर  बिकता  है  ओर  कपास  का

 बना  हुआ  कपड़ा  बहुत  महंगे  दामों  पर  बिकता  आलू  कम  दाम  पर  बिकता  है  ओर  आलू  के  बने

 हुए  चिप्स  महंगे  दामों  पर  बिकते  हैं  ।  इसी  प्रकार  टमाटर  कम  दामों  पर  बिकते  हैं  ओर  टमाटर  के

 बने  हुए  कंचप  वगरह  महंगे  दामों  पर  बिकते  इसके  लिए  मन्त्री  जो  ने  क्या  सोचा  है  ओर  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?  किसान  की  चीज  जब  परिवर्तित  रूप  में  फंक्ट्री  स ेबाहर  आती  तो  दो  सौ  ओर

 हेढ  सौ  प्रतिशत  तक  बढ़े  हुए  दामों  पर  बिकती  इसका  क्या  कारण  है  ?  इसका  मुख्य  कारण  जो

 मैं  समझ  पाया  हूं  वह  यह  है  कि  कॉमर्स  मिनिस्ट्री  और  फूड  मिनिस्ट्री  में  कोई  समन्बय  नहीं  है  ।  आप

 उत्पादक  और  उपभोक्ता  के  बारे  में  नहीं  सोचते  बल्कि  आप  तो  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  के  बारे  में  जानते

 हैं  ओर  उन्हीं  के  हित  को  बातें  आप  सोचते  हैं  भोर  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  हाउस  में  बताना  चाहता  हूं  कि  पूरे  देश  में  जितना  भी

 खबं  हो  रहा  है  उसका  बन  परसेन्ट  खर्चा  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के लिए  नहीं  मिल  पा  रहा  है  भोर  जितना

 किसान  को  देना  उसका  बीस  परसेन्ट  भी  हम  किसान  को  नहीं  दे  पा  रहे  इस  चीज  को

 दर  करना  तभी  किसानों  की  ओर  खेती-बाड़ी  की  हालत  सुधर  सकती  है  ।

 अध्यक्ष  आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।
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 *झी  बी०  एन०  रेडडो  :  भध्यक्ष  मुझे  कम  समय  मिला  है  इसलिए
 मैं  बहुत  संक्षेप  में  कहूंगा  भोर  कुछ  मुद्दों  तक  अपने  को  सीमित  रखूंगा  ।  आपके  द्वारा  घंटी  बजाने

 से  पहले  ही  मैं  अपना  भाषण  समाथ्स  कर  दूंगा  ।

 तेलुगु  में  एक  कहावत  है  जिसका  भर्थ  है  कि  जो  खाना  देता  है  उसे  ही  शाना  नहीं
 मिलता  ।  किसान  ही  भन्‍न  उपलब्ध  कराता  हमारा  देश  किसानों  का  देश  है  ।  हमारे  देश  के

 अधिकांश  लोग  किसान  या  खतिहर  मजदूर  बड़े  दु:ख  की  बात  है  कि  देशवासियों  का  पेट  भरने
 के  लिए  अनाज  उगाने  के  लिए  साल  भर  मेहनत  करने  वाले  किसान  के  पास  खाने  के  लिए  कुछ
 नहीं  होता  ।  वे  इतने  गरीब  हैं  ।  देश  में  किसनों  की  गरीबी  का  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  कांग्रेस  ते

 देश  में  अपने  37  साल  के  शासन  के  दोरान  किसानों  के  लाभ  के  लिए  वास्तव  में  कुछ  नहीं  किया

 है  ।  कृषि  उत्पादों  के लिए  लाभकारी  मूल्यों  की  पेशकश  नहीं  की  ओर  जंसे  यही  काफी  नहीं
 सरकार  ने  किसानों  की  कमर  तोड़ने  के लिए  अनेक  कर  ओर  लेबी  लगा  दी  ।  सरकार  ने  केवल

 उद्योगों  की  ओर  ध्यान  दिया  और  ओद्योगिक-उत्पादों  के  लिए  अच्छी  कीमतें  दीं  जिससे  पहले  से
 अमीर  उद्योगपति  भौर  अमीर  बन  सके  |  सरकारी  नीतियां  पूंजीपतियों  का  पक्ष  लेती  सरकार
 की  इन  गलत  नीतियों  ने  किसानों  को  हड्डियों  के  ढांचे  में  बदल  दिया  है  ।  अब  हालत  यह  है  कि  किसान

 भूखमरी  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  ने  ग्रामीण  भारत  में  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न
 करने  के  संबंध  में  कुछ  आंकड़े  प्रकाशित  किए  थे  ।  सरकार  का  दावा  है  कि  वह  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरोजगार
 के  अवसर  उत्पन्न  करने  के  लिए  काफी  धनराशि  खर्च  कर  रही  इसी  तरह  सरकार  का  कहना  है
 कि  वह  गरीबी  दूर  करने  संबंधी  कार्यक्रमों  पर  काफी  पैसा  खर्च  कर  रही  लेकिन  परिणाम  क्‍या

 रहा  ?  सरकार  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्त  करने  और  गरीबी  को  दूर  करने  में  कितनी  सफल  हुई
 क्‍या  सरकार  इस  संबंध  में  सफलता  का  दाबा  कर  सकती  है  ?  इसी  तरह  क्‍या  यह  सरकार  दावा

 कर  सकती  है  कि  बेरोजगारी  को  कम  करने  के  उसके  प्रयासों  से  कुछ  सफलता  मिली  है  ?

 वास्तव  में  सरकार  इन  समस्याओं  को  सुलझ्षाने  में  बुरी  तरह  असफल  रही  गांवों  में  गरीबी
 कम  नहीं  हुई  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में हमारे  लोगों  का  जीवन  स्तर  गिरता  जा  रहा  छोटे
 और  गरीब  किसान  अब  खेतिहर  मजदूर  ब'.ते  जा  रहे  इससे  पता  जलता  है  कि  किसान  गरीबी
 से  कितने  प्रभावित  हैं  ।  2।  1986  को  मेरे  द्वारा  पूछे  गए  प्रश्न  संख्या  7180  के  उत्तर  में
 माननीय  श्रम  मंत्री  ने  कहा  था  कि  :--

 योजनाओं  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करना  है  ।
 से  तात्पये  प्रमुख  रोजगार  जैसे  ग्रामीण  रोजगार  से  इस  प्रयोजन  के  लिए

 आबंटित  घनराशि  के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।'

 यहू  एक  उत्तर  दूसरा  उत्तर  इस  प्रकार  है  :

 पंचवर्षीय  योजना  प्रलेख  के  अनुसार  1980  में
 आयु  ग्रुप  में

 लगभग  120  लाक्ष  व्यक्ति  बेरोजगार  थे  ।  सातवीं  योजना  प्रलेख  में
 1985  में  इसी  आयु  ग्रुप  में  सामान्य  स्तर  को  बेरोजग[री  का  अनुमान  92  लाख  दर्शाया

 गया  है  ।

 तेलुगु  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 इसका  मतलब  है  कि  5  सालों  में  आंकड़े  120  लाख  व्यक्ति  से  घटकर  92  साक्ष  हो  गए  ।  महोदय
 यह  कोई  प्रमुख  उपलब्धि  नहीं  है  |  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करने  में  अधिक  सुधार  नहीं

 हुआ  है  |  इससे  यह  भी  पता  चलता  है  कि  ग्रामीण  रोजगार  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  हमारे
 गांवों  में  बेरोजगारी  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  सरकार  ग्रामीण  रोजगार  को  बढ़ाने  के  लिए

 काफी  धनराशि  खर्च  करने  का  दावा  करती  परन्तु  गांवों  में  बेरोजगारी  घटने  की  बजाय  बढ़

 रही  है  ।

 1985  से  1986  तक  रोजगार  अवसर  16.5  लाख  जन  वर्ष  से  बढ़ाकर  20  लाख  जन  बर्ष

 कर  लेने  का  दावा  किया  परन्तु  इस  समय  लगभग  50  लाख  जन  वर्ष  बेरोजगारी  इसका

 अर्थ  है  50  लाख  गन  वर्ष  की  बेरोजगारी  ।  इन  बेरोजगारों  में  अधिक  संख्या  ग्रामीण  बेरोजगारों

 की  इस  बात  को  हमें  ध्थान  में  रखना  होगा  ।  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  के  लिए  जो

 घनराशि  स्ष्य  को  गयी  क्‍या  उससे  कोई  फल  निकला  है  ?  क्‍या  सरकार  के  प्रयाप्तों  के
 स्वरूप  बेरोजगारी  में  कमी  हुई  है  ?  इन  दोनों  में  वर्तमान  अनुपात  क्‍या  है  ?  सरकार  स्थिति  को

 स्पष्ट  नहीं  कर  पायी  यह  कहना  कि  सरकार  रोजगार  के  अवसर  पंदा  करने  के  लिए  काफी

 घनराशि  खर्च  कर  रही  है  मात्र  ढकोसला  है  ओर  सरकार  की  असफलताओं  को  छिपाने  के  लिए

 एक  धोखा  है  ।

 अब  मैं  अन्तिम  विषय  पर  बात  करूंगा  |  यह  एकीकृत  ग्राम  विकास  कार्यक्रम

 आर०  डी०  के  बारे  में  यह  कहां  गया  है  कि  6000  करोड़  रुपये  जितनी  बड़ी
 राशि  बैंकों  के  माध्यम  से  1980  ओर  1986  की  अवधि  में  ऋण  के  रूप  में  वितरित  की  गयी  है  ।

 परन्तु  भहो  इससे  लाभान्वित  30  प्रतिशत  व्यक्तियों  के  पास  कोई  स्थायी  संपत्ति  नहीं  इन

 30  प्रतिशत  लाभभोगियों  के  मामले  में  कोई  स्था  संपत्ति  नहीं  बनायी  गयी  या  तो  उन्होंने
 इन  संपत्तियों  को  बेच  दिया  है  या  फिर  उसे  छोड़  दिया  बेक  ऋणों  द्वारा  बनायी  गयी  सम्पत्ति
 की  आज  यह  स्थिति  है  ।  सरकार  उन्हें  जीवन  यापन  का  साधन  उपलब्ध  कराये  पशु  भादि
 वितरित  करने  में  विश्वास  करती  है  ओर  जीवन-यापन  का  साधन  जुटाने  का  दावा  करती  यह
 एक  घोखा  अगर  सरकार  यह  समझती  है  कि  वह  यहां-वहां  कुछ  बकरियां  और  भेसें  वितरित
 करके  ग्रामीण  भारत  में  गरीबी  कम  करने  में  सफल  हो  जायेगी  ।

 क्रांतिकारी  भूमि  सुधारों  को  लागू  करमा  आवश्यक  रोजगार  उपलब्ध  कराना  भी
 आवश्यक  भूमि  सुधारों  स ेकाफ़ी  रोजगार  के  अवसर  पैदा  हो  सकंगे  ।  परन्तु  कांग्रेसी  शासन  में

 भूमि  सुधार  एक  लज्जाजनक  असफलता  बन  गयी  मैं  यह  घोषणा  करूगा  ।  यह  एक
 जनक  ड्रामा  बन  गया  बास्तव  मैं  कटहूंगा  कि  यह  पंजीबाद  जमींदारी  व्यवस्था  को

 मजबूत  कर  रही  है  ।  यही  सब  है  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।

 कृवि  मंत्री  बूटा  :  अध्यक्ष  हम  हमेशा  उस  सलाह  से  लाभ  छझठाते

 हैं  जो  आप  इस  सभा  को  तथा  देश  को  समय-समय  पर  देते  आज  विशेष  रूप  से  मैं  इस
 देश  के  लाखों  किसानों  की  ओर  से  अपना  भाभार  इस  सभा के  प्रति  कार्यवाही  वत्तान्त  में  सम्मिलित

 कराना  चाहता  हूं  कि  भ्राखिरकार  इस  माननीय  सभा  ने  कृषि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर
 चर्चा  शुरू  की  मुझे  पक्का  विश्वास  नहीं  था  कि  इन  मांगों

 को  लिया  जा  सकेगा  क्‍योंकि  जिस
 प्रकार  से  हम  चल  रहे  थे  उसको  देखते  हुए  यह  लगभग  असंभव  हो  गया  था  परल्तु  मैं  मह॒हूल
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 करता  हूं  कि  आपके  अनुग्रह  तथा  व्यक्तिगत  प्रयाप्तों  क ेकारण  अनुदानों  की  मांगों  को  लिया  जा

 सका है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  हम  इस  तरह  से  समय  मियतन  के  विरुद्ध  अपना
 रोष  व्यक्त  करते  हैं  ।  कृषि  सबसे  महृत्वपूर्ण  विषय  है  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  प्रो०  बात  इसके  विपरीत  है  ।  जो  समय  नियत  किया  गया  था  वह

 बहुत  अधिक  था  ।  समय  का  बेकार  की  बातों  में  दुरुपयोग  किया  गया  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  मैं  भापका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  हमारे  राष्ट्रीय
 जीबन  के  सबसे  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  इस  माननीय  सभा  को  चर्चा  करने  का  अवसर  प्रदान  किया

 कृषि  कृषकों  का  सिर्फ  पेशा  ही  नहीं  बल्कि  हमारे  देश  में  जीवन-यापन  का  मुख्य  स्रोत  है  ।

 कितान  न  केवल  हमारे  देश  की  जनसंख्या  को  अनाज  देते  हैं  बल्कि  सभी  अन्य  जीबों  अर्थात्‌
 पक्षियों  आदि  को  भी  भोजन  उपलब्ध  कराते  हैं  ।  जो  जी  रहा  है  उसे  किसान  खिला  रहा  है  |  अतः

 हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  का  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  अंग  है  और  मैं  माननीय  सदस्यों  का  इस  सबसे

 महत्वपूर्ण  मामले  जो  हमारे  देश  का  जीवनदायक  अपने  मूल्यावान  सुझाव  देने  के  लिए
 धन्यवाद  करता  हूं  ।

 मैं  अपना  उत्तर  बहुत  ही  संक्षेप  में  दूंगा  ।  मैं  सबसे  पहले  देश  में  कृषि  की

 लब्धियों  का  लेखा-जोख़ा  पेश  करना  चाहूंगा  जिनका  ग्रामीण  उर्वरक  तथा  अन्य

 संबंधित  विषय  जो  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  आते  वाधिक  प्रतिवेबनों  में  उल्लेख  किया  गया

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कतिपय  मूलभूत  मामले  उठाये  थे  जिन  पर  मैं  कृषि

 मंत्रालय  की  उपलब्धियों  का  लेखा-जोखा  प्रस्तुत  करते  हुए  बताना  चाहूंगा  ।

 संसाधनों  के  नियतन  में  एक  बहुत  ही  महृत्वपूर्ण  परिवर्तन  किया  गया  छठी

 योजना  में  कृषि  के  लिए  नियत  किए  गए  संसाधन  राज्य  योजना  की  अपेक्षा  केन्द्रीय  योजना  में

 अधिक  ये  ।  छठी  योजना  में  कुल  नियतन  4900  करोड़  रुपये  था  जिसमें  से  2900  करोड़  रुपये

 राज्य  योजना  में  और  2000  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  योजना  में  थे  जबकि  सातवीं  योजना  में  7214

 करोड़  रुपये  के  कुल  नियतन  में  4514  करोड़  रुपये  का  राज्य  क्षेत्र  में  नियतन  किया  गया  है
 ओर  केद्धीय  क्षेत्र  में  केवल  2700  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया  गया  है  ।  इससे  पता  चलता  है
 कि  हम  राज्यों  के  प्रयासों  पर  अधिक  से  अधिक  निर्भर  करने  का  यत्न  कर  रहे  हम  राज्यों

 को  अधिक  से  अधिक  घनराशि  आवंटित  करते  जा  रहे  हैं  ताकि  वे  इस  देश  के  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि
 कर  सके  ।  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  जहां  तक,राज्यों  में  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कृषि

 बिकास  को  प्राथमिकता  देने  का  प्रश्न  इसके  मैं  माननीय  सभा  के  सामने  कुछ  और  तथ्य

 प्रस्तुत  करने  में  भी  गव॑  महसूस  करूंगा  |  बिहार  के  माननीय  सदस्य  ने  प्रएन  किया  था  कि  कृषि  के

 क्षेत्र  मे ंकुछ  नहीं  हुआ  वह  कृषि  विकास  के  विचार
 को  हो  प्रश्न  चिह्न  लगा  रहे  थे  ।  राज्यों

 को  इसके  बारे  में  पता  सारा  देश  इसे  जानता  है  तथा  सारे  विश्व  को  यह  पता  है  कि  यह  एक
 सर्वविदित  तथ्य  है  कि  हमने  कृषि  विकास  के  क्षेत्र  में  काफी  प्रगति  की  अगर  आप  कुछ  फसलों

 के  प्रति  हेम्टेयर  उत्पादन  को  देखें  तो  इससे  सिद्ध  होगा  कि  हमने  वास्तव  में  अपने  देश  में  खेती

 करने  के  तरीकों  में  क्रांति  ला  दी  है  |

 1950  चावल  का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  600  किलोग्राम  अब  यह  बढ़कर  लगभग
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 1500  किलोग्राम  तक  पहुंच  गया  है  ।  अगर  आप  कुछ  प्रगतिक्ारी  राज्यों

 आंध्र  जिन्होंने  वहुत  अच्छा  कार्य  किया  की  तरफ  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  पंजाब  में  चावल

 उत्पादन  608  कि»  ग्रा०  से  बढ़कर  3063  कि०  ग्रा०  हो  गया  क्‍या  इससे  पता  नहीं  चलता  कि

 यह  एक  वास्तव  में  क्रांति  है  ?  इसी  प्रकार  गेहूं  के  मामले  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  लगभग

 663  कि०  ग्रा०  था और  अब  इसका  समग्र  राष्ट्रीय  औसत  1873  कि०  ग्रा०  तक  बढ़  गया  भोर

 पंजाब  में  यहु  3294  कि०  ग्रा०  शायद  यह  एक  कीतिमान  है  जो  राष्ट्र  द्वारा  स्थापित  किया  गया

 कुछ  माननीय  सदस्य  क्षेत्रीय  फसलों  के  पारस्परिक  असंतुलन  के  बारे  में  काफी  बितित

 ये  !  इस  ओर  हमारा  ध्यान  गया  है  !  इन  असंतुलनों  को  समाप्त  करना  होगा  भोर  हम  विशेष

 प्रयास  कर  कर  रहे  हैं  विशेषकर  हमारे  देश  के  दक्षिणी  और  पद्टदिचमी  अंचल  के  कुछ  भागों  को

 ओर  भी  वांछित  ध्यान  दिया  जाए  ।  परन्तु  अगर  आप  फसलों  की  उपज  स्थिति  पर  गौर  करें  तो  यह्‌
 बात  सही  नहीं  कुछ  फसलों  के  संबंध  में  उत्तरी  क्षेत्रों  न ेअच्छा  कार्य  किया  है  भौर  कलिपय  अन्य

 फसलों  के  संबंध  में  दक्षिणी  राज्यों  ने  अच्छा  कार्य  किया  उदाहरण  के  तौर  पर  कपास  को  लीजिए  ।

 इन  समय  पूर्बत्तर  क्षेत्र  मे ंकपास  इत्पादन  लगभग  185  कि०  ग्रा०  प्रति  हेक्टेयर  परन्तु  आंध्र

 प्रदेश  में  यह्‌  363  कि०  ग्रा०  प्रति  हेक्टेयर  है  !  इसी  प्रकार  गन्‍ते  के  सामले  में  भी  मैं  प्रगतिकारी

 राज्य  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  उत्तरी  क्षेत्र  यह  लगभग  62.25  क्षि०  ग्रा०  प्रति  हेक्टेयर  है  ।

 परन्तु  तमिलनाडु  यह  104.2  कि०  ग्रा०  प्रति  हेक्टेयर  मकई  उत्पादन  के  भामले  पंजाब

 में  यह  लगभग  1830  कि०  ग्रा०  है  जबकि  कर्नाटक  में  यह  2719  कि०  ग्रा०  प्रति  हेक्टेयर  है  ।

 इससे  कृषि  राज्य  सरकारों  द्वारा  हमारी  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  उसे  समान

 रूप  से  वितरित  करने  के  प्रयासों  का  भी  पता  चलता  है  हालांकि  राज्यों  में  कछ  फसलों  की

 विशेषज्ञता  उदाहरण  के  तोर  महाराष्ट्र  को  गन्ना  उत्पादन  में  विशेषज्ञता  प्राप्त

 तमिलनाड  की  गन्ना  उत्पादन  में  विशेषज्ञता  है  ओर  कर्नाटक  की  मकई  में  ।  अतः  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 इस  प्रगति  को  समान  रूप  से  बांटने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  परन्तु  यह  भी  एक  तथ्य  है  कि

 हम  अब  यह  मानते  हैं  कि  देश  के  कतिपय  में  विशेषकर  पूर्वी  क्षेत्र--बिहा  पश्चिम
 असम  ओर  अन्य  राज्यों  ने  इतना  भच्छा  का  नहीं  किया  है  जितना  कि  उन्हें  करना

 चाहिए  था  ।  इस  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  हम  दूसरी  परियोजनाएं  बना  रहे  हैं  ।

 भव  यह  बताने  के  बाद  मैं  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठायी  गई  कतिपय  बातों  का  उल्लेख

 करना  चाहूंगा  ।  मैं  शुरुआत  प्रथम  माननीय  सदस्य  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  से  करना  चाहूंगा  जिन्होंने
 इस  वबाद-विवाद  को  आरम्भ  किया  उन्होंने  राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  ०  भ्रार०

 ईं०  की  बहुत  आलोचना  की  थी  ।  उन्होंने  एन०  आर०  ई०  कायंक्रम  के  लिए  किए  गए
 नमियतनों  के  सही  भांकड़े  नहीं  दिये  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  छठी  योजना  में

 परिब्यय  1620  करोड़  रुपए  जिसमें  राज्यों  का  हिस्सा  भी  सम्मिलित  सातबीं  योजना

 में  यह  2487  करोड़  रुपए  सातवीं  योजना  के  शुरू  के  दो  वर्षों  में  परिव्यप  1985-86  में

 565  करोड़  रुपये  ओर  1986-87  में  670  करोड़  रुपपे  अतः  इससे  भी  सिद्ध  होता  है  कि  हम
 देश  में  गरीबी  दूर  करने  बाले  कार्यक्रमों  को  बहुत  अधिक  महत्व  दे  रहे  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  हमने  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  योजनाएं  बनायी  जंसा  कि  मेरे

 साथी  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  और  श्री  नटवर  सिह  ने  बड़ी  कुशलता  के  साथ  उनकी  कुछ  खास-खास

 बातों  का  उल्लेख  किया  मैं  उनको  फिर  से  दोहराना  नहीं  चाहता  क्योंकि  उन  बिषयों  पर

 उन्होंने  बता  दिया  श्री  मकवाना  में  डेरी  मछली  प्राकृतिक  आपदाभों  से  उत्पन्न
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 स्थिति  को  संभालने  तथा  अन्य  बातों  के  बारे  में  सूचता  दी  ।  मैं  स्वयं  को  सिर्फ  उन  कुछ  महत्वपूर्ण
 क्षेत्रों  तक  सीमित  रखूंगा  जिनमें  भारत  सरकार  बहुत  रुचि  रखती  है  ताकि  निश्चित  समय  के

 अन्तगंत  ग्रामीण  बिकास  ओर  कृषि  के  क्षेत्र  में  समग्र  रूप  से  सुधार  हो  ।

 हमने  इन  दोनों  कार्यक्रमों  को  ग्रामीण  विकास  और  कृषि  के  जो  एक-दूसरे  के  प्रक
 तैयार  किया  है  ।  पहले  उन्हें  स्वतन्त्र  रूप  से  लिया  जा  रहा  था  परन्तु  अब  हम  ग्रामीण  विकास

 के  अन्तगंत  आमे  वाली  योजनाओं  को  कृषि  के  अनुरूप  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  चाहे  पह
 संरक्षण  हो  या  गरीबी  दूर  करने  से  संबंधित  हो  या  यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिक  रोजगार  पेदा

 करने  से  संबंधित  द्वो  ।  अब  वे  कृषि  विस्तार  योजनाओों  पर  भधिक  आधारित  ताकि  ग्रामीण

 विकास  योजनाओं  के  माध्यम  से  कृषि  के  विकास  को  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।

 हमारे  देश  के  भीतर  उपलब्ध  प्रोद्योगिकी  को  उपयोग  करने  का  यह  प्रश्न  उपलब्ध  बहुत
 कम  प्रौद्योगिकी  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थानान्तरित  किया  गया  है  जो  हमारे  वंशानिकों  भौर  अनुसंधान
 संस्थानों  के  कठिन  परिश्रम  द्वारा  तंयार  कौ  गयी  है  ।  मुझे  अपने  वंज्ञानिकों  द्वारा  बताया  गया  था

 कि  लगभग  40  प्रतिशत  जिसे  हम  देश  के  भीतर  प्राप्त  कर  सके  का  उपयोग  इस

 समय  किया  जाता  उपलब्ध  60  प्रतिशत  प्रौद्योगिकी  को  अभी  भी  किसानों  को  स्थानाम्तरित

 करना  ताकि  वे  मपने  खेतों  में  उत्पादिता  को  बढ़ा  सके  ।

 आधुनिक  उपायों  से  खेती  करने  के  परिणाम  के  बारे  में  कुछ  आलोचनाएं  हुई  यदि  आप

 इसका  प्रभाव  देखना  चाहते  हैं  तो  पंजाब  या  हरियाणा  के  मामलों  को  देखिए  ।  जो  भाधुनिक
 झेती  के  मामले  में  देश  में  सबसे  आगे  ने  यह  प्रमाणित  किया  है  कि  अधिक  से  अधिक

 खेतों  में  भधिक  से  अधिक  प्रौद्योगिको  का  प्रयोग  करने  से  रोजगार  के  अधिकतम

 अवसर  उत्पन्न  होते  खेतों  में  काम  करने  वाले  अधिकांश  लोग  इत्त र  राजस्थान  भावि

 के  हैं  ।  रोजगार  के  बहुत  अधिक  अवसर  दिए  जाते  हैं  ।  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  के  लाने  के  प्रयासों  के

 द्वारा  रोजगार  के  अवसर  बढ़ते  हैं  ।

 मैं  कुछ  लोगों  की  एक  ओर  गलत  धारणा  को  दूर  करना  चाहता  हूं  कि  छोटे  कृषि  कार्यों

 में  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  का
 उपयोग  करने

 के
 अवसर  कम  होते  यह  सही  नहीं  जंसा  कि

 भाप  जानते  हैं  कि  पंजाब  में  55  प्रतिशत  से  अधिक  किसानों  के  पास  5  एकड़  से  भी  कम  भूमि  है

 ओर  पंजाब  के  किसानों  की  उपलब्धि  पर  नजर  यह  केत्रल  फाम  का  आकार  ही  नहीं  यदि

 भआाप  पड़ोसी  देशों  की  ओर  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  कोरिया  जो  एक  उन्नत  देश  कुछ

 मामलों  में  फार्म  का  आकार  दो  एक  हेक्टेयर  से  भी  कम  यह  एक  वंज्ञानिक  दृष्टिकोण

 है  कि  जितने  भी  क्षेत्र  में
 आप  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  का  प्रयोग  उससे  प्रति  हेक्टेयर  उपज

 बढ़ाता  संभव  होगा  ।

 प्रो०  एन०  छो०  रंगा  :  प्रयोगशाला  से  भूमि  तक  का  अभियान  स्थायी  बनाथा  जागा

 सरदार  बडा  सिंह  ः  वह  ठीक  है  भोर  हम  इसको  कर  रहे  जसाकि  मैं  बता  रहा  था

 कि  कुषि  क्षेत्र  में  प्रगति  उत्साहदायक  है  परन्तु  यदि  सूखा  नहीं  पड़ता  जिसने  विध्त  डाला  है  और

 जो  पिछले  चार  या  पांच  वर्षों  से  निरन्तर  बना  हुमा  तो  हम  निर्धारित  लक्ष्यों  स ेकाफी  आगे
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 चले  गए  होते  ।  परन्तु  बदकिस्मती  से  चाहे  यह  बाढ़  हो  या  द्वारा  पंदा  की  गई
 कठिन  स्थिति  के  कारण  हम  ऐसा  नहीं  कर  सके  और  अधिकतर  यह  सूखा  के  कारण  होता
 ज॑सा  कि  मेरे  प्रतिष्ठित  साथी  श्रो  योगेन्द्र  मकबाना  ने  अभी  बताया  है  कि  हमारे  अनेक  राज्य  सूखे
 में  फंसे  हुए  हैं  ओर  वे  भी  पिछले  चार  वर्षों  से  जिसके  परिणामस्वरूप  भूमिगत  पानी  बिलकुल

 लुप्त  हो  गया  है  तथा  हमारे  किसानों  के  लिए  पानी  स्रींचना  असंभव  हो  गया  क्योंकि  उनके

 पास  साधन  नहीं  हैं  पारम्परिक  तरीकों  से  वे  उस  स्तर  तक  नहीं  पहुंच  सकते  हैं  जहां  से  पानी

 लुप्त  हो  गया  हम  ऐसे  राज्यों  को  विशेष  रिंगें  सप्लाई  कर  रहे  हैं  जो  अब  सूले  से

 पीड़ित  हैं  ।

 फिर  इस  पूरे  विकास  की  सबसे  अधिक  दिलासा  देने  की  विशेषता  यह  है  कि  हमारे
 चाहे  वे  वर्षा  वाले  स्थानों  में  हों  या  वे घोर  सूखा  का  सामना  करते  पर्याप्त  उत्पादन

 कर  सकते  पहले  की  तुलना  में  उत्पादन  गिरावट  अधिक  नहीं  क्योंकि  हमारे  वंज्ञानिकों  ने

 कुछ  किस्मों  के  बीजों  के  विकास  को  संभव  बना  दिया  है  तथा  उनकी  अच्छी  व्यवस्था  कर  दी  है
 ओर  सहायक  सामग्री  का  प्रयोग  तथा  पानी  का  उपयोग  यथावत  रहा  इसलिए  हमारे  किसान
 अधिक  कठिन  क्षेत्रों  में  भो  इसको  कायम  कर  सके  पिछले  वर्षों  में  जब  सूला  होता  केवल

 एक  वर्ष  सूखा  होने  के  कारण  उत्पादन  में  220  लाख  टन  की  गिरावट  आई  थी  ।  अब  हमारे  यहां
 सार  वर्षों  स ेमभधिक  समय  तक  सूझ्षा  की  स्थिति  रहती  उत्पादन  में  गिरावट  एक  बार  लगभग
 30  लाश  टन  हुई  ओर  दूसरी  बार  लगभग  60  लाख  टन  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  विज्ञान  के
 प्रयोग  करने  से  और  हमारे  वेज्ञानिकों  की  पहल  से  हम  उसे  कायम  कर  सके  हैं  तथा  अधिक  कठिन
 स्थिति  में  भी  हमारे  किसान  पर्याप्त  उत्पादन  कर  सके  हैं  ।

 उसके  साथ  ही  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  इस  समय  सिजित  क्षेत्रों  में  हमारे  पाश्त  रिकार्ड
 उत्पादन  होगा  ओर  हर  समय  की  बपेक्षा  गेहूं  और  चावल  का  रिकार्ड  उत्पादन  होगा  ।  यह  दूधरी
 बात  है  जिसके  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि

 किसानों  को  इस  सम्मानित  सभा  द्वारा  बधाई  दी  जाए  ।
 क्योंकि  वास्तव  में  वे  ही  हमारे  देश  में  जीवन  को  बनाए  रखे  हैं  ।

 भब  ये  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  हमें  अपने  प्रयास  मिरन्तर  करमे  मानमीय  सदस्य
 श्री  सिन्हा  ने  भूमि  संरक्षण  के  बारे  में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्ण  उठाया  इसमें  संवेह  नहीं  है
 कि  यह  हमारी  खेती  का  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  पहलू  इस  समय  हम  अपनी  भूमि  की
 गुणवत्ता  को  बनाए  रखने  के  लिए  अपना  ध्यान  दे  रहे  हमारे  देश  में  भूमि  कटाव  ओर  भूमि
 को  गुणवत्ता  कम  होने  के  मामले  बहुत  अधिक  हैं  ।  छठी  योजना  के  अस्त  तक  लगभग  293.8  लाख
 हेक्टेयर  भूमि  पर  ध्यान  दिया  गया  था  ओर  1,212.29  करोड़  रुपए  का  व्यय  किया  गया
 सभी  प्रकार  की  भूमि  को  ठोक  किया  गया  है  ओर  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  जल  संरक्षण
 के  लिए  कदम  उठाए  गए  यह  कुल  समस्या  क्षेत्र  का  लगभग  17  प्रतिशत  है  ।
 हमारे  पास  कुल  योजना  में  भूमि  को  ठीक  करने  को  भी  योजना  सातबीं  योजना  में  लगभग
 227.  लाख  हेक्टेयर  भूमि  को  ठोक  करने  का  प्रस्ताव  हसके  लिए  अधिक  घनराशि  को
 आवश्यकता  होगी  ।  परन्तु  धन  की  कठिनाई  के  कारण  केवल  740  19  करोड़  रुपए  आबंटित  करना
 हो  संभव  हुआ  सातवीं  योजना  भवधि  के  दोरान  लगभग  70  लाख  हेक्टेयर  भूमि  ठीक  की

 जाएगी  ।  हमारा  लगातार  प्रयास  भूमि  के  सुधार  के  लिए  होगा  क्‍योंकि  भूमि
 ओर  जल  दो  प्राकृतिक  सम्पत्तियां  हैं  ।
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 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  जल  संभर  प्रवन्ध  शेड  की  क्‍या
 स्थिति  है  ?

 सरदार  बृूटा  इस  समय  मैं  भूमि  के  बारे  में  बात  कर  रहा  हूं  ।  मैं  पानी  पर  भी

 बाद  में  भाऊंगा  ।  अतः  यह  प्राकृतिक  सम्पत्ति  है  जिसका  विस्तार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हमें  यह
 देखना  होगा  कि  भूमि  की  गुणवत्ता  को  खराब  नहीं  होने  दिया  जाएगा  |  सभी

 चाहे  यह  वन  मंत्रालय  का  है  या  जल  संसाधन  मंत्रालय  का  या  कृषि  मंत्रालय  का  या  वेस्टलेंड  बोर्ड
 को  इसका  ध्यान  रखना  वेस्टलेंड  बोर्ड  को  स्थायित  किया  गया  है  और  हमारे  माननीय  प्रधान

 मंत्री  ने  इन  दोनों  प्राकृतिक  सम्पत्तियों  पर  निजी  रूप  से  दिलचस्पी  ली  इन  दोनों  प्राकृतिक
 संसाधनों--जल  और  भूमि  को  सुरक्षित  रखने  संबंधी  समितियों  की  अध्यक्षता  की  है  ।

 जल  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  a

 श्री  सी०  माधथ  रेड्डी  :  उन्होंने  जल  संभर  प्रबंध  शेड

 के  बारे  में  पूछा  यह  भूमि  संरक्षण  है  ।

 सरवार  बरटा  सिंह  :  जी  हां  ।  जल  मंभर  प्रबन्ध  के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  बोडं  है  जो

 विद्योष  रूप  से  शुष्क  भूमि  क्षेत्रों  के  लिए  अब  हम  देश  में  सिंचाई  सुविधाओं  को

 बर्ष  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  हैं  तथा  हम  प्रति  वर्ष  लगभग  25  लाख  हेक्टेयर  सिचाई  क्षमता

 बढ़ा  रहे  हैं  ।  यह  भास्ट्रेलिया  और  कुछ  भन्य  दक्षिण  एशियाई  देशों  में  सिचित  क्षेत्रों  की  अपेक्षा

 भधिक  है  ।  यद्यपि  जलाशय  और  नहरों  के  अवंज्ञानिक  और  साधारण  होने  के  कारण  काफी

 जलाकऋन्ति  हो  जाती  है  ओर  बहुमूल्य  पानी  का  सही  ढंग  से  उपयोग  नहीं  होता  है  ।  समस्या  कितनी

 है  बडी  उस  पर  नजर  डालिए  |  सभी  पहलुओं  चाहे  यह  पीने  का  भूमिगत  पानी

 हम  केवल  10  प्रतिशत  वर्षा  के  प।नी  का  ड्रपयोग  कर  पाते  हैं  ।  यह  बड़ो  भात्रा  में  बेकार  जाता

 90%  वर्षा  का  पानी  बेकार  जाता  जिस  पर  हमारा  ध्यान  आकर्षित  होना  चाहिए  ओर

 हम  इसको  कर  रहे  हमें  इन  प्राकृतिक  संसाधनों  की  हिफाजत  के  लिए  राष्ट्रीय  योजना

 तैयार  करनी  होगी  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  के  सहयोग  से  भारत  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने

 को  बहुत  उत्सुक  है  कि  इस  दुर्लभ  बहुमूल्य  संसाधन  का  सबसे  अच्छा  उपयोग  किया  ज़ाये  ।  इसके
 साथ  ही  हम  यह  भी  प्रयास  कर  हैं  कि  हूम  अधिक  से  अधिक  भूमि  पर  ख्तती  करें  ।  राष्ट्रीय  फसल

 जल  प्रबंध  तथा  विपणन  के  विस्तार  द्वारा  शुष्क  भूमि  क्षेत्र  में  118  प्रतिशत  से  130  प्रतिशत

 ओर  सिचित  क्षेत्रों  में  150  से  200  प्रतिशत  तक  फसलों  को  वढ़ाने  का  हमारा  प्रयात्र

 मेरे  माननीय  साथी  श्री  योगेन्द्र  मकवाना  ने  पशुपालन  क्षेत्र  में  कार्यो  के  बारे  में  बताया  हम  यह
 देखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  सातवीं  योजना  में  हम  1600  लाख  टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन  कर

 सके  जंसाकि  मेरे  सम्मानित  साथी  श्री  नटवर  सिंह  ने  बताया  है  ।  हमने  शताब्दी  के  अन्त  तक  एक
 योजना  भी  बनाई  है  भोर  हमने  साधन  भी  लगाए  हैं  ।  जो  चाहे  यह  उत्तम  किस्म  के  बीजों

 के  उत्पादन  का  सिंचाई  सुविधाओं  जंसी  सहायक  सामग्री  हम  यह  देखने

 के  लिए  सुधार  कर  रहे  हैं  कि  हमारे  लोग  खाद्यान्न  के  लिए  न  तरतसे  तथा  हमारा  देश  न  केबल

 आत्मनिर्भर  बने  बल्कि  हम  पर्याप्त  उत्पादन  कर  कृषि  निर्यात  एक  महत्वपूर्ण
 श्कार्ड  पहले  वर्षो  की  तुलना  में  पिछले  वर्ष  हमारा  निर्यात  निष्पादन  10  प्रतिशत  रहा
 देश  में  कुल  निर्यात  का  पूर्वानुमान  केवल  3  से  4  प्रतिशत  का  है  ।  कृषि  निर्यात  में  10  प्रतिशत  की

 बूद्धि  हुई  है  जो  काफी  है  ओर  हम  भाने  वाले  वर्षों  में  इसको  निरन्तर  दुगना  करेंगे  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  कि  आप  इसे  कर  सकते  हैं  ओर  इस  बारे  में  बहुत  अधिक

 किया  जा  सकता  है  |  आपके  प्रयासों  द्वारा  आप  इसे  बढ़ा  सकते  फलों  तथा  अन्य  उत्पादों के
 बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 सरदार  बूटा  सिह  )  मैं  उस  पर  आ  रहा  हूं  ।  कृषि  निर्यात  के  भविष्य  के  लिए  हम
 बागवानी  की  भोर  देख  रहे  हैं  जोकि  बहुत  मूल्यवान  क्षेत्र  हम  बहुत  प्रगति  नहीं  कर  सक  हैं

 परन्तु  हम  उस  क्षेत्र  में  बड़ी  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।

 जंसा  कि  मैंने  बताया  है  सिंचाई  साधन  क्षमता  बढ़ानी  हम  सिंचाई  की
 समस्या  को  बहुत  अधिक  महत्व  दे  रहे  हैं  ओर  470  करोड़  रुपए  की  कुल  सहायता  है  जिनमें  से
 लगभग  410  करोड़  रुपए  छोटो  सिंचाई  कार्या  के  लिए  है--जिसका  अथ  है  कि  बड़ी  सिंचाई

 जिसमें  भारी  पूंजी  लगती  की  तुलना  में  कमजोर  किसान  निर्धम  किसानों  को  बहुत
 अधिक  सहायता  दी  जाएगी  ।

 हसी  तरह  से  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  परियोजनाभों  पर  लगभग  240  करोड़  रुपए  के  निर्धारित
 करने  से  यह  साबित  होगा  कि  साथ-साथ  उगायी  जाने  वाली  फसलों  के  चयन  करने  और  नमी
 रक्षण  पर  विशेष  ध्यान  देने  से  किस  प्रकार  से  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।  हम  यह  देखने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  को  बढ़ाया  जाये  ।  पहले  से  ही  मानमीय  वित्त
 मंत्री  कपास  की  फसल  ओर  कुछ  ऐसी  जिन्हें  अब  शुष्क  क्षेत्र  में  उगाया  जाता

 के  भधीन  कुछ  फसलों  पर  फसल  बीमा  योजना  लागू  करने  पर  सहमत  हुए

 कर  बो०  शो  भनाड्रीध्वर  राव  :  तम्बाक्‌  ओर  मिर्च  भी  ।

 सरदार  बृटा  सिह  :  हम  इसे  वित्त  मंत्री  जो  को  पेश  क्योंकि  हमें  धन  की  श्ाव
 श्यकता  है  ।

 पहलो  बार  1986  से  फप्तल  बीमा  योजना  को  गन्‍्मा  और  फलों  के  लिए
 लागू  करने  का  प्रस्ताव

 हम  बीजों  ओर  कीटनाशी  से  संबंधित  कारणों  में  भी  संशोधन  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ताकि  सप्लाई  केवल  प्रभावी  ही  न  बल्कि  गुणवत्ता  भो  बनाई  रखो  जा  ताकि  किसानों को
 आदानों  से  अच्छा  लाभ  मिल  सके  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  यहीं  मिलावट  को  रोकना  होगा  ।

 भरी  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  लाद्य  उत्पादों  में  मिलावट  करने  वालों  के  समान  ही  दोषियों
 को  समझा  जाना  वर्तमान  अधिनियम  ठीक  नहीं  इसे  खाद्य  अपमिश्रण  अधिनियम  के
 समान  किया  जाना  चाहिए  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  इसलिए  हम  कानूनों  में  संशोधन  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  उम्हें
 घिक  सख्त  बना  रहे  संशोधन  के  समय  आपके  सुझाव  उपलब्ध  ताकि  अपराधी  को

 दण्ड  दिया  ज'.ए  और  किसानों  को  घोला  न  दिया  जाए  चाहे  ये  कीटनाशी  दवायें  या  उवंरक  या

 जन्तुनाशी  हम  कानूनों  को  अधिक  सस्त  अमाते  जा  रहे  ताकि  किसानों  का  शोषण स
 किया



 तक
 3  1908  अनुदानों  की  भांगें  ),  1986-87

 जंसाकि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  है  हम  दीर्घावधि  कृषि  मूल्य  नीति  का  प्रस्ताव

 सी  कर  रहे  अभी  तक  फसल-बार  नीति  रही  है  ।  परन्तु  प्रधानमन्त्री  ने  हमें  निदेश  दिया  है
 कि  हमें  दीर्घावधि  नीति  लानी  ताकि  किसान  भी  अपनी  फसलों  की  पहले  से  ही  योजना

 बना  सके  तथा  उन  फसलों  के  लिए  वे  धनराशि  का  भी  पता  लगा  सके  जिनका  वे  उत्पादन  करना

 चाहते  हैं  ।

 ब्रो०  एन  ०  ली०  रंगा  :  इसमें  लागत  को  भी  शामिल  +रना  चाहिए  ।

 सरदार  बूटा  बह  भाधार  होगा  |  यह  लागत  भोर  मूल्य  सम्बन्धी  कृषि  मूल्य  आयोग

 होगा  ।

 माननीय  सदस्य  नारायण  अंतिम  सदस्य  और  कुछ  म।ननीय  सदस्यों  ने  भूमि  सुधार
 के  बारे  में  बहुत  आलोचना  की  भूमि  सुधार  न  केवल  सामाजिक  न्याय  का  प्रश्न  है  बल्कि

 ग्रामौण  क्षेत्रों  में गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  यह  प्रमुख  साधन  है  ।  राज्यों  में  राजस्व  विभागों  के

 अधिकतर  सभी  प्रभारी  मंत्रियों  ने  इसे  स्वीकार  किया  वे  मेरे  साथ  दिल्ली  में  हुईं  पिछली

 बेठक  में  भूमि  सुधार  से  संबंधित  मामलों  को  सबसे  अधिक  महत्व  देने  के  लिए  सहमत  थे  |  कुछ
 विषयों  पर  आम  राय  थौ  ओर  इस  बात  पर  भी  आम  राय  थी  कि  भूमि  सुधारों  को  अधिक

 सक्रिय  हुप  से  लागू  किया  जाए  ।

 मैं  श्री  भोवे  जी  और  पश्चिम  बंगाल  के  अन्य  माननीय  सदस्यों  के  साथ  बिवाद  में  नहीं
 पड़ना  चाहता  |  वे  न  केवल  अपनी  बात  पर  बहुत  जोर  दे  रहे  थे  बल्कि  मुझे  अपना  समर्थन  दे

 रहे  थे  तथा  इस  कारण  मैं  इन  सदस्यों  के  सामने  इस  सदन  में  कुछ  असुविधाजनक  आंकड़ों  को  पेश

 करना  नहीं  चाहता  हमने  एक  ऐसे  दल  जो  अपने  आपको  माक्संवादी  कहते  आशा  की
 थी  कि  वे  भूमि  सुधारों  को  लागू  करेंगे  परन्तु  बदकिस्ती  से  इनकी  स्थिति  भी  भिन्‍न  नहीं  है  ।

 )

 श्री  संफुदीग  चोधरी  50%  वितरित  भूमि  में  से  अधिकतर  भूमि  पश्चिम

 बंगाल  में

 50%  से  अधिक  भूमि  पश्चिम  बंगाल  में  यह  कार्यवाही  में  दर्शाया  जाना  चाहिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ममता  कृपया  बंठ  जाइए  |  मैं  सिर्फ  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  ।

 भूमि  सुधार  ठीक  है  परन्तु  कुछ  समर्थन  सुधार  भी  होना  चाहिए  ।  इसे  प्रत्येक  जगह  लागू  होना

 चाहिए  न  कि  किसी  एक  स्थान  पर  ।

 )

 सरबार  बूटा  लिह  :  इस  देश्न  में  लाखों  भूभिहीन  लोगों  के  वास्तविक  विकास  के  लिए  राष्ट्र
 ते  भूमि  सुधार  का  गुद  मत्र  के  रूप  में  स्वीकार  किया  हमेशा  एक  प्रश्त  होता  है  कि
 अभी  तक  देश  में  भूमि  सुधारों  को  अब  तक  कड़ाई  से  लागू  क्‍यों  नहीं  किया  गया  है  ।  )

 भरी  संफुद्दीत  चोचरी  :
 आपको  हमे  बताना  होगा  ।

 267



 अनुदानों  की  भांगें  1986-87  23  1986

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  कार्यान्वयन  निष्पादन  के  प्रश्न  पर  जा  रहा  )

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो
 :  आप  शहरी  सम्पत्ति  क्यों  दे  रहे  हैं  ?  (  ध्यवधान )

 श्री  अब्बुल  रक्षोद  काबुलो  :  जम्मू  और  कद्मीर  में  खेती  करने  बालों  को

 1948  में  भूमि  दे  दी  गई  थी  ।  दूसरे  राज्य  ऐसा  क्‍यों  नहीं  करते  ?

 सरबार  बूटा  विभिन्‍न  कानूनों  के  अन्तर्गत  जो  भूमि  फालतू  घोषित  की  गई  है  मैं
 केवल  उस  पर  प्रकाश  डालने  का  प्रयत्न  कर  रहा  था  |

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  मेरा  समय  बर्बाद  मत  करिए  ।

 )

 सरवार  बूटा  सिह  :  जो  भूमि  अतिरिक्त  घोषित  की  गई  है  इसे  वितरित  नहीं  किया  गया
 ऐसी  भूमि  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  अभी  भी  यहां  तक  कि  उच्चतम  न्यायालय  में

 लम्बित  मुकदमों  में  अन्तगंस्त  है  और  यह  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  इस  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  के

 घंगुल  से  कंसे  निकला  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  भूमि  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  है  जिनमें  बड़े-बड़े
 राज्य  भी  शामिल  भूमि  रिकार्डों  को  दर्ज  नहीं  किया  जाता  है  ।  )

 यदि  मैं  सभी  राज्यों  के  नाम  लूं  तो  जो  समय  मुझे  दिया  गया  है  बह  समाप्त  हो
 मैं  माननीय  सदस्यों  से  भाग्रह  करता  हुं  और  उन  सभी  राजनंतिक  दलों  से  पूरा  सहयोग

 चाहता  हूं  जो  इस  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  से  सहमत  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इस
 कार्यक्रम  को  उचित  महत्व  दिया  हम  बहुत  कुछ  यह  कांग्रेस  दल  या  किसी  अन्य
 दल  का  प्रश्न  नहीं  यह  राष्ट्रीय  रूप  से  स्वीकृत  नौति  कार्यक्रम  का  प्रश्न  है  जिसके  पीछे  कोई
 राजनंतिक  उदेश्य  नहीं  यह  एक  नीति  राजनंतिक  दलों  में  इस  बारे  में  कोई  धतभेद
 नहीं  है  ।  इसके  अन्तगंत  हमें  यह  देखना  होगा  कि  निधन  छोटे  किसानों  की  भूमि
 का  अधिकार  दिया  जाए  जिसकी  वे  खेती  करते  हैं  ।

 श्री  काबुली  सेवों  के  बारे  में  कुछ  जानना  चाहते  थे  ।  जहां  तक  सेव  स्कौव  का  संबंध  है
 हमने  केवल  पिछले  ही  सप्ताह  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  हिमाचल  प्रदेश  के  विशेषज्ञों  और  भारत
 सरकार  के  व॑ज्ञानिक्रों  ने  यहां  के  उच्च  अधिक्रारियों  के  साथ  बंठक  की  थी  ।  वे  स्थिति  का  मूल्यांकन
 कर  सके  हैं  ।  समस्या  के  आकार  का  पता  लगा  सके  हैं  भर  जल्दी  ही  यह  दल  कुछ  योजनाभों  को

 शुरू  करने  के  लिए  तथा  इस  स्केव  का  समाधान  करने  के  लिए  जम्मू  और  कश्मीर

 )

 श्री  अश्वुल  रक्षीव  काबुलो  :  यह  गंभीर  मामला  है  ।

 सरवार  बूठा  सिंह  :  यह  हिमाचल  प्रदेश  में  गंभीर  यह  जम्मू  भोर  कश्मीर  में  गंभीर
 है  ।  यह  उत्तर  प्रदेश  में  गंभीर  इसलिए  हमने  पहले  से  ही  क्षेत्रों  की  पहचान  कर  ली  है  ।

 हमने  समाधान  का  भी  पता  लगा  लिया  समाधान  का  अभाव  नहीं  है  और  इस  रोग  को  दर
 किया  जा  सकता  हमें  यह  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रयास  करना  होगा  कि  सेव  राष्ट्रीय
 ब्यवस्था  ओर  लोगों  के  स्वास्थ्य  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  फसल  हमारे  देश  में  सेव  की  फसल
 का  जर्म  प्लास्मा  बहुत  पुराना  है  भोर  हम  विश्व  में  कहीं  से  भी  इसकी  धसवश्रेष्ठ  किस्म  प्राप्त  करने
 की  कोशिश  कर  रहे  हैं  तथा  हम  यह  देखने  की  कोशिश  करेंगे  कि  इस  फसल  को  धीरे  बदला
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 जाए  ताकि  हमारे  उत्पादकों  के  पास  भी  विश्व  में  उपलब्ध  सवंश्रेष्ठ  मर्म  प्लास्मਂ
 हो  सके  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जो  विषय  उठाये  हैं  वे  उनके  राज्यों  की  समस्याओं  से  संबंध
 रखते  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  हमारे  पास  माननीय  सदस्यों  द्वारा  बताए  गए  सुझ्नाव  हैं
 ओर  हम  यह  देखने  के  लिए  सभी  कदम  उठाएंगे  कि  उनके  सुझावों  पर  उचित  ध्यान  दिया  जाए
 भौर  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  लागू  करने  के  लिए  हम  प्रयास  करेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विकास  का  संबंध  एक  बहुत
 पभहत्वपूर्ण  मामला  उठाया  और  वह  पंचायती  राज  तथा  सहकारिता  प्रणाली  लोगों  के
 निर्वाचित  पंक्षायती  राज  अथवा  सहकारिता  प्रणाली  के  माध्यम  से  लोगों  के
 सहयोग  के  बिना  ग्रामीण  या  कृषि  विकाप्त  की  कल्पना  नहीं  की  जा  मैं  मुख्य  मत्रियों
 को  लिख  रहा  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  सभी  मुरुय  मंत्रियों  को  हमारे  राष्ट्रीय  जीवम  के
 इन  दोनों  महत्वपूर्ण  बिषयों  के  बारे  में  अर्थात्‌  पंचायती  राज  ओर  सहकारिता  प्रणाली
 के  बारे  में  लिखा  लेकिन  बदकिस्मती  से  राज्यों  की  प्रतिक्रिया  इतनी  उत्साहजनक  नहीं
 रही  है  ।  कुछ  राज्यों  में  कई  वर्षों  से  पंचायतों  के  लिये  चुनाव  नहीं  हुए  ओर  कुछ  राज्यों  में
 प्रणाली  इतनी  त्रुटिपूर्ण  है  कि  पंचायतों  के  पास  कोई  शक्तियां  ही  नहीं  यदि  कोई
 वहां  पर  कोई  पंचायती  प्रणाली  है  तो  यह  केवल  एक  छलमात्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  सर्वोपरि
 विकास  तथा  ग्रामीण  समाज  की  भलाई  के  लिए  यह  अनिवायं  है  कि  हम  इन  संस्थाओं  को  उचित

 महत्व  दें  जो  हमारे  देश  में  कोई  सामाजिक  परिवर्तन  लाने  का  केन्द्र  यदि  पंचायती  राज
 प्रणाली  सशक्त  है  तो  यह  हमें  ग्रामीण  विकास  के  लिए  लाभार्थियों  का  पता  लगाने  में  हमारी
 सहायता  कर  सकती  वह  हमें  कुछ  ऐसी  महत्वपूर्ण  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  सहायता
 कर  सकते  हैं  जो  हमने  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  के  विकास  के  लिए  त॑यार  की  हैं  ।

 इसी  प्रकार  सहकारिता  क्षेत्र  में  दुर्भाग्य  से सहकारिता  की  दशा  खराब  अस्सी
 प्रतिशत  से  अधिक  प्राथमिक  सहकारी  समितियां  आत्मनिभेर  नहीं  हैं  ।  प्रो  रंगा  ने  एक  बहुत  ही
 अच्छा  सुझाव  दिया  है  कि  हम  सेवा  सहकारिता  संगठित  करें  जो  किसानों  को  ऋण  सहायता  भादि

 देकर  उनकी  सहायता  इसी  प्रकार  श्री  अबस्थी  अत्यंत  उत्सुक  थे  कि  हम  प्रमुख  निवेश  अर्थात्‌
 ऋण  को  सहकारी  समिति  द्वारा  वितरित  यदि  भाप  इस  समय  सहकारी  समितियों  की

 हालत  देखें  तो  कुछ  राज्यों  राज्य  स्तर  की  सहकारी  समितियां  उस  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  डन्‍्हें
 एन०  ए०  बी०  ए०  भार०  से  कोई  भी  ऋण  लेने  के  अयोग्य  घोषित  किया  जाता

 है  क्‍योंकि  विगत  भें  उनका  कार्य  निष्पादन  बहुत  ही  खराब  रहा  यह  उचित  समय  है
 कि  हमारे  मुख्य  मंत्री  और  राज्य  सरकारें  इसकी  भोर  ध्यान  दें  ओर  देखें  कि  सहकारी  समितियों

 को  उनका  उचित  हिस्सा  मिलें  ओर  वे  समाज  की  उन्नति  में  अपना  योगदान  दे  सके  ।

 यही  कुछ  मुद्दे  माननीय  सवस्यों  ने  उठाये  थे  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  यह  सम्मानित
 सदन  कृषि  मंत्रालय  की  उपलब्धियों  को  प्रशंसा  करेगा  ।  कितु  ज॑से  मैंने  अपनी  टिप्पणी  के  आरम्भ
 में  कहा  कि  हम  राज्य  सरकारों  को  अधिक  से  अधिक  वित्तीय  संसाधन  तथा  अन्य  शक्तियां  देना

 चाहते  यह  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  चाहे  यह  कृषि  अथवा  ग्रामीण  विकास
 साननीय  सदस्यों  को  अपने  प्रभाव  का  छपयोग  करना  चाहिए  ओर  कृषि  तथा  प्रामीण  विकास
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 की  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  अपने  आपको  सम्मिलित  करना  केबल  ऐसा  करने  से

 ही  हमारा  देश  समृद्ध  बत  सकता  है  भोर  हमारे  गरीब  किसानों  को  ऐसे  निद्वित  स्वार्थों  से बचाया
 जा  सकता  है  जो  हमारे  ग्रामीण  समाज  के  लिए  भारी  बोहझ्च  बन  गए  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  कृषि  मंत्रालय  की  मांगों  को  पारित  करने  की  सभा  से  सिफारिश
 करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बूटा  सिंह  मैं  परिवहन  मंत्रालय  तथा  रेल  मंत्रालय  के  साथ  गष्ट

 होने  बाली  वस्तुओं  के  सहज  संचलन  और  उनके  लिए  किसी  वातानुकूलित  गाड़ी  चलाने  के  संबंध
 में  चर्चा  आरम्भ  करना  चाहूंगा  ताकि  इससे  फलों  ओर  नष्ट  द्वोने  वाले  उत्पादों  के  डत्पादम  में

 सहायता  मिलेगी  ।

 सरदार  बृटा  सिह  :  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  अच्छा  कदम  होगा  क्योंकि  यदि  अन्य  देशों  में  ऐसा  है  तो  हम
 क्यों  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 सरदार  बृटा  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  पहले  ही  हमें  यह  सुनिश्चित  करने  का
 भादेश  दिया  है  कि  बागबानी  और  विद्येषकर  शीघ्र  नष्ट  होने  वाले  फूलों
 उबित  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  और  हम  यह  देखना  चाहते  हैं  कि  बड़े  महानगरों  में

 इन  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  न  बढ़ें  और  ऐसा  तो  कुशल  ढुलाई  से  ही  हो  सकता  है  ।
 केरल  भोर  आंध्र  प्रदेश  में  जो  हमारे  किसान  अंगूर  उगाते  उन्हें  अपनी  वस्तुओं  की

 बिक्री  में  कठिनाई  होती  भोर  हम  ने  नागर  विमानन  मंत्री  से  भनुरोध  भी  किया  है  कि  इस
 अत्यन्त  नश्वर  वस्तु  के  लिए  सस्ती  ढुलाई  उपलब्ध  कराएं  ओर  उन्होंने  हमें  अत्यंत  सहानुभूतिपूर्ण
 उत्तर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भब  मैं  कृषि  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों  के  बारे  में

 किए  गए  सभी  कटोती  प्रस्तावों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  लेकिन  तभी  ज
 सदस्य  भपना  कोई  कटोती  प्रस्ताव  अलग  से  रखना  न  चाहे  ।

 प्र  दर

 कोई

 सभी  कटोती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  भस्थीकृत  हुए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अब  मैं  कृषि  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  प्लांगों  को  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  ।

 प्रएन  यह  है  :

 काय॑  सूची  के  स्तम्भ  2  में  कृषि  मंत्रालय  से  संबंधित  भांग  संख्या  ]  से  9  के
 सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  31  1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में
 संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खन्बों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा
 करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिलाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा
 संबंधी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को
 दी

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  भव  दो  मिनट  बाकी  हैं  ।

 भ्रगर  हाऊस  कहे  तो  मैं  कर  देता  हूं  ।

 कुछ  सानतोय  सदस्य  :  कर  कर  दीजिए  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  ।  ठोक  है  ।  यदि  सभा  यह्द  चाहतो

 6.00  भ्र०  १७०  |

 अनुदानों  की  मांगें  1986-87

 ]
 संचार  पर्यावरण  तथा  बम  बित्त  स्वास्थ्य  भोर

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  भादि

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्रब  मैं  मंत्रालयों/विभागों  से  संबंधित  शेष  बची  अनुदानों  की  मांगों  को
 सभा  में  मतदान  हेतु  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :--

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  निम्नलिखित  मंत्रालयों/सचिवालयों  से  हंबंधित
 निम्नलिखित  भांग  संख्याओं  के  स।मने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  31  1987
 को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दोराब  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु
 आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  काय॑  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व
 लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संत्रित  निधि
 में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  :--

 (1)  संचार  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  धंख्या  13  से  16;

 (2)  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  26  से  28;

 (3)  बित्त  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संक्ष्या  30  से  41;

 (4)  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  44  से  46;

 (5)  मानव  संस्ताधन  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संद्या  57  से  62;

 (6)  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  63  से  65;

 (7)  श्रम  मंत्रालय  से  संबंधित  भांग  संदया  69  भौर  70;
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 (8)  विधि  ओोर  न्याय  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संब्या  7।  और  72;  ‘

 (9)  संसदीय  कार्य  और  पयंटन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  73  और  74;

 (10)  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  75;

 (11)  योजना  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संझया  77  और  78;

 (12)  कार्यक्रम  कार्यात्वयन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  79;

 (13)  बस्त्र  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संजछ्या  86;

 (14)  परिबद्दन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संब्या  87  से  91;

 (15)  गगर  बिकास  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  92  से  96;

 (16)  कल्याण  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  98;

 (17)  लोक  सभा  से  संबंधित  मांग  संख्या  105;

 (18)  राज्य  सभा  से  संबंधित  मांग  संख्या  106;  और

 (19)  उप-राष्ट्रपति  के  सन्चिवालय  से  संबंधित  मांग  संछ्या  107.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लोक  सभा  द्वारा  स्वोकृत  वर्ष  1986-87  के  लिये  संचार  पर्यावरण  तथा  बन
 वित्त  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  आदि  से  संबंधित  अतुदातों  को  मांगे

 भांग  मांग  का  नाम  3।  1986  को  सदन  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए
 झंख्या  द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  प्रस्तुत  अनुदान  की  भांग

 को  मांग  की  राशि  को  राशि

 1  2  3  4
 ह

 राजस्व  पूंजी  रुपये  राजस्व
 पूंजी  फ्ा

 संचार  मंत्रालय

 13.  संचार  मंत्रालय  1,01,73,000  5,08,66,000  9,00,02,000
 14.  विदेश  संचार  सेवा  60,25,000  _

 15.  डाक  सेवाएं  1,45,86,67,000  .  6,05,50,000  7,29,33,33,000  30,27,50,000
 16.  दूर  संचार  2,45,41,66,000  1,52,83,17,000  12,27,08,34,000  7,64,15,84,000 १

 पय बिरण  ओर  बन  संत्रालय

 26.  पर्यावरण  ओर  वन

 27.  पर्यावरण  27,13,000  _  1,35,65,000  ब्न्न
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 28,  बल  भोर  वन्य  जोबन  8,19,50,000  2,000  64,84,49,000

 वित्त  बंत्रात्त्य

 30,  बित्त  मंत्रालय  2,47,33,000  न  12,36,67,000  न

 31.  सीमा  शुल्क  15,63,11,000  9,73,50,000  78,15,55,000  48,67,50,000

 32.  संघ  उत्पाद  शुहक  17,73,46,000  —  88,67,32,000  न्नः

 33.  आय  पर  सपदा

 घन  कर  ओर

 दान  कर  19,39,63,000  96,98, 17,000  रमन

 34.  हटाम्प  8,98,29,000  1,30,12,000  42,28,31,000  3,28,48,000

 35.  लेखा  परीक्षा  24,43,26,000  —_—  1,22,16,30,000  नमः

 36.  करेंसी  सिक्का  निर्माण

 ओर  टब्साल  37,99,22,000  29,6(  ),  83,000  1,89,78,13,000  98,25,16,000

 37.  फेंशनें  35,31,31,000  ज+  1,76,56,52,000  52,000  लि

 38.  अफीम  ओर

 लाइड  कारखाने  26,19,21,000  1,॥9,17,000  18,04,71,000  95,85,000

 39,  राज्य  सरकारों  को

 अंतरण  8,14,94,17,000  --.  17,29,43,87,000

 40.  वित्त  मंत्रालय  का

 अन्य  व्यय  3,32,94,47,000  8,91,09,14,000  8,14,10,76,000  6,77,75,71,000

 41.  सरकारी  सेबकों

 आदि  को  उधार  —  29,23,67,000  बज  1,46,18,33,000

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 44,  स्वास्थ्य  और

 बार  कल्याण  मंजालय  35,62,000  ला  1,78,08,000  न

 45.  चिकित्सा  और  लोक

 स्वास्थ्य  53,33,76,000  19,19,80,000  2,66,92,78,000  95,98,99,000

 46.  परिवार  कल्याण  95,63,58,000  89,83,000  4,78,17,89,000..  4,49,17,000

 सानथ  संसाथन  विकास  मंत्रालय

 57.  मानव  संस्ताधन

 विकास  मंत्रालय  1,18,01,000  न  5,09,04,000



 अनुदान  को  मांगें  1986-87  23  1986

 1  2  3

 58.  शिक्षा  1,09,73,28,000  4,24,000  5,48,85,39,000_  21॥8,000

 59.  युवा  कार्य  भोर  लेल  11,00,23,000  50,65,000.  60,03,17,000  2,53,25,000

 60.  महिला  कल्याण  25,51,58,000  --.  1,32,57,93,000  तन

 61.  कला  भौर  संस्कृति  9,50,99,000  —  47,54,93,000  न

 62.  पुरातत्व  3,27,93,000  —  16,39,67,000  न

 डच्चोग  मंत्रालय

 63,  उद्योग  मंत्रालय  2,28,04,000  8,000  11,40,23,000  42,000

 64,  उद्योग  17,78,36,000  71,42,83,000  91,52,25,000  3,04,94,17,000

 ।
 | हि डे

 65.  ग्राम  और  लघु  उद्योग  42,89,47,000

 अमर  मंत्रालय

 69.  श्रम  मंत्रालय  31,00,000

 70.  श्रम  और  रोजगार  27,18,74,000

 विधि  और  भ्याय  मंत्रालय

 11,  विधि  ओर  न्याय

 मंत्रालय  5,21,41,000

 72.  न्याय  प्रशासन  17,27,000

 संसदोय  कार्य  भौर  पर्यटन  संत्रालय

 73.  संसदीव  कार्य  विभाग  10,49,000

 74.  पर्यंटन  विभाग  2,90,97,000

 लोक  शिकायत  भौर  पेंशन  मंत्रालय

 75.  लोक  शिकायत

 ओभोर  पेंशन  मंत्रालय  4,12,81,000

 पोजना  मंत्रालय

 1,43,39,000

 78.  सांडखियको  4,47,76,000

 काय  स्थियन  संत्रालय

 79,  कार्यान्वयन

 मंत्रालय

 7१7.  आयोजना

 7,63,000

 -  414

 अम«»»क  1,55,00,000

 15,17,000  1,35,93,72,000

 1,84,33,000

 26,07,04,000

 86,32,000

 52,46,000

 14,54,84,000

 20,  64,06,000

 7,36,93,000

 22,38,77,000

 75,84,060 84,0५0  0  .

 9,21,67,000



 3  1908  )  अनुदानों  की  भांगें  1986-87

 1  2  3  4

 बस्त्र  भंत्रालय

 86.  बस्त्रोद्योग  मंत्रालय  52,41,43,000  35,68,32,000  2,62,07,12,000  1,78,91,62,000

 परिवहन  मंत्रालय

 87.  परिवहन  मंत्रालय

 को  1,34,18,000 ==  न
 6,47,40,000

 88.  सड़के  40,88,86,000  56,23,91,000  2,04,44,32,000  2,81,19,52,000

 89,  दीपस्तंभ

 भोर  नोवहन  23,55,94,000  45,79,85,000  1,12,87,74,000  1,60,92,26,000
 90.  सड़क  और  अंतर्दशीय

 जल  परिवहन  2,36,42,000  21,51,05,000  11,82,10,000  75,55,28,000

 91.  विमानन  10,33,64,000  11,30,67,000  44,82,19,000  31,53,35,000

 मथर  विकस  संतज्ालय

 92.  नगर  विकास  मंत्रालय  38,24,000  --  1,91,20,000  मु

 93.  लोक  निर्माण  21,21,24,000  12,51,84,000  1,06,06,21,000  62,59,22,000

 94.  जलपूर्ति  और  मल

 सिकासी  32,66,000  न  1,63,34,000  5,00,000

 95.  आवाश  ओर  नगर

 विकास  5.90,95,000  12,39,21,000  29,54,72,000

 96,  लेखन  सामग्री  और

 मुद्रण  10,37,42,000  ना  51,87,07,000  ज+

 कल्याण  मंत्रालय

 98.  कल्याण  मंत्रालय  44,01,65,000  11,67,000  2,09,28,24,000  58,33,000

 राष्ट्रपति  ओर  उप-राष्ट्रपति  क ेसचिधालय  ओोर

 संघ  लोक  सेवा  आयोग

 105.  लोक  सभा  2,01,85,000  —  10,09,25,000  --

 106.  राज्य  सभा  84,35,000  ज+  4,21,78,000  --

 107.  उप-राष्ट्रपति  का

 सबिवालय  2,25,000  11,28, 000  —
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 6.02  म०  प०  '

 विनियोग  3)  विधेयक

 ]

 बिश्त  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  बर्ष  1986-87

 की  सेबाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को

 प्राधिकृत  करने  के  लिए  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ४  प्रश्न  यह  है  :--

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  की  सेबाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 कतिपय  राशियों  के  संदाय  ओर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले
 विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झी  बिदयनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हुं  ।

 बिस  मंत्रों  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोश्य  :  प्रस्ताब  प्रस्तुत  हुआा  :

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संत्रित  निधि  में  से

 फृतिपय  राशियों  के  संदाय  भौर  विनियोग  को  प्रधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाए  ।

 श्री  जो  ०  एस०  धनातवाला  :  भ्रध्यक्ष  हमारे  सामने  इस  समय
 योग  विधेयक  है  ।  बजते  ही  आपने  गिलोटीन  लगाया  और  सभी  भ्रएन  चर्चा  के  बिना  ही
 पारित  किए  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भोर  दुर्भाग्य  से  ऐसे  व्यक्ति  द्वारा  जो  स्वयं  भह्टिसक  हैं  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  अनेक  विभागों  के  संबंध  में  चर्चा  नहीं  हो  सकती  मैं  संक्षेप
 में  एक  दो  बातों  का  उल्लख  करता  श्रम  विभाग  के  संबंध  में  भी  चर्चा  नहीं  हो  सकी  है  ।

 महो  इस  संबंध  पत्रकारों  की  मजदूरी  के  संबंध  में  बहुत  ही  भसंतोष  भौर  मेरा  सरकार
 से  यह  निवेदन  है  कि  आंतरिक  राहुत  के  मामले  में  भावश्यक  ध्यान  दिया

 इसी  प्रकार  पियरलेस  कंपनी  के  कर्मचारियों  की  दयनोय  हालत  की  समस्या  है
 भौर  मेरा  सरकार  से  मह  निवेदन  है  कि  इसकी  ओर  उचित  ध्यान  दिया  जाए  और  आवश्यक

 हस्तक्षेप  किया  जाए  जिससे  इनकी  दुःखद  स्थिति  को  भी  दूर  किया  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  उच्चतम  न्यायालय  के  इस  निर्णय  से  त्रनुशासनिक  अधिकारियों  को  किसी  भी
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 कमंचारी  को  किसी  भी  सुनवाई  के  बिना  पद  से  हटाने  का  अथवा  पद  अवनति  करने  का  अधिकार

 मिल  गया  है  जिससे  सरकारी  कमंचारियों  में  असुरक्षा  की  भावना  पैदा  हो  गई  परिणाम
 तांत्रिक  सिद्धांतों  के  प्रतिकूल  परिणाम  प्राकृतिक  न्याय  के  सिद्धांतों  का अवमान  करने  बाले  हैं  ।

 अतः  सरकार  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  बात  की  भर  ध्यात  दिया  जाए  कि  सरकारी  कर्मचारियों
 में  जो  यह  भसंतुष्टि  तथा  असुरक्षा  की  भावना  है  इससे  अवश्य  वार्मचारियों  की  कार्यकुशलता
 प्रभावित  होगी  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  संविधान  में  उचित  संशोधन  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  शहरी  विकास  विभाग  के  संबंध  में  भी  चर्चा  नहीं  अध्यक्ष

 इस  संबंध  में  मुझे  एक  विदवेष  बात  कहनी  ओर  बहू  यह  है  कि  शहरी  गरीब  लोगों  के  आवास

 की  समस्या''*

 प्रों०  एन०  जी०  रंगा  :  ग्रामीण  गरीब  लोगों  के  संबंध  में  आप  क्‍या  कर  रहे  है  ?

 भी  जो०  एम०  बनातवाला  :  मैं  उस  पर  भी  बोलूंगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सारा  सदन

 सहयोग  करे  ताकि  मैं  इस  मुद्दों  पर  आगे  बोल  सक  ।

 मैं  गांबों  में  आवास  की  समस्या  से  सहमत  हूं  लेकिन  साथ  ही  शहरों  में  भी  आवास  की

 समस्‍या  का  भी  सवाल  है  और  यह  सवाल  गरीबों  का  ही  नहीं  है  बल्कि  मध्यम  व्यावसायिक
 वर्ग  ओर  नौकरी  करने  वाले  वर्ग  का  वे  भी  आवास  की  समस्याओं  को  समान  रूप  से  महसूस
 करते  हैं  ।  जहां  तक  बम्बई  का  संबंध  हमारे  प्रधानमंत्री  बहुस  दयालु  हैं  भोर  उन्होंने
 100  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  घोषणा  की  इसलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  शहरी
 क्षेत्रों  इन  सभी  शहरी  क्षेत्रों  में  बम्बई  में  भी  यह्‌  समस्या  बहुत  गंभीर  टाटा  समाज  विज्ञान

 संस्थान  द्वारा  प्रस्तुत  स्थिति  पत्र  के  अनुसार  अर्थव्यवस्था  के  असंतुलित  विकास  ओर  शहरी  क्षेत्रों

 पर  दबाव  के  कारण  यह  समस्या  पेदा  हुई  इसलिए  इस  काये  विशेष  के  लिए  व्यापक  योजना

 बनाने  की  जरूरत  मैं  तो  कहूंगा  कि  जबरदस्ती  बेशरबल  करने  की  नीति  के  बजाय  हमारे  पास

 पुनर्वास  संबंधी  एक  ऐसी  नीति  होनी  चाहिए  जो  योजनाबद्ध  विक्रास  पर  आधारित  जिसके

 अन्तगंत  विस्थापितों  और  जिन्हें  पुनर्वास  की  जरूरत  को  आवास  के  लिए  आवश्यक

 आधारभूत  संरचना  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।  खासकर  बम्बई  में  हन  दिनों  जबरदेस्ती  बेदखल  करने

 की  भनेक  घटनाएं  घट  रही  इन्हें  रोका  जाना  चाहिए  और  जिन  स्थानों  की  सार्वजनिक  कार्यों

 के  लिए  बास्तव  में  जरूरत  उनका  पुनः  पता  लगाया  जाना  प्रयोजनਂ

 शब्दावलि  की  परिभाषा  निर्धारित  सिद्धांतों  क ेआधार  पर  की  जानी  चाहिए  ।

 एक  अंतिम  शब्द  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  संस्थानों  की

 भूमि  के  मामले  में  भी  पुनर्वास  की  अनुमति  या  जिन  स्थानों  पर  लोग  रह  रहे  हैं  उन्हें  विकसित

 करने  की  अनुमति  देने  से  संबंधी  नीति  का  पालम  किया  जाना  चाहिए  ।  भाशा  है  सरकार  इन

 मामलों  पर  उपयुक्त  ढंग  से  विचार  करेगी  ।

 अष्यक्ष  महोदय  :  श्री  मूल  चन्‍्द

 प्रोਂ  एन०  जो०  रंगा  :  अध्यक्ष  मैं  दो  मिनट  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोबय  :  आप  जानते  हैं  कि  आपको  मिल  नहीं  सकते  ।  आपको  लिक्षित

 कुप  में  देना  होगा  ।
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 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  केवल  एक  मिनट  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  कारीगरों  के  लिए  रोजगार  योजना

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नियम  विरुद्ध

 )

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  स्व-रोजगार  कर  रहे  ग्रामीणों'******  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नियमों  के  विरुद्ध

 '

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  अध्यक्ष  मैं  एक  बात  आपके  ध्यान  में  लाना

 चाहता  आज  बजट  का  ज्यादातर  हिस्सा  सरकारी  कमंचारियों  पर  खच  किया  जा  रहा
 है  ओर  बह  बढ़ते-बढ़ते  कुल  बजट  का  39  परसेंट  तक  पहुंच  गया  जहां  हम  उन  पर  इतना
 पैसा  खच॑  करते  वहीं  क्या  हम  उनसे  आशा  कर  सकते  हैं  कि  बे  अधिकारी  हमारी  आशाओं

 और  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  में  हमारी  मदद  यदि  आज  हम  उनके  काम  को  उनका
 काम  करने  का  तरीका  देझ्नें  तो  उसे  देखकर  इ_में  निराशा  होती  है  ।  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  पर  गरीबी  को

 दूर  करने  की  हमारी  योजनाएं  कार्यक्रम  उन  कार्यक्रमों  में  डनका  सहयोग  नहीं  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि हम  जितनी  घनराशि  आज  खजं  कर  रहे  उसमें  चाहे  हम  कितनी  भी  मितव्ययता
 क्यों  न  5  परसेंट  कटोती  करने  के  बाद  भी  सरकारी  कर्मचारियों  का  रवेंया  बहुत
 जनक  है  |  जहां  किसी  विभाग  में  मंत्री  कमजोर  होते  हैं  तो  वे  डन  पर  हावी  हो  जाते  हैं  मोर
 उनरो  अपने  काम  करवा  लेते  हैं  ।  इन  सरकारी  कमंचारियों  की  न  कोई  एकाउन्टैबिलिटी  है  और
 न  इनकी  कोई  जिम्मेदारी  इस  बाबत  अगर  हमने  प्रशासन  को  चुस्त  नहीं  किया  ।  हमने  सतक
 नहीं  निष्ठावान  नहीं  तो  भाने  वाले  समय  में  यह  प्रशासन  हमारी  जो  योजनाएं
 उनको  सफलीभूत  नहीं  होने  देगा  ।  इसलिए  इस  पाइंट  पर  गहराई  से  विचार  करना  चाहिए  और

 जो  अभी  मेरे  से  पहले  बोलने  वाले  बकता  महोदय  ने  कहा  कि  आाटिकल  के

 अन्तगंत  आज  भी  कांस्टीट्यूशन  बनने  के  हम  लोग  कानून  नहीं  बना  सके  और  रूल्स  पर  इन

 ब्यूरोक्रेट्स  ने  अपना  राज  चलाया  ओर  इन  ब्यूरोक्रेट्स  के  कारण  उन  लोगों  को  अलग  करने  का

 जो  मामला  वह  जिस  रूप  में  ये  विरोधी  लोग  उछाल  रहे  बह  नहीं  सवाल  यह  है  कि

 जो  गुनेहूगार  ठहराया  जा  चुका  जो  खतरनाक  जिसकी  इन्कवायरी  करनी  उसको
 अआटिकल  311  में  हटाना  अनोचित्य  नहीं  होगा  ।  यह  कदम  जो  उठाया  गया  है  भोर  सुप्रीम  कोर्ट
 का  जो  फैसला  हो  गया  है  वहु  मान्य  क्या  आज  आप  मानेंगे  कि  नेशनल  टेक्सटाइल  का्पोरेशन

 के  अंदर  660  करोड़  का  घाटा  है  और  हमारी  सबसिड़ी  बराबर  बढ़  रही  कोई  कारण

 बसलाएगा  कि  इसमें  हमारे  पंद्रह-पंत्रह  हजार  मजदूर  ज्यादा  लगे  हुए  हैं  ?  क्या

 लाज  के  अंदर  कोई  चाइल्ड  लेबर  को  रोक  सका  यह  हम  सबके  लिए  शर्म  की  बात  भाज

 हमारे  छोटे-छोटे  भारत  की  भावी  आशाएं  उनको  देखकर  यह  मालूम  होता  है  कि
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 सेबरलाज  केवल  कागजों  में  रहते  हैं  और  उनका  इम्प्लीमेंटेशन  नहीं  होता  और  मैं  आज
 कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  कांट्रेक्ट  लेबर

 के  लिए  विरोध  कांट्रेक्ट  लेबर  का  कान्‌+
 पास  नहीं  भाज  हमने  चाइल्ड  लेबर  के  लिए  कानून  पास  लेकिन  वह  लागु  नहीं  हुआ  ।

 चूंकि  आप  समय  कम  देंगे  इसलिए  मैं  ज्यादा  नहीं  बोल  रहा  हूं  ।  वैसे  मैं  चाहता  था  कि
 ज्यादा  बातें  भापके  ध्यान  में  लाऊं  ।  एजुकेशन  पालिसी  के  बारे  में  हा,मन  रिसोसेंस  के  अंदर  आपने
 कहा  कि  एक  मॉडल  स्कूल  बनाया  जाएगा  ।  कया  भाप  आशा  करते  है  कि  इससे  आपका  काम  हो

 हिन्दुस्तान  के  अंदर  स्कलों  और  पाठशालाओं  को  जा  द्वाजत  बह  टीक  जो
 अध्यापक  हैं  जिनको  शिक्षा  देने  का  औजार  समझा  जाता  था  आज  वे  भध्यापक  नही  रहे  वे
 ज्ञान  बेचने  वाला  बनिया  बन  गथा  वहू  हमारे  को  शिक्षित  नहीं  कर  सकता  है  |  आप  यह
 सोच  रहे  हैं  कि  एक  मॉडल  सकल  एक  जिले  मे  बन  तो  आपकी  शिक्षा  ठीक  वह
 चलने  वाली  नहीं  भाज  सार॑  स्‍्कलों  के  भंदर  जो  दयनीय  दशा  जा  ज्षराब  हालत  हूं  उसके

 लिए  कोन  जिम्मेदार  होगा  ।  तो  श्रीमन्‌  ये  तमाम  पहलू  जिन  पर  विचार  हाना  चाहिए  ।

 न्याय  की  दृष्टि  से  आज  भी  पंद्रह्न  लाक्ष  मुकदमे  अदालतों  में  पड़े  जमता  को  कब

 सस्ता  भर  सुलभ  स्‍्याय  मिल  सकेगा  मौर  आप  कब  जनता  का  ईमानदार  से  सस्ता  नन्‍्याथ

 दिलाएंगे  ।  इस  बाबत  में  कभी  हमसे  सोचा  है  ?  ये  हमारी  समस्याएं  इन  पर  भाप  विचार

 मेरा  तो  इस  बारे  में  एकद्वी  सुझाव  है  कि  ये  जनता  का  काम  करन  वाली  संवाए
 एक  बार  प्राइम  मिनिस्टर  ने  कहा  था  कि  50  परतेंट  साबसेस  स्टेट  के  अदर  बाहर  को

 होनी  चाहिए  ।  आज  भी  वे  50  परसेंट  सबिस  बाहर  की  नही  है  ।  सांवसस  भी  कभी-कभी  कानून
 की  अवहेलना  करके  राजनीतिकज्ञों  से  प्रभावित  हां  भाती  इस  प्रकार  की  सेवाओों  से  हम
 कल्याणकारी  राज्य  का  अपना  इच्छित  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  जा  दृमे  करना  नाहिए  |

 यही  कहकर  मैं  मपमा  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 [  भनुवाद  ]

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  बमातवाला  जी  ने  ये  मुद्दे  उठाए  है  ।  उन्दोंने
 गिलोटीन  का  उल्लेख  किया  है  |  सेकिन  वह  ओर  डागा  जो  गिलोटीन  से  बच  गए  हैं  ।

 एक  मुद्दा  पियरलेस  के  बारे  में  उठाया  गया  डस  पर  विधत्वार  किया  जा  रह्दा  है  मोर''*

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  ¢  नाम  बड़ा  सोचकर  रखा  है  ।

 [  भमुवाद ]

 झो  बिश्थनाथ  प्रताप  सिहः  जी  यह  चीयरलेस  नहीं  है  ।  हम  विभिम्न  सुझावों  और

 प्रस्तावों  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रहे  यहां  तक  कि  इसी  सप्ताह  कुछ  सांसदों  ने  **

 भो  लो०  एसम०  बनातवाला  :  सक्रिय  रूप  से  भौर  सहानुभूति  से  ।

 झो  विदयताथ  प्रताप  सिंह  !  जी  पर  संभावनाओं  के  दायरे  के  अन्तगंत  ही  ।  तो  इसी

 सप्ताह  कुछ  सांसदों  ने  चर्चा  की  ओर  कहा  कि  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए  थे  मुझसे  मिलेंगे  मोर
 मैं  उनसे  मिलूंगा  ।
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 शहरी गरीबों की समस्या के बारे न

 शहरी  गरीबों  की  समस्या  के  बारे  में  एक  मुद्दे  का
 उल्लेख  किया  गया  है  ।  शहरी  गरीबों

 के  लिए  योजना  इसी  बजट  में  शहरी  गरीबों  की  ओर  ध्यान  देकर  कुछ  योजनाएं  तैयार  की

 हैं  जिन्हें  अंतिम  रूप  दिया  जा  चुका  है  ।

 आवास  के  लिए  रियायती  ब्याज  दरों  पर  लाभभोगियों  को  5,000  रुपए  ऋण  के  तोर

 पर  दिए  जाते  हैं  जिसका  भुगतान  20-25  सालों  में  करना  होता  है  ।

 श्री  मूलचंद  डागा  ने  बाल  श्रम  का  उल्लेख  किया  इस  संबंध  में  श्रम  मंत्रियों  की  एक

 बेठक  हुई  थी  जिसमें  एक  आम  राय  हुई  ।  सरदार  बाल  श्रम  पर  एक  व्यापक  विधेयक  पर  विचार

 कर  रही

 ठेका  श्रम  संबंधी  कानून  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  कार्यकारी  दल  द्वारा  किए  गए

 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 इसके  बाद  सरकारी  कमंचारियों  पर  सरकारी  ब्यय  में  हो  रही  बढ़ि  के  बारे  में  मुद्दा

 उठाया  गया  हम  प्रशासन  के  व्यय  के  आंकड़े  कुल  व्यय  के  प्रतिशत  के  रुप  में  लेते  इस

 प्रतिशत  में  वद्धि  नहीं  हुई  ओर  वह  9-10%  पर  स्थिर  है  ।  हम  नहीं  कह  सकते  कि  ऊपरी  व्यय

 में  बद्धि  हो  रही  है  ।

 फत्रकारों  और  पत्रकारों  ओर  अंतरिम  राहत  के  बारे  हम
 '*****

 करी  एच०  ए०  डोरा  :  कितना  व्यय  होता  है  ।

 हरी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  बता  रहा  हूं  कि  यह  कुल  व्यय  का  9-10%  है  ।

 भरी  एच०  ए०  डोरा  :  वास्तविक  व्यप  कितना  है  ?

 भी
 जिश्वनाथ  प्रताप  सह  :  वास्तविक  व्यय  कुल  धनराशि  पर  निरभर  करता  मेरा

 कहना  है  कि  आप  अगर  इस  बात  की  तुलना  करते  हैं  कि  यह  बढ़  रहा  है  या  नहीं  तो  कुछ  समय

 बाद  हर  साल  देखना  होगा  कि  इसका  प्रतिशत  बढ़  रहा  है  या  नहीं  ।  कुल  व्यय  बढ़ने  पर  कुल
 धनराशि  बढ़ती  लेकिन  देखिए  जहां  तक  मनुपात

 मं  हो  हक
 |  बढ़  रहा  है  या नहीं  तो  हेंगे  कि  वह

 स्थिर
 हैया  नहीं  तो  हम  कहें  व

 जहां
 तक  पत्रकारों  के  वेतन  का  संबंध  है  अपने  सहयोगी  श्रम  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि

 बह  इस  मुद्दे  पर  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  दें  ।  इस  बारे  में  मैं  उनसे  अनुरोध  करूंगा  ।

 क्या  मैं  आपको  आश्वासन  दूं'********

 ु
 भी  ली०  एस०  बनातवाला  :  सरकारी  कर्मचारियों  की  नोकरी  को  सरक्षा  कौ  समस्या  का

 क्या  होगा  ?  धनराशि  की  स्वीकृति  के  लिए  मतदान  करने  से  पृ  हम  हु  बारे  में  जानना

 चाहेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मूलचंद  डागा  इसके  विरुद्ध  हैं  ।

 हरी  बिध्वनाथ  प्रताप  इस  बारे
 में*********

 अध्यक्ष  महोदय  :  भापस  में  बात  मत  करिए  ।
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 कौ  विधवनाथ  प्रताप  सिह  :  इसके  अलावा  देश  के  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  एक  निर्णय  दिया

 है  ।  अगर  यह  भारोप  हो  कि  ऐसा  बुरे  इरादे  से  किया  गया  है  या  असंबद्ध  तथ्यों  क ेआधार  पर

 विचार  किया  गया  है  तो  न्यायालय  हस्तक्षेप  कर  सकता  है  क्योंकि  कानून  की  नजरों  में  राष्ट्रपति
 या  राज्यपाल  की  व्यक्तिपरक  संतुष्टि  नहीं  हुई  है  ।

 निर्णय  में  इन  सब  बातों  का  धयान  रखा  गया  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  एक  भौर

 महत्वपूर्ण  मार्गनिर्देश  यह  दिया  है  कि  सेवा  से  बरखास्त  या  पदावनत  सरकारी  कमंचारी

 अनुच्छेद  311(2)  के  टूसरे  परन्तुक  के  खण्ड  या  भथवा  सेवा  नियम  का  प्रयोग  करते

 हुए  अपील  या  संशोधित  आवेदन-पत्र  में  यह  अनुरोध  कर  सकता  है  कि  जिन  आरोपों  के  कारण

 उसको  यह  सजा  दी  गई  है  उसकी  जांच  की  जाए  बशर्ते  कि  अपील  या  संशोधित  आवेदन-पत्र  की

 सुनवाई  के  समय  दूसरे  परन्तुक  में  उल्लिखित  स्थिति  बिद्यमान  न  इस  मामले  में  भी  स्थिति

 के  सामान्य  होने  तक  की  उपयुक्त  अवधि  तक  के  लिए  भपील  या  संशोधित  आबेदनपत्र  पर

 सुनवाई  को  स्थगित  कर  दिया  जाएगा  ।

 निर्णय  में  वचाव  के  ये  विभिन्‍न  उपाय  दिए  गए  मेरे  बिचार  से  ये  स्वयं  निष्पक्षता
 का  और  प्रशासनिक  सनक  का  ध्यान  रखेगा  ।

 ,
 जहां  तक  शिक्षा  का  संबंध  नई  शिक्षा  नीति  त॑यार  कर  ली  गई  है

 पर  बहुत  सकारात्मक  उपाय  कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है''*

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  उन्होंने  स्वयं  कहा  कि  वह  श्रम  मंत्री  से  अनुरोध
 करेंगे  कि  वह  पत्रकारों  के  लिए  अंतरिम  राहत  के  बारे  में  स्पष्ट  करें''*******

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाए  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  खण्डों  को  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रदन  यह  है  :

 खण्ड  2,  3,  4  ओर  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  2,  3,  4  और  अगुसूचो  विधेयक  में  जोंढ़  दिए  गए  ।

 क्षप्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रदन  यह  है
 :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  भोर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।
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 1,  अधिनियमन सूज ओर विधेयक  का ara  ररिोप)तपएथि।आएफप५)ैड२ै७ण/पखपणघहएणतपखएे

 क्षष्ड  अधिनियमन  सूज  ओर  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  लोड़  दिये  गये  ।

 झी  बिहवनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।/

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 6.21  म०  प०

 आधे  घंटे  को  चर्चा

 परिवार-नियोजम  के  संबंध  में  राज्यों  को  सा्ग-निर्देश

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  भब  सदन  डा०  जी०  एस०  राजहूंस  द्वारा  प्रस्तुत  आधे  घटे  की  चर्चा

 भारम्भ

 6.12  भ०  १०

 महोदय  पीठासोन  हुए )

 ]
 श्ा०  गोरी  क्षंकर  राजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  पिछले  दो  बार  से  इस

 समस्या  पर  चर्चा  टलती  रही  है  ओर  मैं  सोच  रहा  था  कि  शायद  इस  बार  भी  चर्चा  टल  जायेगी  ।

 मुझे  इस  बारे  में  2-3  बातें  कहनी  हैं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  फंमिली  प्लेनिंग  पर

 65  प्रतिशत  हैल्थ  के  लिए  एलोकेशन  था  जो  कि  इस  पर  खर्च  भी  लेकिन  उसका  लाभ

 राण्यों  को  कुछ  खास  नहीं  मिल  सका  ।  अपने  देश  में  1952  से  ही  फंमिवी  प्लेनिंग  एक  नेशनल

 मूवमेंट  को  तरह  चला  लेकिन  इसका  कोई  खास  लाभ  देश  को  नहीं  मिला  ।  1952  के  भसपास

 हमारी  पापुलेशन  43  पर-थयाउजन्ड  थी  जबकि  1981  में  आकर  33.9  पर-थाउजन्ड  रह  गई  ।

 1981  से  1986  तक  यह  33.9  पर-थाउजन्ड  तक  चलती  रही  |  पिछले  3-4  सालों  में  स्थिति  बड़ी

 ही  भयावह  हो  गई  इस  पर  खत्च  दुनियाभर  का  हुआ  है  ओर  फायदा  कहीं  कुछ  दिखाई  नहीं

 पड़  रहा  है  ।

 1985-86  के  फस्ट-हाफ  में  यह  पता  चला  कि  पांच  प्रमुख  राज्यों  में  फैमिली  प्लेनिंग  का

 काम  बहुत  ही  खराब  रहा  यह  राज्य  यू०  मध्य  राजस्थान  और  पश्चिमी

 बंगाल  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इन  राज्यों  में  फंमिली

 प्लैलिंग  को  एफेक्टिव  करने  के  लिए  क्‍या  मैं  13  जनवरी  के  टाइम्स  से  यह
 कोट  करूंगा  जिसमें  लिखा  हुआ  है  :
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 ]
 की  हालत  सबसे  खराब  वर्ष  1985-86  के  १हले  6  महीनों  मैं  इस

 अवधि  में  बर्यीकरण  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  का  20  प्रतिशत  भी  प्राप्त  नहीं  किया
 परम्परागत  गर्भ-निरोधकों  एवं  गर्भ-निरोधक  के  लिए  भी  जो  छोटा-सा

 लक्ष्य  रखा  गया  था  बिहार  वह  लक्ष्य  भी  प्राप्त  नहीं  कर  सका  ।/

 ]
 उसके  बाद  लिखा  है  :

 ]
 पांच  राज्य  वर्ष  1984-85  के  दौरान  देश  में  बन्ध्यीकरण  में  आईं  11.1

 प्रतिशत  गिरावट  के  लिए  मुख्य  रूप  से  जिम्मेदार  हैं  ।”

 एक  झौर  मजेदार  बात  आप  सुन  लें  :

 ]
 चार  राज्यों  द्वारा  1984-85  के  दोरान  किए  गए  बन्ध्यीकरण  का  ब्यौरा

 निम्न  प्रकार  है  :

 बिहार  में  291  लाख  जबकि  लक्ष्य  5.71  लाख  का

 मध्य  प्रदेश  में  253  लाख  जबकि  लक्ष्य  5  लाल  का

 राजस्थान  में  1.36  लाख  जबकि  लक्ष्य  2.94  लाख  का  था  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  2.71  लाख  जबकि  लक्ष्य  4.88  लाख  का  था  ।''

 ]
 रा  कहने  का  अथं  है  कि  सरकार  ने  कभी  यह  सोचा  कि  अपने  देश  में  पापुलेशन  का

 इतना  बड़ा  एक्सप्लीजन  होने  जा  रहा  है  जो  ऐटम  बम  के  एक्सप्लीजन  से  भी  बड़ा  होगा  ?  क्‍या
 सरकार  को  पता  है  कि  बाद  दि  टर्ने  आफ  दि  सेन्चरी  हिन्दुस्तान  संसार  का  सबसे  पापुलेटेड  कंद्री

 हो  जाएगा  ?  चीन  ने  शुरू  से  ही  बन  चाइल्ड  फैमिली  का  सिद्धांत  अपनाया  और  आज  यह  हालत

 है  कि  चीन  की  पापुलेशन  बहुत  कुछ  कंट्रोल  हो  गई  चीन  तो  शताब्दी  भाते-आते  दृश्वरे
 नम्बर  पर  पहुंच  जाएगा  और  हम  बड़ी  तेजी  से  पहले  नम्बर  पर  ओवर  पापुसेटेड  कंट्री  में  चले

 जाएंगे  ।  तो  सरकार  क्‍या  कोई  पापुलेशन  पालिप्ती  सोच  रही  है  ?  अभी  जो  हमारा  नारा  है  हम
 दो  हमारे  उसको  बदल  कर  सरकार  हम  दो  हमारे  एक  पर  लाएगी  ?

 एक  सासनीय  सदस्य  :  आपके  कितने  बच्चे  हैं  ?

 डा०  गोरो  शंकर  रालहंस  :  मेरे  बच्चे  नहीं  हैं  ।

 मैं  यह  कहूंगा  कि  मैंने  मंत्री  जी  का  पिछले  तीन  चार  महीने  का  जवाब पढ़ा  स्टार्ड  और

 अनस्टार्ड  क्वेश्चन्स  लोक  सभा  में
 जो  रनहोंने कहा  और राज्य स्रभ्ा  में  जो  बहुत  ही
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 वन  जाप  पे  ॑॑ररााणणछणणाण्ण

 दिलचस्प  ऐसा  लगता  है  कि  इनके  यहां  एक  दो  अफसर  हैं  ओो  फंमिली  प्लानिंग  पर  कुछ  भी

 पूछिए  जवाब  एक  ही  आता  है  डिट्टो  पर  जिसको  हिन्दी  में  कहते  हैं  मकक्‍ली  पर  मक्खी

 मिलाना  ।  क्‍या  जिस  तरह  से  यह  जवाब  दिया  गया  फेमिली  प्लानिंग  भी  उसी  तरह  से

 चलेगी  ?  मैंने  मंत्री  जी  की  एक  स्पीच  पढ़ी  वह  कहीं  पर  उन्होंने  दी  कि  इस  वर्ष  थोड़ी
 सी  प्रोग्रेस  हुई  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  वह  कसी  प्रोग्रेस  हुई  है  और  आगे  वह  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 पिछले  सालों  में  प्रोग्रेत  क्यों  नहीं  हुई  ?  फैमिली  प्लानिंग  पर  पंसा  दुनिया-भर  का  खचं  हुआ
 लेकिन  क्या  कभी  किसी  ने  जानने  का  प्रयास  किया  कि  यह  पंसा  जाता  कहां  है  ?  मैं  आपको

 बताऊं  कि  देहातों  में  फंमिली  प्लानिंग  की  जितनी  वेहिकिल्स  ओर  गाड़ियां  हैं  उनको  लोग  बड़े
 आराम  से  अपने  प्राइवेट  बिजनेस  में  यूज  करते  हैं  ।

 देहातों  में  फैपमिलो  प्लानिंग  के  अंदर  एक  बड़ी  दिलचस्प  बात  मैंने  पहले  भी  कहा  था
 कि  गांवों  में  लगे  हुए  एक  बोर्ड  को  मैंने  एक  देहाती  भाई  को  दिखाया  और  कहा  कि  इस  पर  अमल

 क्यों  नहीं  करते  हो  ?  बोर्ड  पर  लिखा  था  कि  मम्मी  पापा  के  हम  हमारे  दो  ।  तो  उस  ग्रामीण

 भाई  ने  मुझसे  कहा  कि  यह  परिवार  नियोजन  तो  मम्मी  पापा  के  लिए  है  हमारे  लिए  नहीं

 हम  गरीब  आदमी  हम  तो  मां-बाप  जानते  भाज  भी  जब  मैं  देहात  में  जाता  हूं  तो  वही
 बोर्ड  लगा  हुमा  है  कि  मम्मी  पापा  के  हम  हमारे  तो  फंमिली  प्लानिंग  की  ओर  कितना

 ध्यान  लोगों  का  गया  है  इसकी  ओर  मैं  मापका  ध्यान  दिलाना  चाहता  आप  कहते  हैं  कि  हम
 इन्सेन्टिव  देंगे  ?  किस  तरह  का  इस्सेन्टिव  दे  रहे  हैं  ?  आप  एक  नियम  बना  एक  पंकेज  डील  रख
 दें  ।  हमारे  देश  में  मेल-चाइल्ड  की  बहुत  डिमांड  मेल  बच्चा  खोजने  के  चक्कर  में  आदमी  पांच
 छः  बच्चे  पंदा  कर  देता  क्‍या  ऐता  कोई  नियम  नहीं  बनाया  जा  सकता  या  ऐसा  कोई  उपाय

 नहीं  किया  जा  स+ता  कि  एक  आदमी  एक  बेटी  पंदा  करे  और  वह  स्टेरिलाइजेशन  करा  ले  तो  उस
 को  एक  तरह  का  सोशल  इन्श्योरेंस  मिल  स्टेट  की  तरह  से  इतना  पैसा  धीरे-धीरे  जमा  कर
 दिया  कि  जब  वह  बूढ़ा  हो  तो  इतना  पेस्ता  उसको  मिलता  रहे  कि  उसको  और  किसी
 इनकम  को  भावश्यकता  न  हो  ?  स्टेट  की  तर+  से  इतनी  पेंशन  मिल  जाएगी  कि  उसको  किसी  और
 इनकम  की  आवश्यकता  नहीं  रहेगी  ।  तो  उसे  इस  तरह  को  सोशल  सिक्‍योरिटी  मिल  जाएगी  कि

 वह  बेटा  पंदा  करने  की  इच्छा  ही  नहीं  रखेगा  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहता  हूं  कि  आप  फंमिली  प्लानिंग  की  बात  करते  कभी  भापने

 सोचा  है  कि  इस  मुल्क  में  महिलाओं  के  साथ  ज्यादतोीं  होती  है  ?  आप  क्‍यों  नहीं  महिलाओं  को

 इतनी  एज्‌केशन  देते  कि  उनका  गौरव  इतना  ऊंचा  उठ  जाए  जिससे  वे  कह  सके  कि  हम  तुम्हारी

 गुलाम  नहीं  हम  एक  से  अधिक  सन्‍्तान  पैदा  करने  की  इच्छा  नहीं  रखती  इस  प्रकार  से
 क्या  सरकार  उनको  एजूकेट  नहीं  कर  सकती  है  ?

 तीसरी  बात  जो  है  वह  भाई-ओपनर  भी  है  कि  जब  1977  में  लोगों  ने  हल्ला  किया
 फेमिली  प्लानिंग  के  संबंध  में  कि  बहुत  अत्याचार  हो  गया  तो  सरकार  ठंडी  हो  पैसा  पानी

 तरह  जाने  लगा  ऐसे  होल  में  जिसके  बाटम  में  कोई  सतह  ही  नहीं  थी  ।  तो  मैं  कहता  हूं  क्या  कोई
 ज्वाइन्ट  कमेटी  दोनों  हाउसेज़  की  आप  स्थापित  करेंगे  जो  पता  लगाए  कि  1977  के  बाद  फेमिली
 प्लानिंग  मेज़स  में  सरकार  क्‍यों  सुस्त  हो  गई  ओर  फेमिली  प्लानिंग  मेज़से  सक्सेसफुल  क्‍यों  नहीं
 हुए  ?
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 \ $  अतिरिक्त  आधे  घंटे  की  च्चो

 अतिरिक्त  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  आप  मानिटरिंग  किस  तरह  से  करते  हैं  ।

 केबल स्टेट्स को लिख उन्होंने जबाब दे दिया और उसको आपने फाइल कर दिया--क्या इसी से काम मैं कहता हूं तीन-तीन महीने में आप रेब्यू करते आप हर महीने रेब्यू बयों नहीं कर सकते ? अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा क्या आपने यह प्रयास किया है कि लोगों को सही अथं में बतावें कि वे कितनी बड़ी प्रलय के कगार पर कितनी बड़ी समस्या से झूझने वाले हैं ? पहले एक एल० आई० सी० का एडवर्टीजमेंट अखबारों में निकलता था कि यह आदमी बाल बाल बच गया या यह ओऔरत बाल-बाल बच गई क्योंकि हसके पति ने लाइफ इन्श्योरेंस की पालिसी ली थी ओर एक-दो किशतें देने के बाद की वह परिवार कवर हो क्‍या आपके यहां कोई इमेजिनेशन का आदमी नहीं है जो कह सके कि एक ही एज ग्रुप के दो कपल्स ने साथ-साथ जिन्दगी शुरू कौ--एक ने 8 बच्चे पंदा किए और दूसरे ने एक ही बच्चा पंदा किया और वह सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है | वहां पर जो पैसा 8 बच्चों के पालन-पोषण पर खर्च होगा वह यहां एक बच्चे के ही पालन-पोषण पर खं हुआ और आज जिसकी फेमिली लिमिटेड है उसके पास फ्लंट भी गाड़ी भी है और रहने की दूसरी सारी सुविधाएं भी हैं । क्या आपके यहां कोई इमजिनेशन से इस तरह की पब्लिसिटी नहीं कर सकता है ? आप मोटिवेशन के लिए लोगों को देहातों में भेजते हैं लेकिन मोटिवेशन क्‍या होता है ? कुछ भी नहीं । बड़ी अजीब बात है कि जो बात वहां पर वह कहना चाहते हैं वह कह भी नहीं सकते हैं । आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कि लोग देहात में गए निरोध का प्रचार करने लेकिन वहां अपनी बात कह नहीं सके ओर 6 महीने के बाद जब फिर उसी देहात में गए तो उन्होंने क्या देखा कि वह निरोध घरों में टंगे हुए वे अपना सिर पकड़कर रह गए और उस गांव की आबादी बढ़ गई । मेरे कहने का अथं यह है कि यह समस्या इतनी गम्भौर है कि जिसको आप बहुत आसानी से नहीं ले सकते । पापुलेशन के बारे में स्कूल एज से ही एज्केशन दी जानी खासकर लड़कियों को और इसमें शर्म की कोई बात नहीं क्योंकि अपने देश में केक तो उतना ही है ओर जिनमें उसको बांटना वह अगर बढ़ते जाएंगे तो उससे अराजकता फंलेगी । मैं जिस एरिया से भाता हूं बहू मोस्ट डेंसली पापुलेटेड ओल्ड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वह एशिया में मोस्ट डेंसली पापुलेटेड एरियाज़ में से एक है । एक-एक परिवार में बीस-बीच बच्चे किसी ते एक बच्चे से पूछा कि आप भाई हो ? उसने कहा--हम बीस भाई हैं । इसने कहा तुम्हारे पितामी क्‍या करते हैं ? उसने कहा--यही काम करते हैं | मैं कहना चाहता हूं कि वे बीस बच्चे आज गरीबी दुर्भाग्य का और बीमारी का मीवन व्यतीत करते हैं । क्‍या उपके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं ? क्‍या उसके लिए राज्य जिम्मेदार नहीं हम यह कह कर अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया और तुम्हारी बला से पोपुलेशन बढ़े या घटे । हाईजेनिक कंडीशन हम्प्रव होने से डे थ-रेट भाधा हो गया है ओर बथं-रेशो 33.9 परसेंट पर कान्सटेंट इस तरह से पापुशेशन बढ़ेगी या घटेगी । आप लाख जोर लगा इस देश में डवेलपमेंट नहीं हो जब तक कि यहां पर पापुलेशन कन्ट्रोल नहीं किया जाएगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो मुद्दे मैंने उठाएं उन मुद्दों का वे जवाब दें । 285
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 ]
 परिवार  कल्पाण  विभाग  में  उपमंत्री  एस०  कृष्ण  :  सबसे  पहले  मैं

 धंसद  के  माननीय  सदस्य  श्री  गौरीशंकर  राजहंस  को  जनसंख्या  नियंत्रण  बन्ध्यीकरण  तथा  परिवार

 कल्याण  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  का  मुद्रा  इस  सदन  में  उठाने  तथा  उसके  माध्यम  से  राष्ट्र  में

 उठाने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 सरकार  माननीय  सदस्य  से  पूरी  तरह  सहमत  है  कि  परिवार  कल्याश  कार्यक्रमों

 की  सफलता  हमारे  देश  में  सामाजिक-आर्थिक  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  किए  जाने  वाले  सभी

 राष्ट्रीय  प्रयासों  के  संबंध  में  महत्वपूर्ण  है  ।

 हमारे  मानमीय  जो  कि  इस  राष्ट्र  को  नई  उपलब्धियों  की  भोर  से

 जाने  के  लिए  राष्ट्र  का  नेतृत्व  कर  रहे  ने अपनी  काये-सूची  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  है  ।

 भारत  परिवार  नियोजन  को  एक  सरकारी  कार्यक्रम  के  रूप  में  लाने  बाला  पहला  देश

 इस  कार्यक्रम  की  सफलताओं  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  का  मनुमान  गलत  है  ।  स्वतंत्र

 कर्त्ताओं  द्वारा  प्रमाणित  रिकार्ड  के  भ्नुसार  इस  कार्यक्रम  के  पिछले  35  वर्षों  के  दौरान  हम  देश  में

 7.5  करोड़  की  जनसंख्या  व॒द्धि  रोकने  में  सफल  हुए  हैं  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  यदि  परिवार

 नियोजन  कार्यक्रम  न  होता  तो  हमारे  देश  की  जनसंख्या  74.5  करोड़  की  अपेक्षा  82  करोड़  होती  ।

 माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  कि  निधि  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  भी  सही  नहीं  है  ।
 1951  के  छुरू  से  1985  के  अंत  तक  केवल  2400  करोड़  रुपये  इस  कार्यक्रम  पर  स्

 किए  गए  थे  ।  यदि  आप  इसके  कारण  जो  7  करोड़  जन्म  रोके  गए  उनसे  विभाजित  करें  तो  यह
 रकम  345  प्रति  जन्म  बंठती  इसमें  11000  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  80,000
 केन्द्रों  की लागत  का  कुछ  हिस्सा  भी  शामिल  इस  कायंक्रम  में  हमने  10  लाख  कामिक  भी

 प्रशिक्षित  किए  हैं  ।

 महो  आन  भारत  में  संतान  उत्पत्ति  योग्य  90  प्रतिशत  दम्पत्तियों  को  परिवार  नियोजन
 के  बारे  में  जानकारी  है  भोर  60  प्रतिशत  को  इस  हेतु  तरीकों  के  बारे  में  मालूम

 डा०  गोरी  दांकर  राजहूंस  :  उन्हें  बिल्कुल  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  आपको  जानकारी  नही  महोदय  ।  मैं  संतान  उत्पन्न  करने

 योग्य  दम्पत्तियों  की  बात  कर  रहा  ये  भांकड़े  स्वतंत्र  अनुसंधान  अध्ययन  से  प्राप्त  किए  गए  हैं

 शो  थो०  शोस  नाहोध्वर  क्या  आपका  मतलब  है  कि  वह  इस  योग्य  नहीं  हैं  ।

 हा
 है  ॥

 श्री  एस  ०  कृष्ण  कुमार  :  90  प्रतिशत  दम्पत्तियों  को  परिवार  नियोजन  की  आवश्यकता
 के  बारे  में  जानकारी  है  ।  इनकी  पुष्टि  नवीनतम  निदान-सूचक  अध्ययन  द्वारा  की  गई  है  ।  60

 प्रतिशत  को  इसके  तरीकों  की  जानकारी  है  ।  इस  देश  में  प्रत्येक  100  दम्पत्तियों  में  से  35  परिवार

 नियोजन  को  अपना  च्‌के  27  बन्ध्यीकरण  द्वारा  तथा  8  जन्म  में  अन्तर  रखने  के  तरीका  द्वारा  ।

 हम  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हैं  कि  पहले  हस  कार्यक्रम  विधोषकर  उत्तरी
 राज्यों  अनेक  कमियां  रही  जहां  सर्वेक्षण  किया  गया  यहां  माननीय  सदस्य  बऋह्मां  से  आए  हैं
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 उस  राज्य  सहित  कुछ  राज्यों  में  उपलब्ध  बुनियादी  सुविधाओं  का  काफी  कम  उपयोग  किया  गया  है
 मैं  बिस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  कितु  ये  कमियां  डाक्टरों  के  उपलब्ध  म  बुनियादी  सुविधाओं
 के  कम  कमंचारियों  को  पर्याप्त  प्रेरणा  न  आपरेशन  के  बाद  तकमीकी  सेवाओं  का

 स्‍तर  अच्छा  न  महिला  डाक्टरों  की  कमी  होने  तथा  कमंचारियों  का  व्यवहार  संतोषजनक  ने

 होने  से  संबंधित  हैं  ।  इन  कमियों  में  सुधार  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  माननीय  सइस्य  को  बताना

 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  ऐसे  समय  इस  कार्यक्रम  की  आलोचना  को  है  जब  यह  भधिक  उपलब्धियां

 प्राप्त  करके  स्थिति  में  परिवतंन  दर्शा  रहा  है  ।

 मैं  सदन  में  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  पहले  6  माह  में  कार्यक्रम  की  प्रगति

 जनक  महीं  रही  किन्तु  13  मार्च  तक  के  भांकड़े  बताते  हैं  कि  1985-86  में  इस  कार्यक्रम  ने  अपूर्व
 सफलता  प्राप्त  की  ।  इस  वर्ष  हम  190  लाख  लोगों  को  परिवार  नियोजक  अपनाने  वालों  की  सूची
 में  ला  सके  हमने  बन्ध्यीकरण  में  90  प्रतिशत  तथा  अन्य  तरीकों  के  मामले  में  लगभग  100

 शत  लक्ष्य  प्राप्त  किया  है  ।  जहा  तक  उत्तरी  राज्यों  उत्तर  मध्य  राजस्थ।न  और  बिहार
 का  संबंध  है  यह  उत्साहवर्धक  है  कि  इन  राज्यों  में  पिछल  वर्ष  की  अपेक्षा  50  प्रतिशत  से  80  0.  तक

 अधिक  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।  ऐसा  मुख्य  रूप  से  हमारे  प्रधानमंत्री  की  राजनंतिक  बचनबद्धता  के

 कारण  हो  सका  है  जिन्होंने  हर  माह  कार्यक्रम  का  पुनरोक्षण  किया  ।  यह  वचनबद्धता  मुख्य-मन्त्रिवों
 के  माध्यम  से  निम्नततम  स्तर  तक  काम  कर  रही  माननीय  स्वास्थ्य  मंत्रो  श्रीमती  किदवई  भौर

 स्वयं  मैंने  बड़े  राज्यों  के  भनेक  दोरे  किए  हैं  मोर  विस्तृत  पुनरीक्षण  किया  है  तथा  देश  के  सभी

 राज्यों  में  प्रेरणाप्राप्त  नेतृत्व  समूह  बनाने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  जंसा  कि  संसद  के  संयुक्त  अधिवेशन  में

 राष्ट्रपति  के  भभिभाषण  में  भी  कहा  गया  है--कि  प्रधान  मंत्री  के  कहने  पर  परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  ने  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए  एक  नई  संशोधित  एवं  प्रभावकारी  नीति  तैयार  की

 जिसका  उद्देश्य  परिबार  नियोजन  को  ऊंचे  आयामों  पर  ले  जाना  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  शेष  चार  वर्षो  में  कायंक्र  के  लिए  अधिक  सफलता  प्राप्त  करना  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि

 माननीय  सदस्य  यह  नीति  पढ़ें  तो  उनकी  सभी  शंक्राएं  दूर  हो  जाएंगी  ।  इस  नीति  का  उद्देश्य
 परिवार-नियोजन  को  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  की  बुनियादी  सुविधाओं  अथवा  समाज  में

 महिलाओं  का  शिशुओं  का  जीवित  गरीबी  कार्यक्रम  से

 वद्धावस्था  में  सुरक्षा  तथा  बिबाह  की  भायु  में  बुद्धि  करने  सहित  सभी  संबद्ध  सामाजिक  पहलुओं
 तक  ले  जाना  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  वे  जिस  राज्य  से  आते  हैं  वहां  15-19
 वर्ष  के  बीच  को  सभी  लड़कियां  विवाहित  हैं  ।  विशेषकर  उत्त  री  राज्यों  में  बाल-विवाह  एक  समस्या

 इस  नीति  का  उद्देश्य  बुनियादी  सुविधाएं  बढ़ाना  भी  इसमें  सभी  संचार  ज॑से

 दूरदर्शन  तथा  फिल्मों  द्वारा  प्रचार  को  व्यावसायिक  बनाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ताकि

 यह  संदेश  जो  लक्ष्यों  पर  आधारित  विशेष  प्रयासों  से  पूरी  जनता  तक  पहुंच  सके  ।  पूरी  संचार
 नीति  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  हम  सूक्ष्म  स्तर  अथवा  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विवाह  की  आयु

 रोग-प्रतिरोधी  शक्ति  बढ़ाने  तथा  दो  बच्चों  की  परिवार  सीमा  लागू  करने  के  लिए  कार्यक्रम

 शुरू  करने  वाले  मैं  बिशेष  रूप  से  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  ओर  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम
 इस  देश  में  एक  बच्चे  के  परिवार  की  वकालत  नहीं  करते  |  अभी  उसके  लिए  समय  नहीं  आया
 क्योंकि  इस  देश  में  शिशुओं  की  मृत्यु  दर  बहुत  अधिक  है  और  हम  इस  समय  एक  बच्चे  वाले

 परिवार  के  लिए  दबाब  नहीं  डाल  सकते  ।  हमारा  मानक  दो  बच्चों  वाला  परिवार  ह्ढी  है  ।  हम
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 परिबार  नियोजन  के  अलग-अलग  तरीकों  के  बारे  में  भी एक  अभियान  चलाने  वाले  हम  देश

 में  प्रशिक्षित  श्रम-शक्ति  में  प्रेरणा  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  अभियान  चलाएंगे  ।  ये  प्रेरणा  तथा  संघार

 जो  अभी  तैयार  हो  रहे  माननीय  सदस्यों  के  सामने  रखे  जाएंगे  और  अब  से  कुछ

 सप्ताहों  तथा  माह  में  काम  करना  छुरू  कर

 इस  वर्ष  पूरे  राष्ट्र  में  बन्ध्यीकरण  में  उपलब्धि  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  18.3%,  अधिक

 आई०  यू०  सी०  में  पिछले  वर्ष  के  मुकाबले  25%,  सी ०
 सी०  का  प्रयोग  करने  वालों  की  संख्या

 में  10  प्रतिशत  तथा  गोलियों  का  प्रयोग  करने  वालों  में  13.7  प्रतिशत  वृद्धि  यह  उपलब्धि

 विभिन्‍न  राज्यों  में  अलग-अलग  है  ।  चार  तमिलनाडु  और  पंजाब

 में  बनध्पी  करण  के  लक्ष्य  में  100%,  से  भी  अधिक  सफ़लता  प्राप्त  हुई  ।

 तमिलनाडु  तथा  उत्तर-प्रदेश  में  आई०  यू०  डी०  के  लक्ष्य  में  100  प्रतिशत

 से  अधिक  सफलता  प्राप्त  की  गई  ।  हम  राज्यों  के  साथ  निरंतर  दोहरी  संचार  व्यवस्था

 रखते  हैं  ।  स्वास्थ्य  मंत्री  द्वारा  भायोजित  पिछले  सम्मेलन  में  राज्यों  की  समस्याओं  का  पता  लगाया

 गया  तथा  उनमें  सुधार  किया  जा  रहा  हमारी  नीति  में  संचार  व्यवस्था  तभा  प्रचार

 व्यबस्था  में  संशोधन  करने  के  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  को  भी  युक्तिसंगत  बना  रहे  यह  एक  बात

 है  जिस  पर  माननीय  सदस्य  ने  नोर  दिया  है  ।  हम  प्रोत्साहन  देने  वाली  एक  ऐसी  व्यबस्था  को  लागू
 करने  जा  रहे  हैं  जिसमें  जो  दम्पति  दो  बच्चों  के  परिवार  की  सीमा  को  अपनायेगा  उसे  अधिक

 प्रोत्साहन  दिया  हम  ऐसे  दम्पत्तियों  को  भी  अधिक  प्रोत्साहन  जो  अगर  दो  लड़कियां

 हों  तो  भी  बच्चों  को  सीमित  हम  एक  बांड  योजना  अथवा  बीमा  योजना  शुरू  करेंगे  जो
 उन  लोगों  को  बुढ़ापे  में  सुरक्षा  प्रदान  करेगी  जो  अपने  परिबारों  को  लड़के  के  न  होने  पर  सीमित
 रखने  के  इच्छुक  हैं  ।

 इस  देश  में  बच्चों  की  मृत्यु  दर  और  दंपतियों  के  संरक्षण  में  सरकारी  बुनियादी
 ढांचे  को  पहुंच  स्वास्थ्य  परम्पराओं  ओर  परिवार  नियोजन  के  विरोध  में  काफी

 विभिन्‍नताएं  हैं  ।  प्रधानमंत्री  की  इच्छाओं  के  अनुरूप  तेयार  की  गयी  नयी  योजना  में  विशिष्ट
 विशिष्ट  ग्रुप  और  विशिष्ट  लक्ष्य  को  दृष्टि  में  रखा  गया  है  जो  परिवार  नियोजन  अपनाने  के  विरोध
 पैट्रूण  पर  ध्यान  रखते  हुए  उत्तर  भध्य  प्रदेश  ओर  राजस्थान  जैसे  पिछड़े  राज्यों  में

 बुनियादी  ढांचे  पर  होने  वाले  परिव्यय  को  संपूर्ण  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  तंत्र  को  सुचारू
 बनाया  जा  रहा  है  ।  हम  परिवार  कल्याण  विभाग  का  अन्य  सामाजिक-आध्िक  विभागों  के  साथ
 अंतर-क्षेत्रीय  समन्वय  स्थापित  करने  जा  रहे  इस  नीति  में  परिवार  नियोजन  को  बडे  पैमाने  पर
 लिया  गया  है  जिसमें  परिवार  बच्चों  के  जीवित  स्त्रियों  को  दर्जा  भौर
 गरोबी  दूर  करने  वाले  ग्रामीण  विकास  इत्यादि  शामिल  हैं  ताकि  गांवों  के  मिम्न  स्तर  के
 कार्यकर्ता  समन्वित  रूप  से  कार्य  कर  सकें--देश  के  गांवों  ओर  शहरों  में  16  करोड़  पात्र  दम्पति
 रहते  हैं  ।  इनमें  से  प्रत्येक  पात्र  दंपति  इस  बारे  में  अशञान  की  स्थिति  से  पूर्ण  शान  भोर
 स्वीकार  करने  की  स्थिति  तक  लाना  यहू  केवल  तभौ  संभव  है  जब  प्रचार  और  शिक्षा
 प्रयासों  के  अतिरिक्त  निरन्तर  परस्पर  व्यक्तिगत  प्रोत्साहन  के  प्रयासों  को  संगठित  किया  जाये  ।
 चीन  भोर  इंडोनेशिमा  में  कार्यक्रम  की  सफलता  का  कारण  यह  है  कि  वहां  पर  निम्न  स्तर  पर
 काफी  संख्या  में  समर्पित  कार्यकर्ता  हैं  जो  प्रत्येक  दंपति

 को  प्रोत्साहित  करते  रहते  हमने  का
 क्रम  में  एक  बड़ा  परिबतंन  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिसमें  देश  में  निम्त  स्तर  पर  भ्रत्मेक  60  पात्र
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 न  कि  न  न

 दम्पतियों  पर  एक  कार्यकर्ता  के  हिसाब  से  20  लाख  महिला  स्वेच्छिक  वायंकर्ताओं  का  दल  बनाया

 जायेगा  ।  ये  स्वेज्छिक  कार्यकर्ता  स्त्रियों  को  दर्जा  मौर  रोजगार  शिशु  के  जीवित

 महिला  परिवार  गरभंवती  स्त्रियों  का  ध्यान  तथा  अन्य  संबद्ध  सेवाभों

 को  सक्रिय  बनाने  के  लिए  काय  करेंगी  ।  माननीय  सदस्य  ने  एक  खास  प्रश्न  पूछा  था  कि  कया  यह
 जनता  शासन  के  दौरान  कार्यक्रम  के  काये  प्रदर्शन  में  भाई  कमी  से  संबद्ध  है  ।  कायंक्रम  का  इतिहास

 कई  उलट-पलट  का  रहा  1977-78  में  यह  125  लाख  परिवार  नियोजन  अपनाने  वाले  अभूतपूर्व
 सबसे  बड़े  कीतिमान  पर  था  ।  1977-78  में  जनता  शासन  के  शुक्ल  होने  परिवार  नियोबन

 कार्यक्रम  का  कार्य  प्रदर्शन  एक  तिहाई  रह  भर्थात्‌  उत्त  समय  केवल  45  लाख  लोगों  ने  इसे

 स्वीकार  क्रिया  था  |  इसका  मुख्य  कारण  कायंक्रम  के  बारे  में  गलत  अफवाहों  तथा  अन्य

 प्रतिकल  कारणों  का  प्रभुत्व  होना  रह्दा  हम  अब  इस  फिर  से  लाईन  पर  लाने  में  कामयाब  हो
 सके  हैं  ओर  यह  धीरे-धीरे  गति  पकड़ता  जा  रहा  है  भोर  जैसा  कि  मैने  बताया  कि  इस  वर्ष  190

 लाख  लोगों  ने  परिवार  नियोजन  को  स्वीकार  कर  लिया  है  जो  आपातकालीन  समय  के  कीतिमान

 से  50  प्रतिशत  भरधिक

 माननीय  प्रधानमंत्री  ने  विभाग  को  सातवीं  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  से  अधिक  लक्ष्य

 प्राप्त  करते  के  निर्देश  दिये  हैं  और  साथ  ही  कार्यक्रम  को  पूर्ण  रूप  सं  एक  स्वेष्छिक  कार्यक्रम
 व्यक्तिगत  प्रतिष्ठा  को  सुरक्षित  रखने  ओर  लोगों  के  सहयोग  भोर  समुदाय  के  हिस्सा  लेने  तथा

 बेहतर  कार्यक्रम  प्रधन्धन  पर  बल  दिया  जाये  जंसा  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  चाहती
 यह  कार्यक्रम  वास्तव  में  लोगो  का  कार्यक्रम  बन  जाये  ।

 नयी  भाशा  है  कि  उच्चतम  स्तर  पर  एक  या  दो  माह  में  तय  कर  ली  जायेगी  ।  इसके
 बाद  में  इसका  क्रियान्वयन  किया  जायेगा  ।

 माननीय  प्रधानमंत्री  ने  वायदा  किया  है  कि  उपलब्धियों  की  प्राप्तियों  को  देखते  हुए
 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  लागू  करने  मे  धन  की  कमो  नहीं  भाने  दी

 भन्तिम  बात  यह  है  कि  हमने  इंदिरा  गांधी  शिशु  जीवन  रक्षा  कायंक्रम  को  साथ  ही  शुरू
 किया  है  जिसके  अंतर्गत  सभी  भारतीय  बच्चों  भोर  माताओं  को  टीके  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव

 अगले  चार  वर्षो  में  हमें  8  करोड़  बच्चों  ओर  9  करोड़  भावी  माताओ  को  टीके  लगाने  हैं  ।
 यह  विश्व  का  सबते  बड़ा  शिशु  जीवन  रक्षा  प्रयास  है  जो  कभी  किया  गया  हो  ।  इससे  देश  में  शिशुओं
 की  मृत्यु  दर  आधी  हो  जायेगी  ओर  इससे  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 मैं  सभा  को  आश्वस्‍्त  करना  चाहूंगा  कि  यह्‌  मंत्रालय  परिवार  नियोजन  के  लक्ष्यों  को
 सातवीं  योजना  में  निश्चित  लक्ष्यों  से  अधिक  प्राप्त  करने  के  लिए  वचनबद्ध  यह  मंत्रालय  प्रधान
 मन्‍्त्री  की  इस  इुउुछा  को  कि  इस  देश  को  शं।प्र  ही  जनसख्या  की  स्थिरता  के  लक्ष्य  पर  ले  जाया

 पूरा  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है।हम  आशा  करते  हैँ  कि  इस  शताब्दी  के  भंत  तक
 रेट  आफ  यूनिटीਂ  की  स्थिति  को  प्राप्त  कर  लेंगे  जब  हमारी  जनसस्या  लगभग  ५४

 भारत  में  700  ससद्‌  सदस्य  ओर  4000  विधायक  हैं  ।  यह  जनता  के  सहयोग  की
 नीति  का  एक  अंश  है  कि  जनता  के  प्रतिनिधियों  के  नेतृत्व  का  जनसस्या  आस्दोलन  में  सहयोग
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 लिया  जाये  ।  संसद्‌  में  ओर  संसद्‌  के  बाहर  चर्चाओं  के  करने  से  कार्यक्रम  के  प्रति  उत्साह  बढ़ेगा
 तथा  समर्थन  प्राप्त  होगा  ।

 मैं  सभा  तथा  माननीय  सदस्यों  इस  बात  का  विचार  किए  बिना  कि  बे  किस  दल  से
 सम्बन्धित  आने  वाले  वर्षों  में  परिवार  तियोजन  कार्यक्रम  को  भति  सफल  बनाने  के  लिए  पूर्ण
 समर्थन  देने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जो  ने  पहले  ही  विस्तार  से  जवाब  दे  दिया  आप  भपने  प्रश्न

 सिफफं  भागे  ओर  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  पूछ  सकते  हैं  ।
 हु

 क्री  मूल  जन्द  डागा  :  26  1985  को  अतारांकित  प्रइन  सख्या  334  के

 उत्तर  में  मत्री  महोदय  ने  स्वपथ  कहा  है  :

 योजना  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की  उपलब्धि  से  पता  चलता  है  कि

 समग्र  रूप  से  डपलब्धि  लक्ष्य  के  30  प्रतिशत  के  भास-पास  थी  ।”

 परीक्षा  में  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  न्यूनतम  33  प्रतिशत  अंकों  की  भावश्यकता  होती

 30  प्रतिशत  अंक  प्राप्त  करन  वाले  छात्र  १क्षा  मे  असफल  हू  जाते  हैं  ।

 झो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  यह  अवश्य  ही  टाइपिंग  को  गलती  होगी  ।  छठी  योजना  में

 लब्धि  80  प्रतिशत  थी  ।

 भ्रो  भूल  चम्द  डागा  :  यहां  तो  यही  बताया  गया  है  ।  इसके  बाद  आगे  यह  कहा  गया  है  कि

 परिवार  नियोजन  की  उपलब्धि  अनेक  मुद्दों  पर  निभर  करती  है  ।

 कृपया  देखिये  कि  तमिलनाडु  में  कितनी  धनराशि  खर्च  नहीं  की  गयी  है  ?
 तमिलनाडु  में

 जो  धनराशि  खचं  नहीं  की  गयी  वह  376.53  लाख  रुपये  है  |  पंजाब  राज्य  में  यह  975.09  लाक्ष

 रुपये  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  यह  572.29  लाख  रुपये  अब  मैं  जम्मू  ओर  कश्मीर  राज्य  को

 लेता  हूं  ।  इस  राज्य  में  ख्ं  नहीं  की  गयी  राशि  1.40  लाख  रुपये  हिमान्नल  प्रदेश  में
 यह्‌

 630.02  लाख  रुपये  भतः  यह  उत्तर  है  |  धनराशि  बहुत  से  राज्यों  में  लचं  मह्दीं  की  गयी  है  ।

 क्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मैं  सही  भांकड़े  देना  चाहूंगा  ।

 [

 भ्रो  मूल  चम्द  डागा  :  मैं  यह  चाहता  था  कि  कास्ट्रासेण्टिव  के  साइड  इफंक्ट  होते  इसलिए
 आप  कोई  दूसरा  मंथड  बनाएंगे  या  लेपरोस्कोपी  की  जो  आपको  योजना  है  उसके  भाधार

 पर  जो  मेल  वंक्सीन  वह  लेबोरेटरी  से  कब  तक  बाहर  आ  जायेगी  )  अधिकारी

 लोग  किस  प्रकार  से  खचं  करते  उनकी  अकाउन्टेबिलिटो  क्‍या  है  ?  पिछले  तीन  साल  में  कितने

 एबोशंन  केसेज  किए  गए  हैं  और  उनको  आपने  कया  इन्सेल्टिव  दिया  है  ।

 श्रो  सनोज  पांडे  :  एम०  टी०  पी०  के  बारे  में  भी  बोलिए  ।

 क्रो  मूल  चन्द  डागा  :  हमारे  डॉक्टर  साहब  ठीक  कह  रहे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  भी  आप  बहुत  रुपए  ख  कर  रहे  हैं

 ।
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 ]

 600
 करोड़  रुपये  से  अधिक  खर्च  किये  गये  हैं  ।

 ]
 क्या  आप  बताएंगे  कि  इसके  लिए  कोई  लेजीसलेशन  पास  होगा  या  भगर  नहीं  करना

 चाहते  हैं  तो  क॑ते  होगा  कि  हम  फैमिली  प्लानिंग  में  सक्सेस  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  कहा  था  :

 कोई  एक  विषय  है  जिस  पर  राष्ट्रीय  सहमति  की  सबसे  अधिक  जरूरत  है
 तो  वह  निश्चित  रूप  से  परिवार  नियोजन  है  ।”

 कोन-सी  वालेन्टरी  आरेगेनाइजेशन्स  हैं  जो  आपसे  रुपया  लेती  हैं  और  क्या  उनकी

 अ्का  उन्टेबिलिटी  आपने  चेक  की  एम०  पीज०  का  भी  जो  पालियामेंटरी  फोरम  बना  हुभा
 उस  पर  कितना  रुपया  खच  होता  एम०  पीज०  को  टीच  करने  की  बजाय  कया  वालेन्टरी
 अरगेनाइजेशन्स  गांवों  में  काम  करती  हैं  ।

 ]

 श्री  बी०  शोभनाव्रीदबर  राव  :  उपाध्यक्ष  अगर  हमने  जनसंख्या

 वृद्धि  पर  काबू  नहीं  किया  तो  वह  दिन  दूर  नहीं  जब  हम  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  चीन  से  भी  आगे

 बढ़कर  विश्व  में  प्रथम  स्थान  पर  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  काफी  विस्तार  से  उन  बहुत  से
 उपायों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  जो  सरकार  ने  किए  हैं  तथा  निकट  भविष्य  में  करने  जा  रही

 परन्तु  आपके  माध्यम  से  मैं  दो  बातें  जानना  चाहता  हूं  ।  पहली  बात  यहू  कि  इस

 समय  सरकार  प्रोत्साहन  के  रूप  में  उम  सरकारी  कमंचारियों  जो  परिवार  नियोजन  से  संबंधित

 आपरेशन  करवाते  अग्रिम  वार्षिक  वृद्धि  दे  रही  इससे  वास्तव  में  हजारों  रुपये  का  खत

 होता  है  ।

 700  भ०  १०

 कमंचारी  को  जो  लाभ  होता  उसका  हिसाब  तो  रखना  ही  होगा  क्योंकि

 उसे  ही  तो  आपरेशन  कराना  पड़ता  है  ।  सरकार  अपने  ढन  कमंचारियों  पर  तो  बड़ी
 *

 जो  भच्छा  खाते-पीते  हैं  तब  जिन्हें  अपनी  संतानों  को  बहुत  अच्छी  शिक्षा  दिलाने  के  सभी  सुअवसर

 सुलभ  हैं  किन्तु  सरकार  का  रवंया  ग्रामीण  या  शहरी  निध्ध॑नों  के  प्रति  सौहादंपूर्ण  नहीं  रहा  है  ।

 सरकार  नलबंदी  आपरेशन  के  लिए  केवल  150  रुपये  और  नसबंदी  के  लिए  75  रुपये  दे  रही  है  ।

 आपके  माध्यम  से  मैं  यह  सुझाव  देता  चाहता  हूं  कि  ढम  प्रोत्साहन  राशि  की  नलबंदी

 आपरेशन  के  लिए  500  रुपये  ओर  नप्तश्व॑ंदी  आपरेशन  के  लिए  250  रुपये  प्रति  व्यक्ति  कर  दिया

 जाए  क्‍योंकि  अन्ततोगत्वा  निर्धन  ग्रामीण  उसी  प्रेरणा  राशि  से  प्रेरित  होकर  आपरेशन  करवाता  है
 अन्यथा  बह  यह  महसूस  करता  है  कि  यदि  उसके  अधिक  बच्चे  होगे  तो  उपका  बुढ़ापा  अच्छा  कट

 जाएगा  और  बच्चे  उसका  ध्यान  रखेंगे  ।  गरीब  भादमियों  में  आम  धारणा  यही  इसलिए  उन्हें
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 लकी  _  कली  नल  —

 प्रेरित  करने  के  लिए  वर्तमान  प्रोत्साहन  भ्पर्याप्त  सरकार  को  यह  राशि  बढ़ाकर  क्रमशः  500

 और  250  रुपये  कर  देनी  चाहिए  |  इसलिए  मआापके  माध्यम  से  मैं  यहु  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 सरकार  इस  सीमा  राशि  बढ़ाने  को  तंयार  है  |  दूसरी  बात  अपने  देश  में  मैं  यह  महसूस  करता  हूं
 कि  अल्पसंख्यक  समुदाय  की  इसके  प्रति  बहुत  कम  रुचि  हाल  ही  जब  हम  इन्डोनेशिया

 गए  तब  हमने  पूछा  था  कि  वहां  परिवार  नियोजन  के  कितने  आपरेशन  हुए  हैं  ।  वहां  की  90

 प्रतिशत  आबादी  मुसलमानों  की  है  तथा  वे  इस्लाम  धर्म  के  अनुयायी  वहां  के  लोग  परिवार

 नियोजन  के  साधन  भपना  रहे  हैं  ओर  वे  आबादी  को  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिए  हर  तरीका
 अपना  रहे  हैं  और  हर  संभव  प्रयत्न  कर  रहे  और  जब  हमने  वहां  पूछा  तो  हमें  बताया  गया

 कि  सरकार  ने  घामिक  नेताओं  को  आमंत्रित  किया  है  और  उन्होंने  राष्ट्र  के  हित  में  तथा  स्वयं  के

 सामाजिक  आर्थिक  विकास  के  हित  में  आबादी  को  नियन्त्रण  में  रखने  को  आवश्यकता  के  बारे  में

 विचार-विमर्श  करने  के  बाद  वे  लोग  इम  बात  पर  सहतम  हो  गए  हैं  तथा  उन्होंने  सहयोग  भी  दिया

 वे  लोग  आबादी  पर  निपन्त्रण  रखने  में  बहुत  अधिक  सफल  रहे  आपके  माध्यम

 से  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  अपनी  सरकार  के  ईसाई
 जैन  आदि  सभी  घ्रम॑  के  नेताओं  को  आमंत्रित  किया  है  मौर  उनके  साथ  विचार-विमर्श  किया  तथा

 इन्हें  राष्ट्रीय  हित  के  इस  अत्यधिक  महत्व  के  मामले  में  इनके  साथ  चर्चा  की  गई  है  भोर  उनसे

 सहयोग  लेने  तथा  उन  लोगों  को  समझाने  के  बारे  में  कहा  जिन्हें  सरकार  के  कथन  के  बनिस्पत
 उनकी  हर  बात  पर  अधिक  विश्वास  है  ।  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जिन्हें  सरकार  के  कथन  पर  प्रा
 विष्वास  है  किन्तु  बहुत  सारे  ऐसे  लोग  हैं  जो  इन  घामिक  नेताओं  पर  अधिक  विश्वास  रखते  हैं  ।

 इसलिए  सरकार  भी  यही  प्रयास  करे  और  घामिक  नेताओं  को  साथ  में  लेने  की  चेष्टा  इससे
 सरकार  का  प्रयास  अधिक  सफल  होगा  ओर  हम  आबादी  की  वृद्धि  रोकने  में  ओर  अधिक  सफल

 हो  सकेंगे  ।  मैं  माननीय  महोदय  से  यही  दो  बातें  पूछना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मानतीय  मंत्री  महोदय  बोलेंगे  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  माननीय  सदस्य  श्री  डागा  द्वारा  जो  पहला  मुहा  उठाया  गया
 उसक़े  बारे  में  श्री  डागा  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  उपलब्धियों  के  बारे  में  जो  आंकड़े  दिए
 वे  सह्ठी  नहीं  हैं  ।

 छठी  योजना  के  आंकड़े  मेरे  पास  यहां  उपलब्ध  नसबंदी  के  मामले  में  हमारी  उपलब्धि
 79  लूप  के  मामले  में  81  कन्डोन  के  मामले  में  83  प्रतिशत  और  खाने  की  गोली
 के  मामले  में  लगभग  80  प्रतिशत  रही  है  |  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  सभी  प्रकार  के

 तरीकों  को  मिलाकर  यह  आंकड़े  30  प्रतिशत  बंठते  हैं  अथवा  नहीं  ।  किसी  भी  हालत  में  यह  सही
 नहीं  है  ।  मैंने  सरकार  के  प्रमाणिक  आंकड़े  बताये  हैं  ।

 श्री  वी०  शोभनाव्रीश्वर  राव  :  श्री  डागा  को  भी  सरकारी  पुस्तकालयों  से  सूचना  प्राप्त  हुई
 हैन  कि  किसी  गेर-सरकारी  स्थान  से  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जैसा  कि  श्री  डागा  ने  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  का  धन
 कभी  भी  वापिस  नहीं  किया  गया  क्‍योंकि  परिवार  करूपाण  कार्यक्रम  पर  केन्द्र  द्वारा  प्रा
 घन  व्यय  किया  जाता  है  ।  राज्य  का  करते  वे  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करते  हैं  और  जितना
 खर्च  वे  करते  हैं  केन्द्र  द्वारा  उतने  कायं  के  लिए  घन  कौ  प्रतिपूर्ति  कर  दी  जाती  है  और  इसलिए
 निधियों  को  वापिस  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  वर्ष-दर  वर्ष  बजट  में  आबंटित  राशि  बढ़ती
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 रही  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  छठी  योजमा  के  अम्त  जितनी  राशि  आरम्भ  में  हमें  दो  गई  थी

 हमने  उससे  लगभग  30  से  40  प्रतिशत  राशि  अधिक  व्यय  की  है  |

 लेपरोस्कोपी  का  कुप्रभाव  1  प्रतिशत  से  भी  कम  है  जिसको  स्वीकृति  तकनीकी  समितियों

 हारा  अनुमोदित  है  ।  हमें  उसके  कुप्रभाव  की  गंभीरता  के  बारे  में  तथा  कार्यक्रम  पर  पड़ने  बासे

 उसके  नगण्य  प्रभाव  के  बारे  में  पता  हमारा  यह  प्रयत्न  रहा  है  कि  हम  कुप्रभाव  अथवा  प्रतिक्रिया

 की  भोर  ध्यान  देते  रहते  हैं  तथा  निरन्तर  पर्यवेक्षण  भोर  पुनरीक्षा  द्वारा  हमारे  तरीके  भली-भांति

 परीक्षित  हो  चुके  हैं  ओर  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हैं  कि  हमारी  तकनीकी  सेवाएं  यथासंभव

 उच्च  स्तर  की  बनी

 1972  से  1984  तक  हम  दवाइयों  द्वारा  34  लाख  गर्भपात  कर  चुके  यह  आंकड़े
 प्रमाणिक  हैं  ।  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहूंगा  कि  यह  आंकड़े  कम  अनुमान  पर

 आाधारित  हो  सकते  हैं  क्योंकि  दवाइयों  द्वारा  कराए  गए  गर्भपात  के  अनेक  मामलों  की  तो  सूचना
 भी  नहीं  दी  जाती  है  ।

 यह  सरकार  ऐसा  महसूस  नहीं  करती  कि  परिबार  कल्याण  के  लिए  अलग  से  कोई  कानूम
 बनाने  की  आवश्यकता  देश  में  ऐसी  अनेक  गतिविधियां  जिनके  लिए  किसी  भी  कानून  की
 आवश्यकता  नहीं  पड़ती  ।  हम  चाहते  हैं  कि  यह  कार्यक्रम  जनता  के  जीवन  का  अंग  बन  इस
 कार्यक्रम  के  किसी  विद्येष  पहलू  के  लिए  यदि  कोई  कानून  बनाना  भावश्यक  हुआ  तो  हम  उस
 समय  उस  पर  विचार

 इस  कायंक्रम  में  स्वयंसेवी  संस्थाभों  स ेअधिकाधिक  मदद  ली  इस  कार्यक्रम  का

 यह  एक  महत्त्वपूर्ण  अंग  इस  समय  ह  म  मुख्य  रूप  से  30-40  स्वयंसेवी  संगठनों  को  मदद  देते

 हैं  किन्तु  आगे  आने  वाले  समय  में  हमें  हजारों  स्वयंसेवी  संगठनों  की  सहायता  करनी  होगी  ।  इंसके
 लिए  हमने  पृथक  नीति  तैयार  की  है  ।

 जनसंख्या  संबंधी  भारतीय  संसदविज्ञ  मंच  को  हमारी  पूरी  सह्दायता  नहीं  दे  रहे  हम
 उन्हें  सेमीनार  भायोजित  करने  के  लिए  कुछ  धन  दे  देते  हैं  भौर  इतने  पर  भी  मुझे  विश्वास  है  कि
 इस  राष्ट्रीय  कार्य  में  सांसदों  के  भाग  लेने  इस  कार्यक्रम  जनता  पर  पर्याप्त  अच्छा  प्रभाव

 पड़ेगा  ।

 जहां  तक  उठाए  गए  अन्य  मुद्दों  का  प्रश्न  प्रोत्साहन  के  पूरे  भामले  पर  विचार  किया  जा
 रहा  ।  हमें  पता  है  कि  नसबंदी  करवाने  के  लिए  सरकारी  कमंचारी  को  एक  अग्रिम  वेतन  वद्धि  दिए
 जाने  से  कभी-कभी  किसी  सरकारी  कर्मच।री  विदोषकर  उच्च  वर्ग  के  कमंचारियों  अपने
 काल  के  दोरान  20,000  से  30,000  हजार  रुपये  तक  प्राप्त  हो  जाते  भवकि  एक  सामान्य  व्यक्ति
 को  केवल  एक  बार  ही  100  रुपये  अथवा  120  रुपये  की  क्षतिपूर्ति  प्राप्त  होती  यह  मामला
 विचाराधीन  इस  संबंध  में  हमने  अधिकारियों  के  प्रतिनिधियों  भौर  अन्य  कर्मचारी  संघों  के
 साथ  विचार-बिमर्श  कर  लिया  हम  विचार  जंसा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  प्रोत्साइन  बढ़ाते
 तथा  उसको  समुचित  प्रोत्साहनों  क ेलिए  अधिक  अबसर  प्रदान  करने  से  संबंधित  सारे  मामसे
 पर  भी  विचार  किया  भा  रहा  है|  कितु  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  बता  देना  भाहुता  हैं  कि  हम
 इस  कार्यक्रम  को  एक  प्रोत्साहन  कार्यक्रम  नहीं  बनने  देना  भाहते  हम  शैक्षिक  प्रभाव  ओर
 तकनीकी  सेवाओं  को  सुधारने  पर  ध्यात  देना  चाहते  हैं  जिससे  कि  सरकार  द्वारा  विए  जाने  वाले
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 इस  कार्यक्रम  के  बजाए  परिवार  कल्याण  कायंक्रम  जनता प्रोत्साहनों  के  बल  पर  चलने  वाले

 के  जीवन  का  सामान्य  क्रम  बन  जाए  ।

 इस  कायंक्रम  में  अल्पसंख्यक  समुदायों  के  पिछड़े  रहने  वाली  बात  को  बहुत  बढ़ा-चढ़ाकर

 और  अतिश्योक्तिपूर्ण  बताया  गया  1983-84  से  परिवार  कल्याण  को  अपनाने  वाले  लोगों  के

 धमंवार  आंकड़ों  को  गणना  यदि  परिवार  कार्यक्रम  के  अनुपात  तथा  परिवार  कल्याण  को  अपनाने

 वाले  प्रत्येक  समुदाय  के  लोगों  का  अनुपात  ओर  प्रतिशतता  को  ध्यान  में  उसे  आबादी  के

 आधार  पर  उनकी  प्रतिशतता  से  बिभाजित  करके  किया  तो  पता  चलेगा  कि  हिन्दुओं  की

 प्रतिशतता  1.02  प्रतिशत  है  अर्थात्‌  उन्होंने  आबादी  के  समानुपात  से  पारवार  कल्याण  कार्यक्रम

 को  किसी  न  किसी  हृद  तक  अपना  लिया  ।  मुसलमानों  के  मामले  में  यह  प्रतिशतता  0.7  प्रतिशत

 वे  20  से  लेकर  30  प्रतिशत  पिछड़े  हुए  हैं  ।  किन्तु  कुछ  लोग  ऐसा  सोचते  हूँ  कि  यहु  समुदाय
 परिवार  कल्याण  का्यंक्रम  को  जरा  भी  नहीं  अपना  रहा  यह  बात  सरासर  गलत  इसे  70

 प्रतिशत  लोग  अपना  रहे  सिश्ष  समुदाय  के  मामले  में  यह  प्रतिशतता  लगफग  2  प्रतिशत  है  अथवा

 उनकी  आबादी  के  अनुप्रात  से  यह  अनुपात  दुगना  ईसाई  समुदाय  के  मामले  में  यह  प्रतिशतता

 लगभग  एक  प्रतिशत  भल्पसंदयक  समुदाय  के  उनके  अपनाने  को  प्रतिशतता  हिन्दुओं  के  बराबर

 ही

 नई  कार्य  नीति  के  जिसे  हमने  अपना  लिया  हम  पिछड़े  लोगों  की  शिक्षा  पर

 ध्यान  केन्द्रित  करेंगे  ।  मैं  उन्हें  धामिक  दल  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  हम  प्रत्येक  जिले  के  लिए
 बार  नीति  तैयार  कर  रहे  हैं  ।  हम  शेक्षिक  भोर  प्रेरणात्मक  प्रयाप्त  बढ़ा  देंगे  जिससे  इस  अन्तर  को

 कभ  किया  जा  सके  ।  नसबंदी  के  सारे  मामलों  को  पुनरीक्षा  पुनः  को  गई  है  ओर  गत
 बार  महीनों  के  दोरान  बहुत  ही  सक्षम  एजेन्सियों  द्वारा  30,000  व्यक्तियों  के  साथ  साक्षात्कार
 किया  गया  है  |  हमने  इस  कार्यक्रम  के  स्रभी  पहलुभों  पर  विचार  किया  गत  31  वर्षों  मे  विभाग
 हारा  किए  गए  सभी  अध्ययनों  का  हमने  विश्लेषण  कराया  है  भोर  इसके  परिणामस्वरूप  हमने  एक
 कल्पित  ओर  हद  नी,ते  तंयार  की  है  ओर  इसी  नोति  को  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भी  थो०  शोभमाद्रोदबर  राब  :  यदि  हस  नीति  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  चलाया  जाए  तथा
 सरकार  कदम  उठाए  तो  इसके  बहुत  भच्छे  परिणाम  निकरलेंगे  ।

 जो  एस०  कुष्ण  कुमार  :  घाभिक  संस्थाओं  सहित  सभी  मतावलम्बियों  को  इस  कार्यक्रम  में
 भसागोदार  बनाना  इस  नीति  का  एक  थंग

 सुपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कल  11  बजे  म०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1.12.  म०  प०

 तरपइचात्‌  लोक  सभा  24  1986/4  1908  )
 के  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए

 स्थगित हुई । मीन तन तन तनमन चोधरी मुद्रण


